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 3-3  अ-क-५ 3५-3५ ००३००. ज्््््् व  व  करेंगे  «

 लोक सभा लोक सभा बजे समवेत हुई । महोदय पीठासोन प्रदर्नों के भौखिक उत्तर [ ध्नुधाद ] शिवसागर/जोरहाट में एक दरदह्ाग केस को स्थापना *305. श्री पराण चालिहा : क्या सूचना झोर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कया शिवसागर अथवा जोरहाट में कम शक्ति का एक दुरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार ओर यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? सूचना झोर प्रसारण सम्त्रालय में राज्य ससत्रो थी० एन० : में स्वीकृत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए दूरदर्शन विस्तार योजना के अंग के रूप जोरहाट में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम धीन है । प्रश्न ही नहीं उठता । करो पराग चालिहा : मेरे प्रइन में रूप भेद किया गया मैं यह जानना चाहता हूं कि असम में गत आम चुनावों से थोड़ा पहले एक एल०पी०टी० कम शक्तित द्रांसमीटर एक छोटे से कस्बे नजीरा में जिसकी जनसंख्या मुश्किल से है शिव सागर की अपेक्षा तरजीह देते हुए क्‍यों स्थापित किया गया । जबकि शिवसागर एक जिला मुख्यालय है और उसकी जनसंख्या 60,000 है तथा केवल किलोमीटर दूर है और असम का एकसांस्कृतिक केन्द्र क्या यह ट्रांसमीटर वहां इसलिए स्थापित किया गया है कि नजीरा कस्या पिछले कांग्रेस-आई मुख्यमन्ती का मूल निबास स्थल है ? इसके लिए कोन जिम्मेदार है ? क्‍या इस प्रकार का कोई
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 मानदण्ड है  कि  जहां  मुख्य  मन्त्री  रहता  हो  वहां  ट्रांसमीटर  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ?  यही

 मेरा मूल  प्रश्न  था  ।

 —

 प्रध्यल  महोदय  :  नए  महत्वाकांक्षी  व्यक्ति  आगे  आयेंगे  और  आपका  इलाका  भी
 मन्त्री  का  निर्वाचन  क्षेत्र  बन

 थो  पराग  चालिहा  :  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 क्री  थो०  एमन०  गाडणिल  :  उछ  र-पूर्व  के  लिए  वर्ष  1984  में  35  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त

 घनराशि  आवंटित  करके  एक  विशेष  योजना  को  मंजूरी  गई  उस  समय  अनेक  स्थलों  के

 बारे  में  निणंय  लिया  गया  था  ओर  उस  विशेष  योजना  के  अनुसार  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही

 री  पशाग  चालिहा  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 सागर  जो  केवल  15  मील  दूर  है  और  जिसकी  जनंसंख्या  50-60  हजार  से  अधिक  है  की  अपेक्षा

 नजीरा  कस्बे  को  क्‍यों  अधिक  महत्व  दिया  गया  ?  नजीरा  कस्बे  में  ट्रांसमीटर  स्थापित  क  रने

 का  मानदण्ड  केवल  यही  था  कि  नजीरा  कस्बा  पिछले  कांग्रेत  मुख्यमन्त्री  का  निवास

 स्थान  है  ।

 श्री  वो०  एन०  गांडगिल  :  मैं  सभा  में  कई  बार  कह  चुका  हूं  कि  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने

 का  मापदण्ड  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  फायदा  पहुंचाना  स्थल  के  चयन  का  कार्य

 पज्ञों  पर  छोड़  दिया  जाता  है  जो  इस  बात  का  पता  लगाते  हैं  कि किस  स्थल  का  चयन  करके  अधिक

 से  अधिक  लोगों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता  इस  योजना  को  विशेषरूप  से  के  लफेमों

 के  लिए  1984  में  मंज्री  दी  गई  थी  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि अखिल

 भारतीय  औसत  की  तुलना  में  उत्तर-पूर्व  के  लोगों  के  लिए  औसत  कहीं  ज्यादा  होगी  क्‍योंकि  वहां
 पर  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ायी  जा  रही  केवल  यही  मानदण्ड  था  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  के लोगों  के  लिएं  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  पास
 विशेष  योजनाएं  है  जिसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हाल  में  धोषणा  की  गई  थी  कि

 उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  के विभिन्‍न  भागों  में  सामुदायिक  दूरदशंन  सैटों  को  लगाया  जाएगा  ।  क्या  मैं  जन

 सकता  हूं  कि  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  इन  सामुदायिक  दूरदर्शन  सैटों  के  लगाने  के  क्या  मापदण्ड  हैं  ?

 क्री  बोी०  एन०  गाडगिल  :  गत  वर्ष  भारत  के  सभी  सूचना  मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ
 उस  समय  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  दूरदर्शन  सैटों  की  व्यवस्था  करना  केन्द्र  सरकार

 की  जिम्मेदारी  नहीं  लेकिन  हम  अपवादस्वरूप  एक  कार्य  यह  कर  सकते  हैं  कि  उत्तर  के
 लोगों  के  लिए  जहां  5000  सैटों  के  वास्ते  मंजूरी  दी  जा  चुकी  उसका  आंशिक  रूप  से  भुगतान
 हम  इन  सैटों  को  लगाने  के  लिए  स्थलों  का  चयन  और  उनके  रख-रखाव  का  कार्य  राण्य
 कारों  द्वारा  किया  जाए  ।

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  दर्शक  भी  राज्य  सरकार  के  हों  ।
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 भरी  बो०  एन०  गाड़गिल  :  कुछ  जिनसे  हम  दुरदर्शन  सेट  से  सेट

 उपलब्ध  होते  ही  हम  इन  सटों  को  आबंटित  कर  देंगे  ।

 थ्रो  झताउरंहमान  :  असम  में  दूरदर्शन  स्थापित  करने  के  संबंध  में  सहानुभूतिपूर्वंक  विचार

 करने  के  लिए  हम  प्रसारण  मंत्री  महोदय  के  आभारी  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यह
 विशेष  मामला  वर्ष  1984  से  लम्बित  पड़ा  चुनाव  की  तिथि  अक्तूबर  1985  में  की  गई  थी  ।

 नजीरा  कस्बे  जो  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  का  निर्वाचन  क्षेत्र  ट्रांसमीटर  लगाने  के  लिए  प्रसारण

 मंत्रालय  की  ओर  से  जल्दबाजी  क्‍यों  की  गई  ?  एक  अन्य  प्रश्न  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या

 प्रसारण  मंत्रालय  की  तरफ  से  किसी  अधिकारी  द्वारा  नजीरा  कस्बे  में  उक्त  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 लगाने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  कोई  सांठगांठ  की  गई  थी  ?  क्या  सम्बन्धित  अधिकारियों  के

 विशद्ध  काय्यंवाही  की  जाएगी  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  दूसरे  प्रश्न  की  भांति  केवल  दूसरे  शब्दों  में  पूछा  गया  है  ।
 अब  प्रश्न  सं०  307  लीजिए

 )

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  के  टीन  का  आयात

 किया  और

 उक्त  अवधि  में  हमारे  देश  में  कितनी  मात्रा  में  टीन  का  उत्पादन  किया  गया  ?

 [  श्रगुवाद ]
 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारो  :  और  एक

 विवरण  ध्भा  पटल  पर  रखा  है  ।

 विषरण

 टीन  का  आयात  खनिज  व  व्यापार  सिगम  लि०  की  मार्फत  किया  जाता  है  ।

 आयातित  टीन  की  मात्रा  और  मूल्य  इस  प्रकार  है  :-- 14

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 नि  1982-83  1689  20.45

 2...  «1983-84  2251  30.19

 3.  1984-85  2475  35.18
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 मध्य  प्रदेश  स ेनिम्नलिखित  टीन  उत्पादन  की  सूचना  मिली  जो  आयातित  मात्रा

 की  तुलना  में  नगण्य  है  ।

 1982-83  1983-84  1984-85

 आन  पा  क्ल्ड्डस्पननतक।फखा  सके न+-नन-न  जन  समम-ममनन

 6.6  4.7  9.50

 ]

 प्रो०  बसा  भान  देवी  :  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  महोदया  से  जानना  चाहूंगी  कि  देश  में  टीन

 के  उत्पादन  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  क्या-क्या

 कदम  उठाए  हैं  तथा  उसके  फलस्वरूप  कया  परिणाम  मिले  हैं  ।

 अीमती  राम  दुलारो  सिन्‍्हा  :  अध्यक्ष  टोटल  रिक्वायरमेंट  टीन  का  जो  हमारे  देश

 में  वह  आयात  से  पूरा  किया  जाता  जी०एस०आई०  ने  टीन  के  भंडार  का  पता  लगाने  के

 लिए  बहुत  वर्षों  से छानबीन  भी  की  है  जिससे  मध्य  उड़ीसा  और

 हरियाणा  में  बहुत  कम  मात्रा  में  टोन  के  भंडार  का  पता  चला  लेकिन  एक  खुशी  की  बात  यह

 है  कि  हरियाणा  की  तोषम  पहाड़ी  पर  अधिक  अच्छा  भंडार  मिलने  की  सम्भावना  है  ।

 प्रोਂ  चखाभानु  देवी  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  हरियाणा  में  टीन  का  अच्छा  भंडार

 उपलब्ध  यदि  हां  तो  इसके  दोहन  और  टीन  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  योजना  सरकार  के

 पास  है  या  नहीं  ।

 श्रीमती  राम  हुलारों  सिम्हा  :  अध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  बतलाया  है  कि  हरियाणा  में

 तोषम  हिल  पर  टोन  का  अच्छा  भंडार  मिलने  की  संभावना  जी०एस  ०आई०  सर्वे  कर  रहा  है
 ओर  डिटेल  एक्सप्लोरेशन  का  काम  एम०ई०सी०  एल०  ने  लिया  उसने  एक  प्रोग्राम  बताया

 है  कि  7  हजार  मीटर  में  ड्िलिग  करेंगे  और  1500  मीटर  में  ड्रेचिंग  करेंगे  ।  खुशीकी  बात  यह  है  कि

 1985  तक  7  हजार  मीटर  में  से  4  हजार  मीटर  तक  ड्िलिंग  कर  लिया  है  ओर  हिन्दुस्तान

 जिक  लिमिटेड  जो  कि  माइन्स  मिनिस्ट्री  की  एक  अंडरटेकिंग  उसने  लीज  भी  ले  लिया  है  जिससे

 उम्मीद  है  कि  अच्छा  भंडार  मिलेगा  क्‍योंकि  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  0.16  परसेंट

 इसमें  टीन  का  कांसनद्रेट  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 भी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  अध्यक्ष  अभी  मन्त्री  महोदया  ने  जानकारी  दी  है  कि  मध्य

 प्रदेश  में  टीन  का  अच्छा  भंडार  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  में  टीन  का  खनिज

 काफी  मात्रा  में  प्राप्स  हुआ  है  ।  क्या  वहां  पर  भी  काममशियल  बेसिस  पर  टिन  के  एक्सपेंशन  वर्क

 ओर  निर्माण  का  कार्य  सरकार  हाथ  में  लेने  पर  विधार  कर  रही  है  तथा  उस  टिन  की  किस्म  क्‍या
 ह

 है



 भर
 शा
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 झीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  मैंने-अपने  उत्तर  में  कभी  नहीं  कहा  कि  मध्य  प्रदेश  में  टिन

 का  अच्छा  भण्डार  मैंने  तो  तोशम  के  बारे  में  बतलाया  है  जो  कि  हरियाणा  प्रान्त  में  लेकि

 माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  किया  कुछ  थोड़ा-सा  ओर  इस  तरह  का  मिला  है  मध्य  प्रदेश  के

 बस्तर  जिले  में  और  वहां  ट्राइबल  लोगों  ने  कुछ  ट्रेडीशनल  तरीके  से  अपना  कुछ  काम  किया

 उस  ओर  को  निकाल  कर  ताम्बे  में  मिलाकर  ब्रांज  का  इमेज  दिया  उसके  अलावा  रायपुर  में

 एक  स्पेल्टर  भी  लगा  हुआ  है  ओर  मैंने  अपने  प्रारम्भिक  स्टेटमेंट  में  ही  बताया  है  कि  तकरीबन

 साढ़े  9  टन  टिन  का  वहां  से  हूंम  लोग  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जो कि  मध्य  प्रदेश  का  स्टेट  माइनिंग

 का  रपोरेशन  करा  रहा  है  ।

 ज्नजिानतनिाययय

 ]

 रो  एस०एम०  गुरड़्डो  :  वे  अन्य  देशों  से  टन  का  आयात  कर  रहे  आप  इस

 देश  में  टिन  के  आयात  करने  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  कर  रहे  है  ?

 भोमतो  राम  दुलारी  सिन्हा  :  अपने  विवरण  में  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि

 हम  कितना  टिन  आयात  कर  रहे  हैं  और  इस  टिन  का  कितना  मूल्य  यदि  वह  चाहते  हैं  तो  मैं

 इसे  सभा-पटल  पर  रख  सकती  हूं  ।  इंडोनेशिया  से  हमने  वर्ष  1984-85  के  लिए  886.87  लाख  रु०

 के  मूल्य  का  620  मिद्रिक  टन  टिन  आयात  किया  मलेशिया  से  हमने  2444.63  लाख  रुपये  के

 मूल्य  का  1685  मिट्रिक  टन  टन  आयात  किया

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आप  सम्पूर्ण  धनराशि  का  ब्यौरा  सभा-पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 )

 झोमती  राम  दुलारों  सिरहा  :  यदि  माननी  ब्यौरे  के  बारे  में  जानना  भाहते  हैं  तो

 मैं  इसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दूंगी  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  आप  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दीजिये  ।  ये  आंकड़े  .

 पटल  पर  रखे  जाएं  ।

 किसानों  को  उपेक्षा

 *309.  श्री  पी०श्ार०  कुमारमंगलम।|  )
 /  *  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  चिस्ता  मोहन  है|

 ...  कया  किसान  आन्दोलन  के  नेताओं  ने  जिनकी  बेठक  27  1986  को  हैदराबाद
 में  हुई  किसानों  की  उपेक्षा

 किए  जाने
 की

 ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  है  और  यदि  तो

 कृषि  के  क्षेत्र  में  भ्रात्मनिर्भरता  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार

 ओर

 ई
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 -_न......-_-%"_*ैनइस्‍िननीलीनी  नी  तष  झऊ  ही  फफउफससफअफसफ  कस  कफफफकडक  ऋफफस  सस  डऋऋउडअस्‍डडल  लक  कऊकऑययनेनज्चच-च  ््््च््  5  3

 (a)  क्‍या  केवल  फसलों  के  मामले  में  ही  बल्कि  फलों  तथा  सब्जियों

 जैसी  अन्य  रक्षक  आवश्यक  खाद्य  पदार्थों  की  अधिक  उत्पादकता  के  लिए  भी  लोगों  को  पुरस्कृत

 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रो  बूटा  और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रख  दिया

 गया  है  |

 विवश्ण

 किसान  अभियान  के  नेताओं  की  27  1986  को  हैदराबाद  में  हुई  बेठक  के

 बारे  में  खबरें  अखबारों  में  छपी  में  आत्मनिर्भरता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार

 की  नीति  ऐसे  कार्यक्रमों  पर  बल  देने  की  है  जिनके  फलस्वरूप  कृषि  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़े  ।

 सिंचाई  की  और  अधिक  उपलब्धता  द्वारा  संभव  हुई  फसलों  की  गहनता  में  वृद्धि  कम  उत्पादन  वाले

 क्षेत्रों  तथा  छोटे  एवं  सीमांत  किसानों  को  नई  कृषि  प्रौद्योगिकी  की  उपलब्धता  तथा  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  उपायों  के  माध्यम  से  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  कोशिश

 की  जा  रही

 खाद्यान्नों  के  मामले  में  सरकार  फसलों  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए
 नई  तकनीकें  अपनाने  के  वास्ते  प्रोत्साहन  देने  हेतु  लाभकारी  स्तरों  पर  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  करती  ऊंची  उत्पादकता  का  लाभ  खेतों  से  होने  वाली  ऊंची  आय  के  रूप  में  मिश्र

 जाता  सरकार  आपरेशन  फलड  जैसी  योजनाओं  के  जरिए  दूध  के  उत्पादन  की  ऊंची  उत्पादकता
 को  प्रोत्साहित  करती  जिसके  अन्तर्गत  उन्नत  पशु  पशु  स्वास्थ्य  परित्र्या  और

 उचित  मूल्य  की  व्यवस्था  की  जाती  ऐसी  ऊंची  उत्पादकता  से  किसानों  की  आय  में  वृद्धि  हुई
 साथ  दूध  उत्पादन  प्रतियोगिता  पुरस्कार  भी  दिए  जाते  फलों  और  सब्जियों  के  मामले

 में  भी  बेहतर  उत्पादन  के  लिए  पुरस्कार  दिए  जाते  हैं  ।

 भी  पी०  झार०  कुमारसंगलम  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  राष्ट्रीय  क्रषि  आयोग  की  विभिन्‍न  सिफारिशों  को  किया  ्क्‍्त
 किया  गया  है  जिसने  किसानों  के  लिए  आदानों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मामन्नों
 आसान  ऋण  के  बारे  में  का  एक  प्रतिवेदन  तेयार  किया  था  |  यदि  तो  इन
 रिशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  क्योंकि  किसानों  की  स्थिति  वास्तव  में  बड़ी  दयनीय  है
 विशेष  रूप  से  लधु  तथा  सीमांत  किसानों  की  जो  बिना  पिचाई  और  ट्रेक्टरों  से  खेती  कर  रहे  है
 क्योंकि  आप  कृषि  उत्पादों  के  लिए  केबल  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  रहें  हैं  ।

 सरदार  ब्रूटा  सिह  :  आयोग  की  अधिकांश  सिफारिशों  पर  कायंवाही  की  जा  रही
 है  ओर  सरकार  खेती  के  स्तर  तथा  किसानों  का  स्तर  ऊंचा  करने  सम्बन्धी  प्रणाली  में  सुधार  रूरने
 के  लिए  बहुत  उत्सुक  सरकार  का  प्रथास  सुधार  करते  रहना  तथा  किसानों  के  जाथिक  विकास
 में  सुधार  लाना  ओर  ढृबि  क्षेत्र  में  भाधुनिक  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  से  अधिक  लागू
 करना



 26  1907  मौलिक  उत्तर

 शी  पी०  झार०  कुमार  मंगलम  :  फलों  तथा  सब्जियों  के  संबंध  में  सभा-पटल  पर

 जो  विगरण  रखा  गया  है  उससे  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  कि  बेहतर  किस्म  के  उत्पादन  के  लिए

 केवल  पुरस्कार  देकर  फलों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जाता  हम  बेहतर  किस्म  के  उत्पादन  के

 लिए  पुरस्कार  की  मांग  नहीं  कर  रहे  हम  जानना  चाहते  हैं  कि यदि  किसान  केवल  बेहतर  किस्म

 के  फलों  का  ही  नहीं  अपितु  अधिक  फलों  का  उत्पादन  करते  हैं  तो  उनको  क्या  प्रोत्साहन  दिया

 जाता  हम  बेहतर  किस्म  के और  अधिक  फलों  तथा  सब्जियों  का  उत्पादन  चाहते  हैं  क्योंकि

 सब्जियों  के  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  सब्जी  तथा  फल  उद्योग  को  जो  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  चाहिए  वह  लगभग  नहीं  के  बराबर  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  मन्त्री  महोदय
 अथवा  उनके  मंत्रालय  का  फलों  तथा  दालों  के  अधिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  का  जो

 अनिवायं  किसी  प्रकार  का  कोई  विचार  है  ।

 सरवदार  बूटा  सिह  :  उद्यान-कृषि-उपज  की  प्रकृति  ही  ऐसी  है  कि  सब्जियां  बहुत  जल्द  खराब

 होने  वाली  वस्तुएं  इन  फसलों  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  अतिरिक्त  सबसे

 अधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  बाजार  आसूचना  के  विकास  सरकारी  ओर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 तथा  निगमित  क्षेत्र  मे  भी  सब्जियों  तथा  फलों  के  लिए  संसाधन  यूनिटों  की  विशेषकर
 फसलों  परान्त  उठाई-धराई  निर्यात  संवर्धन  प्रक्रिया  तथा  अपने  देश  में  विपणन  सहित

 फसलों  परान्त  प्रौद्योगिकी  के  विकास  हेतु  आधारभूत  ढांचे  को  बढ़ावा  देना  इसलिए  हम
 कृषि-उपज  सब्जियां  तथा  दालों  के  उत्पादन  में  लगे  किसानों  को  पर्थाव्त  वित्तीय  तथा  अन्य
 यता  देना  चाहते  हैं  ।

 ढं
 माननीय  सदस्य  ने  भारतीय  कृषि  के  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  को  उठाया  दालों  का  क्षेत्र

 ऐसा  है  जिसका  सम्बन्ध  कृषि  मन्त्रालय  से  दालों  की  उपज  में  हमने  अधिक  अगति  नहीं  की  है
 भपैर  इसलिए  हमने  दालों  के  विकास  के  लिए  एक  विशेष  अखिल  भारतीय  परियोजना  तैयार  की  है
 जिसके  लिए  सरकार  ने  निधियां  अन्यंटित  की  हैं  और  शीघ्र  ही  इसका  उद्धाटन  होगा  और  हमारा
 विचार  बहुत  उच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दालों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  का  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  संरक्षण  तथा  परिष्करण  की  क्‍या  स्थिति

 सरबार  बूटा  सिंह  :  यह  परिष्क रण  के  अन्तगगंत  ही  आता  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  मिला  हैकिजो
 वस्तु  आपने  सभा  में  तय  की  है  उसे  खरीदने  के  लिए  घन  की  कोई  कभी  बाधक  नहीं  बनने  दी
 जएगयी  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  हां  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ये  केवल  कहने  की  ही  बात  है  ।

 श्री
 सुरेन्

 पाल  सिह  :  उपापन-मूल्य  के  निर्धारण  के  ढंग  से  ही  यह  ॒स्पष्ट  है  कि  किसामों
 की  कितनी  उपेक्षा  की  जा  रही  सरकार  ने  हमें  बार-बार  बताया  है  कि  उपापन  मूल्य  का
 रण  करने  से  फसल  तैयार  करने  में  प्रयुक्त  आदानों  की  लागत  को  ध्यान  में  रखा  जाता
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 क्या  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्यो  उन्हें  यह  मालूम  है  कि  1971-72  से

 1981-82  के  दशक  उन्हीं  के  आंकड़ों  के  केवल  आदानों  की  लागत  में  375.27%  की

 वृद्धि  हुई  थी  जबकि  उत्पादन  लागत  में  लगभग  135%  की  वृद्धि  हुई  है  ?

 क्या  माननीय  मनन्‍्त्री  इस  अनुपात  या  तुलना  को  उच्चित  तथा  युक्तिसुंगत  मानते  हैं  ?

 सरदार  बूटा  आधथिक  सलाहकार  कार्यालय  के  माध्यम  से  और  कृषि  लागत  तथा  मुल्य
 आयोग  के  माध्यम  से  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  और  उत्पादन  लागत  के  बारे  में

 मित  रूप  से  निगरानी  रखी  जाती  है  और  विशेषकर  उपापन  मूल्यों  तथा  समर्थन  मूल्यों  का  निर्धारण

 करते  इस  तत्व  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  मैं  एक  तुलनात्मक  विवरण  दूं  कि  1979  से  अब  तक  किस

 प्रकार  आदान  लागतें  बढ़ी  हैं  तथा  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  में  किस  प्रकार  रूचि  ले  रही  है  कि
 उपापन  तथा  समर्थन  मूल्लों  के  निर्धारण  में  इस  तत्व  को  अवश्य  ध्यान  में  रखा  जाये  और  भारत
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्यों  में  भी  आदानों  में  हुई  यह  वृद्धि  परिलक्षित  होती  है  ।

 झरो  सुरेख  पाल  सिंह  :  क्‍या  माननोय  मंत्री  इस  समानता  से  संतुष्ट  हैं  ?  क्‍या  यह  युक्ति
 तक  संगत  है  या  नहीं  ?

 @
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  निष्कष  आप  उनके  उत्तर  से  निकाल  सकते  हैं  ।

 थी  झानन्द  गजपति  राजू  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  तिलहन  के  बारे  में  भी  «

 कोई  नीति  अपना  रही  खाने  के  तेलों  का  भारी  आयात  हो  रहा  है  क्‍या  इस  सम्बन्ध  चीनी

 के  मूल्य  निर्धारण  तथा  चीनी  के  आयात  तथा  निर्यात  में  इस  निति  का  पालन  किया  जा  रहा

 है  ?

 मैं  यह  बात  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  पश्चिमी  यूरोप  तथा  अमरीका

 में  कृषि  के  सम्बन्ध  में  संरक्षण  प्रदान  करने  की  प्रवृति  चल  रही  क्या  इससे  भारतीय  सरकार

 के  प्रतिनिधित्व  के  माध्यम  से  कुछ  सुधार  ताकि  हमें  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  के  लिए

 बेहतर  मूल्य  मिल  सकें  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  तथा  खाद्य  तेलों  की  मांग  को  देखते  हुए
 भारत  सरकार  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  के  निर्देशन  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु  तथा

 तिलहन  के  क्षेत्र  में  परिष्करण  यूनिटों  की  पर्याप्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  विशेष  प्रौद्योगिकी

 मिशन  की  स्थापना  को  है  जिससे  तिलहन  का  आंयात  पूर्णतः  समाप्त  हो  जाए  ।  इस  प्रकार  भारत

 सरकार  का  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रकारी  आन्दोलन  चलाने  का  वि्वार  हमने

 महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  जैसे  प्रगतिशील  राज्यों  से  कहा  है  कि  वे  अपने  फसल
 उगाने  के  ढंग  पर  विशेष  ध्यान  दें  ताकि  तिलहन  को  भी  वही  महत्व  मिले  जो  अन्य  नकदी  फसलों
 या  अन्य  अच्छी  फसलों  को  दिया  जाता  है  ।

 रि
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 रा  अत: सरकार देश में छा औऑ  पूर्णतः

 सरकार  देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  से  पूर्णतः  अवगत

 प्रशिक्षण-सुविधाओं  के  बारे  में  मैं  प्रश्श  के
 क्रन्तिम  भाग  को  नहीं  सुन  पाया  ?

 श्री  सी  ०के०  कुप्पू  स्थामी  :  देश.में  रुई  की  खरीद  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 हूँ  १

 सरदार  ब्रूटा  सिंह  :  जैसा  कि  सभा  में  घोषणा  की  जा  चुकी  है  कि  सरकार  ने  समयंन  मूल्य

 की  घोषणा  की  थी  और  भारतीय  रई  निगम  के  माध्यम  से  उत्पादकों  से  खरीद  जारी  है  और

 अधिकतर  राज्यों  ने  संतोष  प्रकट  किया  मैने  गुजरात  का  दौरा  किया  मैंने  आां  प्रप्रदेश  का

 दौरा  किया

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आंध्र  में  ऐसा  नहीं  वहां  आपके  अधिकारी  भ्रष्ट

 सरदार  बटा  सिह  :  यदि  मैं  अपना  उत्तर  पूरा  कर  लेता  तो  शायद  प्रो*  रंगा  जी  संतुष्ठ

 हो  जाते  ।  कल  मैं  आंध्र  प्रदेश  में  मुझे  ऐसी  शिकायत  मिली  थी  और  आज  ही  मैं  वस्त्र-मंत्री

 के  साथ  बात-चीत  करूंगा  क्‍योंकि  आंध्र  के  उत्पादकों  को  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  ।...

 एक  सानभनोय  सदस्य  :  कर्नाटक  में  भी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  दो  वस्तुओं  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछता  चाहता  हूं  ।

 मंत्री  महोदय  को  याद  होगा  कि  जब  किसानों  ने  प्याज  के  मूल्यों  तथा  के  कार्यकरण
 को  लेकर  आंदोलन  किया  था  तो  हमें  सभा  में  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  पर्याप्त
 खरीद  करेगा  और  दूसरे  प्याज  के  भंडारण  की  सुविधाएं  अलग-अलग  भागों  में  उपलब्ध  कराई
 जाएंगी

 जहां  तक  रूई  का  संबंध  चूंकि  हस्त-निर्मित  तथा  सिंथेटिक  धागे  पर  जोर  दिया  जां
 रहा  है  इसलिये  सूती  धागा  पीछे  रह  जाता  इस  वर्ष  रूई,की  निर्यात  गांठें  हक्‍्कट्टी  हो  गई  भतः
 क्या  वे  दो  आश्वासन  देंगे  :  की  रूई  का  पर्याप्त  रक्षित  भंडार  तैयार  किया  आएगा
 या  (2)  इसके  विकल्प  के  रूप  में  पहले  से  ही  एकत्र  हुई  रूई  के  निर्यात  पर  से  प्रतिबंध  हटा  लिया
 जाएगा  ताकि  रूई  उत्पादकों  की  हानि  न  हो  और  देश  को  काफी  बिदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 हो सके ! ध्रष्यक्ष महोदय : तीसरी बात का उद्देश्य आयात सीमित करना प्रो० मधु दण्छबते : यह स्पष्ट है । सरदार बटा सिह : तीसरी बात बतलाने के लिए धन्यवाद । हमने माननीय सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पहले ही निर्णय ले लिया
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 रुई  के  निर्यात  हेतु  आवंटित  धनराशि  में  पर्वाष्द  बृद्धि  को  गई  है  ।  पिछले  वर्ष  यह  5  लाख

 गांठ  थी  और  इस  वर्ष  इसे  बढ़ाकर  10  लाख  गांठ  कर  दिया  गया  है  ।  हम  इस  पर  निगाह  रखे  हुए

 हैं  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  और  अधिक  रुई  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  में  नहीं

 किचायेंगे  ।  पर  यहां  समस्या  यह  है  कि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  रुई  का  निर्यात  रई  के  रूप  में  न  किया

 जाये  क्योंकि  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इसके  मूल्य  प्रतिस्पर्धी  नहीं  सरकार  रूई  को  सूत  में

 परिवर्तित  करने  पर  अधिक  जोर  देती  कताई  एककों  को  रुई  से  सूत,बनाने  के  लिए  प्रोत्साहित
 किया  गया  है  ताकि  हमारे  उत्पादकों  को  बेहतर  मूल्य  मिल  सकें  ।

 पिछले  वर्ष  प्याज  की  कुछ  समस्या  थी  ।  इस  वर्ष  हमने  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  सुनी  है  ।

 ताफेड  बहुत  अक्ष्छा  कार्य  कर  रहा  मैंने  महाराष्ट्र  का  दौरा  किया  कल  मैं  आंध्र  प्रदेश  में

 था  ।  वहां  प्याज  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  इस  बार  तो  हम  थ्याज  का  निर्यात  करने जा
 रहे

 प्रो०  म्रधु  बचष्डवते  :  ख्रण्डारण  सुविधाओं  की  क्या  स्थिति  है  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  यह  देखना  नाफेड  का  काम  है  ।

 लगो  गदी  बेसिन  राजस्थान

 #310.  भरी  बद्धि  चसा  जेन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  विभाग  ने  राजस्थान  में  सिंचाई  और  पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  की

 दृष्टि  से  लूनी  नदी  बेखिन  परियोजना  की  मंजूरी  दे  दी
 है

 और  यह  परियोजना  विश्व  बैंक  के  पास

 भेजी

 यदि  तो  परियोजना  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  का  काम  कब  से  शुरू  किया  ?

 कृषि  अंग्री  बूठा  :  राजस्थान  में  लूगी  नदी  वेसिन  परियोजना  अभी

 तक  राजस्थान  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  बृद्धिचस्त्र  जेन  :  अध्यक्ष  इस  योजना  के  अंतर्मत  जो  व्यक्स्था  को  गई  है  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  क्या  इसमें  कोई  मास्टर  प्लान  बनाने  का  कोई  प्रावीजन  किया  गया  यदि

 किया  गया  है  तो  कया  प्रावीजन  किया  गया
 ह

 सरवार  कटा  सिंह  :  मध्यक्ष  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  8  परियोंजनाएं  इस  वक्‍त

 चल  रही  हैं--पत्ड  प्रोन  स्कीम्स  जिसको  कहते  अपर  यंमुना  हिमाचल  एण्ड  यू०पी०  अपर  गंगा

 10



 26  1907  ह  मौद्विक  उत्तर
 ao

 इन  यू  साहबी  नदी  दिल्ली  यूनियन  गोमती  इन  उत्तर

 सोन  नदी  मध्य  यू०पी०  एण्ड  ओजय  इन  बिहार  एण्ड  वेस्ट

 रूप  नारायण  इन  वेस्ट  बंगाल  ।

 [  प्रनवाद  ]

 बाढ़  संभावित  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  हमने  इन  प्रमुख  नदियों  को  चुना  माननीय

 सदस्य  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  हम  सूनी  नदी  को  भी  इसमें  सम्मिलित  करने  के  बहुत  उत्सुक

 परन्तु  पहली  बात  तो  यह  है  कि  अभी  तक  यह  परियोजना  हमें  नहीं  दी  गई  इसके

 इस  समय  सरकार  के  पा  उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते  हुए  इनके  अतिरिक्त  कोई  नयी  योजना

 सम्मिलित  करने  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 ]

 श्रो  वद्धिचम  जन  :  अध्यक्ष  जो  जवाब  श्रस्तुत  किया  गया  है  वह  बहुत  ही
 जनक  इस  दृष्टिकोण  से  भी  कि  इसके  बारे  में  अभी  तक  न  तो  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  तेयार  की  गई

 भ॑ਂ  इस  सम्बन्ध  में  इसको  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जा  रहा  यह  डेजर्ड

 हरिया  है  भौर  इस  क्षेत्र  में  लूनी  नदी  बहती  जिससे  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  बढ़ाया  जो  सकता

 इस  नदी  पर  तटबंधन  की  जो  योजना  वे  तटबंधन  न  बंधने  से  भारी  नुक्सान  होता  क्‍या  इस

 दृष्टिकोण  से  आप  इसको  प्राथमिकता  देंगे  ?

 सरवार  बटा  सिंह  :  अध्यक्ष  जैसा  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  हमारे  मन्त्रांलय  की  ओर  से

 इसमें  पूरी  सहानुभूति  हम  इसका  समर्थन  करना  चाहते  यदि  हमें  फण्ड  उपलब्ध  हो  जाएं
 और  योजना  राजस्थान  सरकार  की  तरफ  से  आ  जाए  तो  हम  इसकोौ  पूरा  करेंगे  ।

 श्री  बनवारोी  खाल  बेरवा  ;  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना

 साहूंगा  कि  सवाईमाधोपुर  आदि  जिनों  के  कास्तकारों  के  लिए  एक  बड़ो  परियोजना

 तैयार  हुई  है  बीसलपुर  बांध  क्या  इसको  इस  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंदर  आपने  इन्क्‍्लुड
 किया  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  अर्ज  किया  है  कि  राजस्थान  से  तो  सिर्फ  एक  ही
 नदी  लूनी  जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  कर  रहे  वे  इसके  कैंचमेंट  में  नहीं  भाते  ।

 ]

 आर्तोय  कुषि  ध्रमसंधान  परियत  हारा  पराचशंदायी  सेथा

 #312.  डा०  गौरी  हांकर  राजहुस  :  क्‍या  छुषि  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  विचार  देक्ष  में  कृषि  अनुसंधान  काये  करने

 बाले  विशिस्त  अभिकरणों  को  परामर्श  और  सहायता  देने  के  लिए  एक  परामशंदायी  सेवा  आरम्भ

 का  चर

 ह

 ।
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 यदि  तो  प्रस्तावित  सेवा  कब  आरम्भ  की  और

 =  कृषि  अनुसंधान  कार्य  करने  वाले  विभिन्‍न  अभिकरणों  को  इस  सेवा से  किस  सीमा  तक

 लाभ  प्राप्त  होगा
 ?

 कृषि  मंत्री  थूटा  :  जी  श्रीमान  |  कृषि  तथा  उससे  सम्बन्धित
 विज्ञानों  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में

 दायी  सेवाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  रखती  है  ।

 प्रस्ताव  अभी  तैयार  किया  जा  रहा

 प्रस्तावित  योजना  के  अंतगगंत  वेज्ञानिक/तकनीकी  या  व्यावसायिक  परामर्श  और

 सहायता  प्रदान  करने  की  बात  सोची  गई  है  ।  इस  अवस्था  में  यह  बताना  समय  पूर्व  है  कि  इससे

 विभिन्‍न  अभिकश्णों  को किस  हृद  तक  लाभ  पहुंचने  की  संभावना  है  ।

 डा०  गोरो  हांकर  राजहुंस  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 उन्होंने  इस  प्रकार  की  सेवा  की  प्रंभाव्यता  के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्यमान  कृषि

 विद्यालयों  की  संभावना  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है  और  क्या  इसमें  पहले  किए  गए  कार्य  को

 बोहराया  नहीं  जाएगा  और  इस  प्रकार  इस  पर  अनावश्यक  थ्यय  होगा  ।

 सरदार  बटा  सिह  :  नहीं  क्योंकि  विश्वविद्यालय  अपने-अपने  संबंधित  श्रेत्रों  में  कार्य

 करते  हैं  और  सर्वोपरि  दायित्व  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  विदेशी  संस्थाओं  एवं  विदेशी  सरकारों  को  इस  प्रकार  की  सेवा

 प्रदान  करने  के  लिए  कहा  जा  सकता  अतः  विश्वविद्यालयों  के  कार्य  में  किसी  प्रकार  का  अवरोध

 नहीं  होगा  ।  इसके  विपरीत  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  देश  में  एक  अतिरिक्त  सुविधा

 उपलब्ध  कराई  जा  सकेगी  ।

 डा०  गोरो  हांक र  राजहूंस  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  परामशंदायी  सेवा

 जनता  को  कृषि  उत्पाद  की  निर्यात  संभावनाओं  के  बारे  में  जानकारी  देगी  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  हां  ।

 रो  पो०  नाम  ग्याल  :  यह  एक  सराहनीय  प्रयास  है  कि  भारतीय  क्षि  अनुसंधान  परिषद

 का  किसानों  को  परामशंदायी  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  ।  परन्तु  प्रयोगशालाओं  '  में  किए

 गए  अनुसंधान  तथा  किसानों  तक  इसकी  जानकारी  पहुंचने  में  बहुत  अन्तराल  हो  जाता  मैं

 माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  कि  प्रयोगशालाओं  में  किए  गए  अनुसंधानों  की  जानकारी  किसानों  तक

 पहुंचे  ताकि  वे  इनसे  अधिकाध्िक  लाभ  उठा  सक  ।

 सरदार  बूटा  यह  सही  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  तथा

 अखिल  भारतीय  संस्थाओं  सहित  हमारे  अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  भपने  अनुसंधानों  माध्यम  से
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 एकत्र  की  गई  जानकारी  पूरी  तरह  किसानों  तक  नहीं  पहुंच  पाई  है  ।  मुझे  बंत।या  गया  है  कि  हम

 अपनी  उपलब्ध  जानकारी  का  केवल  40  प्रतिशत  ही  किसानों  तक  पहुंचा  पाये  भारत  सरकार  के

 पास  एक  योजना  है  जिसके  अंतर्गत  प्रयोगशालाओों  से-भूमि-तक-परियोजनाओं  एवं  कृषिਂ  विज्ञाम

 केन्द्रों  तथा  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  व  राज्य  सरकारों  की  विस्तार  सेवाओं  के  भाध्यम  से  भारत

 सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अत्यन्त  उत्सुक  है  कि  इतनी  अधिक  लागत  से  तैयार

 की  गई  प्रोद्योगिकी  को  किसानों  तक  अवश्य  पहुंचाया  जाये  ताकि  वे  इस  प्रौद्योगिकी  का  पूरा
 योग  कर  सके  ।

 श्री  डो०पी०  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  प्ररिषद  के  तहत

 जितनी  प्रयोगशालाएਂ  उन  पर  हम  सभी  भारतीयों  को  नाज  है  ।  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किया

 इन  प्रयोगशालाओं  में  काम  करने  वाले  ऐसे  वैज्ञानिक  जो  55,  58  और  60  साल  की  उम्र  में

 रिटांयर  हो  जाते  उनकी  सेवाओं  को  पूल  करके  क्या  आप  एक  ऐसा  संगठन  तैयार  करेंगे  जिससे

 रिटायर  करने  के  बाद  उनकी  सेवाओं  को  लिया  जाए  और  आपके  एग्रीकल्चर  एक्सटेंशन  संविस  का

 बह  एक  अच्छा-खासा  सेन्टर  बने  ।

 ]

 सरवार  बटा  सिह  :  यह  तो  कार्यवाही  करने  के  लिए  एक  सुझाव  है  ।  फ

 ]  धर

 श्रो  यशपाल  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीण  कृषि  मंत्री  जो  को  बधाई  देते  हुए  यह  कहना
 चाहता  हं  कि  एक  विकनेस  गवरनेमेंट  के  पार्ट  पर  चल  रही  है  और  नयी  टैक्नोलाजी  के  ज्ञान  की

 किसानों  के  पास  पहुंचाने  का  जो  लैब  ट्‌  लैण्ड  प्रोग्राम  है  उसमें  एक  बड़ा  जबर्दस्त  अन्तर  मंत्री

 जी  ने  बताया  कि  हम  लेंब  टू  लैण्ड  एक  स्कीम  जारी  कर  रहे  हैं  जिससे  यह  प्राबलम  साल्व  हो

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  इसमें  एक  बड़ी  जबर्दस्त  गवर्नमेंट  के  सामने  यह  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  तो  उसको  पहुंचाना  चाहती  है  लेकिन  बहुत  स्टेट  गवर्नमेंट  अब  भी  उसको

 कार  नहीं  कर  रही  कुछ  खर्च  की  वजह  से  किसी  और  परेशानी  की  वजह  से  ।  मैं  यहू  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  सामने  और  कुषि  मंत्री  जी  के  सामने  यह  फ्रब़लम  अगर  है  तो

 उसका  सोल्यूशन  क्या  है  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :  भूतपूर्व  कृषि  मंत्री  अपने  एक्सपीरियंस  के  बिना  पर  बता  रहे

 सरदार  बढटा  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  सही  है  कि  बहुत  से  राज्यों  में  लैब  टू  लेण्ड  प्रोग्राम

 जिस  मात्रा  में  ओर  जिम्त  सफलता  से  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  रहा  हम  इसका  मूल्यांकन

 कर  रहे  हैं  और  कोशिश  करेंगे  कि  जहां  कहीं  भी  कोई  प्राबलम  उत्पन्न  होती  है  ती  भारत  सरकार

 शीघ्रातिशी प्र उसको  ऐसा  करे  कि  वह  सभी  राज्यों  में  कार्मचाव  हो  ।  यह  बात  भी  जरूर
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 कहुना  चाहूंगा  इस  वक्‍त  जो  हमारी  साइन्टीफिक  टेक्नोखाजी  इन  दी  एग्रीकल्चर  ग्रक्टर  है  और

 जैसा  मैंने  शुरू  कें  साठ  प्रतिशत  टेब्नोलाजी  अभी  जो  गूनिबर्ध्िटीज  छोर  हमपरे

 संस्थानों  कै  उत्पन्म  हो  चकी  बह  किसानों  के  पास  नहीं  गई  सबसे  अच्छा  क्राध्यनन  जो  है

 बह  लेब  टू  लण्ड  ओर  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  का  है  ।  हमने  पहले  यह  संकल्प  लिशा  था  कि  हरेक  ज़ि्े

 में  कम  से  कम  एक  कृषि  विज्ञान  केरद्र  लेकिन  वित्तीय  भार  की  वजह  से  नहीं  कर  पा  रहे
 फिर  भी  कोशिश  कर  रहे  हैं  जितना  ज़्यादा  से  ज्यादा  हो  सके  इसी  सातवीं  पंचवर्दोब  योक्‍षया  में

 उसको  कवर  कर

 राष्ट्रीय  मवन  निर्माण  निंगम  द्वारा  कसकतता  में  परियोजमाप्नों  को

 पूरा  किया  जाना

 #313.  झी  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  के  कलकत्ता  महानयर

 एकड़  को  भारी  घाटा  द्ोने  के  नियम  द्वारा  नई  परियोजनाएं  आरम्भ  की  जा  रही

 यदि  तो  उसके  लाभ  अथवा  हानि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  निर्धारित  समय  के  भीतर  परियोजनाओं  के  पूरा  न  होने  के  कारणों को  जांच
 कराने  का  सरकार  का  विचार  है  ओर  यदि  तो  किस  प्रकार  की  जांच  कराई  जाएगी  और
 कब  ?

 ]

 शहरी  विकास  मंत्रों  प्रब्दुल  :  ओर  कलकत्ता  में  सष्ड्रीय  भवन
 निगम  द्वारा  भारम्भ  की  गई  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  में  सब  मिलाकर  लाभ  डडुआ

 इत|परियोजनाओं  पर  लाभ।हानि  के  ब्यौरों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रकम  4  1

 इस  निगम  द्वारा  अधिकांश  ठेके  बढ़ाई  गई  अवधि  के  भीतर  पूरे  कर  लिए  हैं  या  कर
 लिए  इसलिए  किसी  प्रकार  को  जांच  कराने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 क्र  सं० कण  सं०  काये  का  नाम  31-3-85  की  स्थिति  टिप्पाणियां
 के  अनुसार  प्रगामी  दे

 पर  ।  लाभ/झरनि रा
 रुपयों

 ५.  नशा  प्य  7  डसफ  एएणणशणणशणशणणाकाणा  ्शल् -  गईं

 ह्प हर 2. 3 4 : 4... महानगर परिकहत :..... परियोजता सेकक--क |
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 2  3  4
 —

 2.  बद्घातवर  परिवहस  लगभग  100  लाख  रुपये  का

 ><  संविदात्मक  दावा  एम०टी  »पी  ०

 के  मध्यस्प  की  स्वीकृति

 लिए  पढ़ा  हुआ  है  और  इस

 हानि  की  पूरों कर  लिए  जाने

 की  सस्चावता

 महानगर  परिवहन  लगभग  361  शेष  रुपये  की 3,

 ह
 भरी  काशी  प्रसाद  पाण्डेय  :  बसे  तो  मेरे  मूल  प्रश्न  को  ही  संशोधित  कर  दिया  गया  है

 सेक्‍्शन-+»

 महानगर  परिवहन

 परियोजना  (--)  56-59

 महानगर  परिवहन

 परियोजना  ४

 (+)  53.51

 महानगर  परिवहन
 -  परियोजना  (+)  35.30
 +ए  11

 ााआआआ४७७८॒एर॒रृर-७छए॒रंणातआ

 कुल  लाभांश  (-)  10.71

 ः

 संविदात्मक  वृद्धि  भुगतान
 रेलये  बोर्ड  के  अतुमीदन  हेतु
 एम०टी  ०पी०  द्वारा  रोका  हुआ

 है  और  इस  भुगतान  के  प्राप्त

 हो  जाने  से  थार्टां  पूरा  हो
 जाएगा  ।

 ह

 न

 ग्सु

 लेकिन  फिर  भी  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  सरकार  की  ओर  से  जो  कुछ  कहो  गया  है  उसके  अनुसार
 किसी  परियोजना  में  लाभ  और  किसी  में  हक  दर्शाई कई  मैंने  मूल  फ्रश्म  में  बहु  भी  पूछा  था

 कि  कलकत्ता  में  कलकत्ता  महानगर  परिषद्‌  द्वारा  जो  कार्य  किया  जा  रहा  उस  पर  कुछ
 मीय  तत्वों  का  कब्जा  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  की

 कलकातों  लालों  कीं  एमं०टी०पी०  14  सी०भार०  शोखा  के  शैमानंदा/र

 शी  उतेश  फंड  करंये  आँवछित  तत्थों  की  ओर  से  सभरिवार  जाने  से  मार  देते  की  धमकी  दी
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 ————  कर  विन

 गई  है  जिसकी/सूचना  उन्होंने  एफ०आई०आर«  दिनांक  15-1-1986  द्वारा  सभी  सम्बन्धित

 कारियों  को  दी  है  और  अपनी  सुरक्षा  की  मांग  करते  सभी  पुलिस  अधिकारियों  को  लिखा

 इस  तनाव  से  ऊब  कर  उन्होंने  सरकार  को  भी  लिखा  है  कि  अगर  मेरा  यहां  से  स्थानान्तरण  अन्यत्र

 नहीं  कर  दिया  जाता  तो  मेरा  त्याग-पत्र  एक्सेप्ट  कर  लिया  जाए  ।  क्या  मंत्री  जी  को  उसकी

 कारी  है  और  यह  बार्त  सही  है  या  नहीं  ।

 —

 थी  ध्ण्दुल  गफूर  :  मेरे  पास  जो  प्रश्न

 हाष्यक्ष  महोक््य  इस  तरीके  से  तो  सारे  अपना  स्थानान्तरण  करवा  लेंगे  ।

 भरी  प्ब्दुल  गफूर  :  यदपि  इस  प्रश्न  से उसका  कोई  सम्बन्ध  महीं  हैःलेकित  फिर  भी

 नीय  सैम्बर  मेरे  इलाके  श्राते  मेरा:धर  भी  इसलिए  मैं  इस  की  बातों  पर  इक्यायरी
 करवा  क़र  इन्हें  सन्तुष्ट  क्र  दूंगा'*ਂ  इनके  साथ  पूरी  सिम्पैथी  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  पता  चला  कि  यह  आपस  में  कया  मिलीभगत  आप  पड़ोसी

 ,  श्री  कालो  प्रसाव  पाण्डेय  :  जहां  तक  मन्‍्त्री  जी  ने  कहा  मेरे  साथ  उनकी  सहानुभूति
 लेकिन  प्रश्न  यह  पैदा  होता  है  कि  श्री  उमेश  चन्द्र  करन  के  पिता  स्वतन्त्रता  संग्राम  सैनानी  हैं  और

 उन्होंने  कई  बार  गवनेमैंट  वो

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  आपके  पास  सवाल  है  तो  व्यक्तिगत  प्रश्न  नहीं  ।

 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  उनकी  जान  को  खतरा  उन्होंने  एफ०आई०आर०  दर्ज  कराई

 हुई  तमाम  अधिकारियों  को  लिखा  है  कि  यदि  मेरा  स्थानान्तरण  नहीं  जाता  तो  मेरा

 रैसिग्नेशन  एक्सेप्ट  कर  लिया

 [  प्रमवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  नहीं  जा  सकती  ।  कोई  भी  इसकी  अनुमति  नहीं  दे

 सकता  ।  कोई  भी  किसी  न  किसी  धमकी  पर  स्थानांतरण  करवा  यह  प्रश्न  अनगेल  है  ।

 श्री  असुदेव  आचार्य
 :  एन०बो०सी०सीं०  के  प्रबन्धकों  ने  कलकत्ता  को  सभी  चालू  परि

 योजनाओं  पर  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  है  ।  इससे  मैट्रो  रेलवे  और  कोलाधाट  तापीय  विद्यत

 स्टेशन  के  निर्माण  में  बाघा  पड़ेगी  ।  प्रबन्धकों  ने  आंधकांश  संघों  के  लगभग  सभी  बड़े  नेताओं  को
 निलम्बित  भी  कर  दिया  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  का  विश्ञार

 को  विवाद  के  समाधान  तथा
 प्रबंधकों

 ऐवं  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  बीच  हुए
 समझौते  के  क्रियान्वयन  ह्वेतु  हंस्‍्तक्षेप  करने  का  ?

 करी  हब्युल  मफूर  :  इन्होंने  बहुत  सारे  प्रश्न  पूछे  हैं  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  एक  का  उत्तर  दें  ।
 द

 ह  शो  हाब्युल  गफ्र  |>मेरा-विभ्वार  है.कि  यदि  सभा  के  समक्ष  एक  भी  उदाहरण  दिया  गया  तो

 +  बसा  के  सदस्य  इसके  बिरोध  में  उठ  मैं  भाफ्को  केबल  एक  उद्ताहरण  वूंगा  ।  एन०बी०
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 a  खक्‍उफ

 सी०सी०  कार्यालय  कर्मकारों  में  मासिक  वेतन  वितरित  कर  रहा  था  ।  तीन  व्यक्ति  पिस्तौल  लेकर

 आये  ।  वे  धन  छीनना  चाहते  थे  ।  यद्यपि  पुलिस  वहां  खड़ी  थी  फिर  भी  उसने  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  ।  जब  उन्होंने  कुछ  घन  लूट  लिया  तो  पुलिस  को  कुछ  रुपया  बांटकर  वे  वहां  से  चले  गये  ।  वहां

 स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  उनके  लिए  कठिन  )

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  क्‍या  तालाबंदी  की  धोषणा  इसीलिए  की  गई  है  ?  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  आप  तालाबन्दी  उठाने  के  लिए  हस्तक्षेप  करेंगे  ?

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  करेगी  ?

 भरी  अश्युल  गफूर  :  इसका  कारण  केवल  यही  नहीं  जिस  भूमि  पर  होकर  यह्‌

 मैट्रो  रेलवे  उसके  संबंध  में  स्वीकृति  नहीं  मिली  इसमें  अनेक  कारण
 मैं  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसकी  जांच  करूंगा  ।  )

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  कहा  है  कि  वे  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 भारतीय  भू-विशान  सर्वेक्षण  विभाग

 *314.  भी  श्निल  ]
 |  >  :  कया  इल्पात  क्षौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  आनन्द  पाठक  |
 ह

 क्‍या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  के  प्रमुख  कार्य  एक  निगम  को  सौंपने  का
 सरकार  का  वित्ार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  रास  वुलारी  और  एक
 रण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 और  भारतीय  भू-वेज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  प्रबन्ध  मण्डल  ने  अपनी  डिलिंग
 विधियों  की  समीक्षा  करते  समय  4  1985  को  श्रीनगर  में  हुई  बैठक  में  अनुभव  किया  कि
 ड्रिलिंग  कार्यों  को  भंडार  आदि  सहित  खनिज  गवेषण  निगम  को  हस्तांतरित  किया
 जा  सकता  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  खनिज  गरवेषक  निगम  लि०  के  अधीन
 सरकारी  के  अनुषंगी  निगम  के  रूप  में  क्षेत्रीय  ड्रिलिंग  निगम  स्थापित  करने  की
 संभावनाओं  का  पता  लगाया  ताकि  भारतीय  भूबंज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  काभिकों  के  हितों  को
 प्रभावित  किये  बिना  ड्िलिंग  विग  को  काये  क्षमता  बढ़ाई  जा  सके  ।  इस  प्रयोजन  से  गहन  अध्ययन
 तथा  बोर्ड  को  रिपोर्ट  पेश  करने  हेतु  एक  समिति  गठित  की  गई  ।  इस  समिति  ने  हाल  ही  में  रिपोर्ट
 दे  दी  इस  मामले  में  जो  भी  अंतिम  निर्णय  वह  अन्य  बातों  के
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 तीय  भू-सर्वेक्षण  के  कार्िकों  के  हितों  को  पूरी  तरह  ध्यान  में  रख  कर  ही  किया  जायेगा  ।

 |  |

 भ्रो  ्ननिल  बसु  :  भारतीय  भू-बेशानिक  सर्वेक्षण  एक  प्रतिष्ठित  संस्था  अब

 इस  संस्था  को  पंगु  बनाने  के  लिए  ड्िलिग  कार्य  को  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  को  हस्तांतरित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  4  1985  को  श्रीनगर  में  हुई  भारतीय

 भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  प्रबन्ध-मंडल  की  बैठक  में  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  ड्रिलिंग  कार्य  की

 समीक्षा  की  गई  थी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  क्‍या  डिलिंग  कार्य  की  समीक्षा  का  मामला  बैठक  की

 कार्य-सूची  में  शामिल  था  या,यह  बेठक  में  चर्चा  के  दौरान  उठाया  गया  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  प्रत्रन्ध-मंडल  की  प्वेक्षम्मति  से  यह  राथ  थी  कि  ड्रिलिग  कार्य  को  प्रस्तावित
 खनिज  गवेषण  निगम  को  हस्तांरित  किया  जाए  ?

 श्रोमतो  राम  ढुलारो  सिन्हा  :  मैं  पहले  ही  तथ्यात्मक  विवरण  दे  चुकी  हूं  ।  यह  सल  है  कि
 गत  अक्तूबर  में  श्रीनगर  में  प्रबंध  मंडल  की  बैठक  हुई  थी  और  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 के  ड्िलिंग  कार्य  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  यह  भावश्यक  समझा  गया  था  कि  ड्िलिंग  कार्य  को
 खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  या  इसको  सहायक  संस्था  को  एक  क्षेत्रीय  बोर्ड  स्थापित  करने  हेत
 हस्तांतरित  किया  एक  दो  सदस्यीय  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  कछ
 ही  दिन  पूर्व  मन्त्रालय  को  मित्री  हम  इसे  देख  रहे  अभी  कोई  निणैय  नहीं  कि

 है  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैंने  यह  पूछा  था  कि  कया  यह
 विषय  कायं-सूची  में  शामिल  था  या  यूं  ही  चर्चा  के  दौरान  उठाया  गया  था  ।

 श्रीमती  राम  वुलारी  सिन्हा  :  श्रीमान  ,  यह  चर्चा  के  दौरान  उठाया  गया

 श्री  अनिल  बसु  :  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  अंतर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  संस्था

 है  ।  अब  हुआ  यह  है  कि  ये  स्थलाकृतिक  सर्वेक्षण  करेंगे  ओर  भूमिगत  ड्िलिग  कार्य  खनिज  गवेषण
 निगम  द्वारा  किया  आप  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  से  ड्रिलिग-कार्य  हूटा  कर  उसे  पंग
 है  ना  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किसी  अन्य  सहायक  संस्था  को  डिलिंग  कार्य  सौंपने  के  बारे
 में  गहन  अध्ययन  करने  वाली  क्षति  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उस  समिति  द्वारा  क्या
 रिशें  की  गई  हैं  ?

 श्रीमती  राम  बुलारों  सिन्हा  :  प्रबंध-मण्डल  में  18  सदस्य  सचिव  तथा  चेयरमैल
 संस्था  का  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  तथा  भारतीय  वैज्ञ।निक  सर्वेक्षण  के  प्रतिनिश्चि
 इस  समिति  में  कई  महत्वपूर्ण  संगठनों  का  प्रतिनिधित्व  है  तथा  इसकी  सदस्य  संख्या  है  ।  इसके
 चेयरमेन  खान-सचिव  हैं  ।  मैं  मानती  हूं  कि  यह  एक  प्रतिष्ठित  संगठन  इसका  प्रारम्भ  1851  में

 था  और  तभी  से  यह  अच्छा  कार्य  कर  रहा  आवश्यकतानुसार  समिति  निमुक्त  की  गई  थी
 और  इसकी  रिपोर्ट  कुछ  दिन  पहले  ही  प्राप्त  हुई  है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  माननीय  सदस्य  के  दिल  में  कुछ  और  बात  है  जिसे  वे  प्रकट  नहीं  कर
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 रहे  हैं  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहती  हूं  कि  भारतीय  भू  वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  में  ड्रिलिंग-कार्य  में  लगे

 कर्मचारियों  तथा  कामगारों  के  बारे  में  सम्यक  विचार  किया

 श्री  प्रनिल  बधु  :  जो  लोग  भूमिगत  तथा  स्थलाकृतिक  सर्वेक्षण  में  लगे  हैं  उन्हें  ही  ड्रिलिंग
 कार्य  में  लगाना  चाहिए  परन्तु  अब  भारतीय  भू.वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  से  ड्रिलिग  कार्य  ले  लिया  गया  है  ।

 श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  ठोस  प्रस्ताव  है  तो  हम  भी  उसे  जानना  चाहते

 इस्पात  और  खान  मन्‍त्री  कृष्ण  चस्प्र  :  क्‍या  मैं  अपने  माननीय  मित्र  के  लिए  इस

 बात  को  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  ?  गवेषण  के  लिए  उयली  ड्रिलिंग  होती  है  तथा  गहरी  ड्िलिंग  भी

 ती  ऐसा  नहीं  है  कि  ड्रिलिंग  का  सारा  काम  एक  ही  संगठन  को  देना  सर्वोत्तम  आज  भी

 कुछ  डिलिग  भारतीय  भू-वज्ञानिक  सर्वेक्षण  करता  है  और  कुछ  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड

 द्वारा  किया  जाता  है  ।  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हर  तरह  की  ड्िलिंग  एक  ही  संगठन  द्वारा  की

 जाए  ।

 डा०  कृपा  सिंध  भोई  :  यह  प्रश्नकर्ता  मित्र  की  जादूगरी  हम  देश  में  विभिन्‍न

 संगठनों  को  अलग-अलग  छोटे-छोटे  भागों  में  बांटने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  ।

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  देश  में  खनिज  गवेषण  के  लिए  शुरू  से  ही  सराहनीय  कार्य

 कर  रहा  है  |  हमारे  देश  में  कुछ  भू-वेज्ञानिक  संरचनाएं  और  खनिज  गवेषण  निगम्म  विस्तृत
 गवेषण  के  कार्य  |  लगा  है  और  उसे  यही  उतरदायित्व  साँपा  गया  क्‍या  माननीय  मंत्री  इस

 सभा  को  अ'श्वास्त  करेंगे  कि  विभिन्‍न  नियमों  को  छोटे-छोटे  भागों  में  नहीं  बांटा  जाएगा  और  यह
 कार्य  किसी  एक  संगठन  को  साँपा  जाएगा  चाहे  वह  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  खनिज

 गवेषग  निगम  भारतीय  खःन  ब्यूरो  हो  ।  वे  ही  देश  का  ब्योरेवार  मानचित्र  तैयार  करने  के  लिए
 जिम्मेदार  होंगे  क्योंकि  हम  इस  काम  में  पिछड़  हुए  हैं  और  मानचित्र  तेयार  करने  काय॑  कुल
 क्षेत्र  का  केवल  45  प्रतिशत  ही  हुआ  है  ।  विस्तृत  गवेषण  भी  अभी  होना  बाकी  है'******««

 )

 धरष्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  इस  ढंग  से  पूछें  कि  उसका  उत्तर  दिया  जा

 आप  प्रश्न  की  लम्बाई  में  ही  उलझ  कर  रह  ‘

 डा।०  कृपा  सिष  जोई  :  श्रीमती  इन्दिशा  गांधी  ने  इस  का  आह्वान  किया  हमें  यह
 ज्ञात  होगा  चाहिए  कि  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  कया  मंत्री  महोदय  विस्तृत  मानंचित्रण  से
 लेकर  एमरोमेगनेस्कि  सर्वेक्षण  तक्र  का  सभी  कार्य  एक  ही  निगम  को  सौंपेमे  ।  चा  है  बह  खनिज
 गवेशग  सलिगम  हो  या  भारतीय  भू-वैज्ञासिक  सर्वेक्षण  या  कोई  और  संस्था  ताकि  हमें  विभिन्‍न
 संस्थनाओं  का  शान  हो  सके  जेजे  पुरातन  प्राचीन  तृतीय  युग  की

 सं  हे

 या  अन्य  संरचनाए  और  तब  हम  अपने  विभिन्‍न  खनिल्लों  की  ग्रवेषणा  तथा  उनका ।  उपयोग
 बेहतर  ढंग  से  कर  सकेंगे।*****ਂ  )

 खष्यक्ष  महोदय  ;  ये  मेरे  धयं  क्री  परीक्षा  ले  रहे
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 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  मंत्री  महोदय  तथ्यों  से अवगत  वे  जानकार  व्यक्ति  वे

 इस  कार्य  के  लिए  एक  ही  संगठन  रखने  पर  विचार  करेंगे  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  भी  मैं  आपको  मोका  देता  हूं  आप  प्रश्न  से  चिपक  जाते

 अब  अगला  प्रश्न  ।

 कीटेनाशक  दवाहयां

 $3]5.  डा०  टी०  कल्पना  वेवोी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  लगभग  50  तकनीकी  श्रेणी
 के  कोटनाशक  औषध  और  लगभग  300

 दवाइयों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  क्या  इतनी  बड़ी  संख्या  में  उनका  उत्पादन

 किया  जाना  उचित
 |

 क्‍या  हमारे  वैज्ञानिकों  नेइस  मामले  में  कोई  गहन  अध्ययन  किया  और  यदि

 तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  और  कीटनाशक  ओऔषधों  और  दवाइयों  की  संख्या  को  धटाकर

 कम  से  कम  करने  हेतु  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  बड़ी  मात्रा  में  कीटनाशक  दवाइयों  का  प्रयोग  लागत  को  बढ़ाता  है  और

 पर्यावरण  को  होने  वाले  नुकसान  को  देखते  हुए  उचित  और  .

 क्‍या  पर्यावरण  में  कीटनाशक  दवाइयों  के  अंश  बड़ी  मात्रा  में  बचे  रहने  से  पता

 अलता  है  कि  कीटनाशक  दवाइयों  में  हानिकारक  तत्व  कम  नहीं  किया  जा  रहा  जिसका  दावा

 किया  जाता

 कवि  मंत्रों  बूटा  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया  है  ।

 विवरण

 पंजीकरण  समिति  ने  अब  तक  56  तकनीकी  श्रेणी  की  कीटनाशक  औषधियों  के  देशीय

 विनिर्माण  और  185  कीटनाशक  दवाइयों  के  देशीय  विनिर्माण  के  लिए  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  जारी

 किए  हैं  ।

 देश  में  विभिन्‍न  कृषि-जलवायु  क्षेत्रों  उगाई  जाने  वाली  विभिन्‍न  फसलों  की

 रोगों  तथा  खरपतवारों  की  जिनकी  यदि  रोकथाम  न  की  जाए  तो  इनसे  भारी

 हानि  हो  सकती  है  ।  इन्हें  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  संख्या  कोई  अधिक  नहीं  समझी  गई  जब

 पर्यावरण  की  ओर  सचेत  रहने  वाले  देश  अमेरीका  से  हम  इसकी  तुलना  करें  तो  यह  संख्या  बहुत

 ही  नगण्य  वहां  पर्यावरण  संरक्षण  एजेन्सी  ने  7000  कीटनाशी  दवाइयां  और  करीब

 नाशी  दवाइयों  के  11,000  योग  रजिस्टर  किए

 ह  इस्तेमाल  में  लाई  जा  रही  कीटनाशी  दवाइयों  की  संख्या  को  सीमित  करना  तकनीकी

 विशेषज्ञों  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  सक्ष्यों  में  नहीं  दूसरी  ओर  सीमित  संख्या  में  कीटनाशी
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 विशशशनननििककीलील जज  कक  न्याय  पाया  7  गा  ँ्पनथपपिभप५प।प/प/

 दवाइयों  पर  निर्भर  रहना  अन्ततः  में  उत्पादकता  प्रतिरोधी  सिद्ध  हो  सकता  है  क्योंकि  एक  ही
 कीटनाशी  का  बार-बार  प्रयोग  किए  जाने  से  कीटों  में  प्रतिरोधी  शक्ति  बढ़  सकती  इस  उद्देश्य

 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  एक  ही  वर्ग  के  रोगों  और  कीटों  के  लिए  वेक॒ल्पिक  कीटनाशी  रखना  हमेशा

 सुरक्षित  गया  फिर  किसी  फसल  पर  इस्तेमाल  के  लिए  किसी  कीटनाशी  की

 सिफारिश  करने  से  पहले  पंजीकरण  समिति  उसकी  क्ष  विषाक्तता  ओर  सम्बद्ध  मानदण्डों  पर

 भलीभांति  विचार  करती  है  ओर  केवल  सुरक्षित  कीटनाशियों  का  ही  पंजीकरण  करती

 (१)  और  भारत  में  इस  समय  कीटनाशी  दवाइयों  का  इस्तेमाल  कई  विकसित  और

 विकासशील  देशों  के  मुकाबले  अधिक  नहीं  है  ।  भारत  में  कीटनाशी  दवाइयों  की  प्रति'हैक्टार
 खपत  करीब  295  ग्राम  है  तथापि  इटली  में  )3  किलोग्राम  से  हंगरी  में  ।2  किलोग्राम  से

 जापान  में  9  किलोग्राम  से  अधिक  और  कोरिया  गणराज्य  में  6  किलोग्राम  से  अधिक

 भारत  में  कीटनाशी  दवाइयों  को  केवल  आवश्यकता  पर  आधारित  ओर  विवेकपूर्ण  इस्तेमाल  की
 सिफारिश  की  जा  रही  है  और  यह  रोगों  और  खरपतवारों  की  वजह  से  फसलों  को  होने
 वाली  हानि  को  रोकने  और  पर्यावरण  तथा  पारिस्थितिकी  सन्तुलन  की  दृष्टि  से  चारा

 और  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  को  बनाये  रखने  के  लिए  बहुत  ही  प्रभावी  और  न्यायसंगत

 वनस्पति  रक्षा  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  समेकित  कीट  प्रबन्ध  की  जिसमें

 रासायनिक  पद्धतियों  के  अलावा  यात्रिक  और  ज॑विक  पद्धतियों  का  भी  इस्तेमाल  किया

 जाता

 कीटनाशियों  के  विवेकपूर्ण  इस्तेमाल  और  भारत  में  जिस  कम  स्तर  पर  इसका  प्रयोग  किया

 जाता  है  उससे  पर्यावरण  को  कोई  अधिक  नुकसान  नहीं  हो  सकता  ।  कीटनाशी  का

 करण  करने  से  पूर्व  सभी  पहलुओं  पर  वि्वार  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  कूमिनाशी  बोर्ड  किसी

 नाशीकी  देश  में  इस्तेमाल  किये  जाने  की  स्वीकृति  देने  से  पूर्व  इसके  सभी  मानदण्डों  के  बारे  में  अपनी  -

 सनन्‍्तुष्टि  करता  है  और  कीटनाशी  दवाइयों  को  इस्तेमाल  और  कटाई  के  बीच  न्यूनतम  अन्तराल  के

 बारे  में  भी  बदाता  है  ।  सरकार  पर्यावरण  में  कीटनाशी  दवाइयों  के  अवशेषों  पर  भी  बहुत  कड़ी
 निगरानी  रखती  रही  है  ।  भारतीय  क्षषि  अनुसंधान  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुप्ंधान
 परिषद  तथा  कृषि  विश्वविद्यालथ जैसी  एजन्सियां  अवशेषों  संबंधी  अनुसंधान  कार्य  में  लगी  हुई  हैं  ।  देश

 में  सभी  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  में  विश्वसनीय  आंकड़े  प्राध्त  करने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  ने  कीटनाशी  अवशेषों  से  संबंधित  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  मंजूर  की

 है  ।  कीटनाशी  के  अध्ययनों  से  केवल  ढी०  डी०टी०  और  वी०एच०  सी०  के  मामले  में

 अवशेषों  की  समस्याओं  का  पता  चला

 कीटनाशियों  का  अवक्रमण  इनके  इस्तेमाल  की  अवधि  से  जुड़ा  होता  है  और  कई  वर्षों  की

 अधधि  में  सापेक्ष  स्थाई  कीटनाशियों  के  इस्तेमाल  को  जगह  अधिक  जंव-अवक्रमणशील  कीटनाशी
 ले  लेते  इन  कीटन्गशी  दवाईयों  के  अच्छी  कृषि  पद्धतिथों  के  अन्तगंत  पर्यावरण  में  कोई  अधिक जज
 अवशेष  नहों  रहते  या  बचते  हैं  ।

 हि  केन्द्रीय  सरकार  उन  कीटनाशियों  की  जांच  करने  के  जिनके  इस्तेमाल  पर  अन्य

 देशों  में  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  या  जिनका  इस्तेमाल  सीमित  कर  दिया  गया  है  परन्तु  भारत

 रह
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 में  उनके  दस्तेमाल  को  जारी  रखा  जा  रहा  डा०  एस०एन०  बनर्जी  की  अध्यक्षता  में  एक

 समिति  का  गठन  पहले  ही  कर  चुको  है  ।  यह  अत्यधिक  विषाक्त  और  निरन्तर  इस्तेमाल  किए
 जाने  व।ले  कीटनाशियों  के  एवजी  सुरक्ष/त्मक  कीटनाशियों  के  बारे  में  सिफारिश  भी  करेगा  ।

 हा०  टो०  कल्पना  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्यां  सरकार  कीटनाशी  औषधियों  की

 निमितियों  की  संख्या  कम  या  सीमित  कर  रही  है  जेसाकि  औषधियों  के  लिए  योजना  बनाई  जा

 रही  है  ।

 सरदार  बूटा  हम  नियमित  रूप  से  कीटनाशी  ओऔषधियों  तथा  खरपतवारनाशी

 औषधियों  की  स्थिति  की  समीक्षा  कर  रहे  हैं  तथा  लगातार  उपचारी  उपाय  कर  रहे  ऐसी
 कीटनाशी  औषधियों  की  संख्या  काफी  हैं  जिन्हें  हानिकारक  माना  जाता  है  और  उनका  हमारे  देश

 में  प्रयोग  नहीं  क्रिया  जाता  ।
 हु

 डा०  टी०  देवी  :  जिन  फसलों  में  कीटनाशी  दवाएਂ  छिड़की  जाती  हैं  उनसे  प्राप्त
 फलों  तथा  सब्जियों  को  खाने  से  मनुध्यों  के  शरीर  में  कीटनाशी  किस  मात्रा  में  पहुचे  है  ?

 सरदार  बूटा  यह  प्रश्न  बहुत  ही  तकनीकी  मुझे  खेद  है  कि  इससे  संवंधित

 सांख्यिकीय  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  लेकिन  मैं  इस  प्रशन  पर  निश्चित  रूप  से  विचार  कशूंगा

 ओर  कुछ  विशषज्ञों  से  इस  बात  की  जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।  फिर  मैं  उसे  माननीय  सदस्य  को

 सूचित  कर  ट्‌

 भी  झलय  मुशरान  :  क्या  माननीय  मंत्री  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  कीटनाशी  तथा
 नाशी  दवाओं  के  अस्तर  के  बारे  में  काफी  शिकायतें  आई  हैं  ?  इन  कृमिनाशी  ह्था  कीट  नाशी

 दवानं  के  नकली  होने  के  कारण  इनसे  चना  उगाने  वाले  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा
 जो  कमिताशी  और  कीटनाशी  दवाएं  किसानों  को  दी  जाती  हैं  उमसे  इल्ली  आदि  कौड़े  नह
 मरते  ।  यदि  मंत्री  महोदय  इससे  अवमत  हैं  तो  क्‍या  वे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  संबंध  में

 वे  कौन  सी  तात्कालिक  तथा  दूर-गामी  कारंबाई  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 सरदार  बटा  सिंह  :  कूमिनाशी  या  कीटनाशी  दवाओं  के  निरन्तर  उपयोग  से  कीड़ों  में  इन

 दवाओं  के  प्रति  निरोधात्मक  शक्तित  विकसित  हो  जाती  है  और  इनका  अखर  नहीं  हो  पाता  ।  चने  के

 बारे  में  जिस  समस्या  का  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  उसकी  रिपोर्ट  हमें  भी  मिली  है  ।

 हम  प्रयोगशाला  में  इसकी  जांच  करवाएंगे  ।  इसके  साथ  ही  हम  राज्य  सरकारों  को  किशी  विशेष

 कीटनाशी  के  वे  असर  होने  के  बारे  में  भी  सलाह  देते  रहते  कुृमिनाशी  तथा  कौटनाशी  दवाओं

 में  मिलावट  का  भी  रिपोर्ट  मिली  जैसे  ही  कोई  मामला  हमारे  सामने  लाया  जाएगा  हा
 उचित  फायंवाही  करेंगे  ।

 ]  ॥
 प्रष्यक्ष  महोदय

 :  आप  इस  बात  का  पूरा  ध्यान  रखिए  क्योंकि  मकली  दवाएं  बनाने  वाले

 इम्सासों  तक  को  नहीं  छोढते  ।
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 ] भा  की

 क्रो  थी०  शोमनाव्रीोश्यबर  राव  :  क्‍या  सरकार  को  विशेषज्ञ  की  इस  सिफारिश  की  जानकारी

 है  कि  सिकेटिक  पाइराई-कायराहइ्स  का  उपयोग  खाद्य-फसलों  में  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और

 ऐसा  होते  हुए  भी  सिथेटिक  कायराइड्स  का  इस्तेमाल  दालों  तथा  अन्य  थाद्य  फसलों  में  बहुतायत  से

 किया  जा  रहा  है  ?  इस  कारण  से  कपास  तथा  तम्बाकू  जैसी  अन्य  फसलों  पर  भी  प्रतिकल  प्रभाव

 पड  रहा  क्या  सरकार  सिथेटिक  पायरीथामराइड  कम  से  कम  इन  खाद्य-फसलों  पर  इस्तेमा

 किए  जाने  पर  रोक  लगाएंगी  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  इस  कुमिनाशी  दवा  को  चारे  की  फसलों  पर  इस्तेमाल  किया  जा  रहा
 ताजी  सब्जियों  तथा  फलों  पर  इसके  अधिक  छिड़काव  की  अनुमति  नहीं  है  ।  लेकिन  यदि

 मीय  सदस्य
 के  पास  ऐसा  कोई  विशेष  मामला  है  तो  मैं  उसकी  जांच  करवाऊंगा  ।

 चल  मृदा  परीक्षण  गाड़ियां

 *316.  श्री  बी०  तुस्सो  राम  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  ने  चल  मृदा  परीक्षण  गाड़ियां  तैयार  की

 वदि  तो  देश  में  इन  गाड़ियों  द्वारा  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का

 अ्यौरा  क्‍या  है  और  इस  प्रकार  दिए  जाने  वाले  मार्यदर्शन  से  किसानों  को  किस  सीमा  तक  सहायता

 क्या  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  भी  इस  प्रकार  की  गाड़ियां  उपलब्ध  करायी  गई  हैं  और

 यदि
 तो  कितनी  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आंध्र  प्रदेश  में  इस  प्रकार  को  गाड़ियां  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जायेंगी  ?

 कृषि  मंत्री  ब्रूटा  :  हां  ।  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  ने  तीन  चल

 मृदा  परीक्षण  गाड़ियां  तैयार  की  जिन्हें  1986  में  चालू  किया  गया  है  ।

 ये  चल  मृदा  प्ररीक्षण  गाड़ियों  मृदा  के  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  के  लिए  नवीनतम
 उपकरणों  से  लेस  हैं  ताकि  निदिष्ट  का  इस्तेमाल  करने  की  सिफारिश  किसानों  के  घरों  पर

 ही  की  जा  सके  ।  इन  वाड़ियों  में  उवंरक  का  तेजी  से  परीक्षण  करने  के  किट  मौजूद  हैं  ताकि
 किसामों  को  उर्वेरकों  की  झुद्धता  के  बारे  में  सलाह  दी  जा  उवंरकों  के  कुझल  प्रयोग  के
 साध्मम  से  फसल  उत्पादन  की  नवीनतम  तकनीकों  की  जानकारी  किसानों  को  देसे  के  लिए  इन

 गाड़ियों  में  श्रव्य  दुएय  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  इस  सेवा  के  जरिए  दिए  जाने  वाले
 माग्ंदर्शन  से  किसानों  को  प्रति  मूनिट  उर्वरकों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उ्बं  रकों  की
 कार्य  क्षमता  को  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 23
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 और  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  ने  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  को  ऐसी  कोई  गाड़ी  नहीं
 दी  आन्ध्र  प्रदेश  में  चार  चल  मृदा  परीक्षण  गाड़ियां  पहले  से  ही  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 [  हिस्दी  ]

 श्री  बी०  तुलसोराम  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  बताया  है  कि
 फिरती  गाड़ियां  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  ने  बनाई  हैं  ।  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  यह

 गाड़ियां  जो  आंध्र  प्रदेश  में  चल  रही  हैं  वह  कौन-सी  कम्पनी  की  गाड़ियां  कितने  गांवों  में  कितने

 किसानों  की  जमीन  के  परीक्षण  किए  गए  हैं  और  किसानों  को  सलाह  देने  के  बाद  क्या  उनकी  खेती

 की  पैदावार  में  बढ़ोत्तरी  भी  हुई  है  ?  यदि  तो  कितनी  ?

 सरवार  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  इसमें  तो  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  यह  स्वायल  टेस्टिग  की

 सेवा  जहां  पर  चलाई  है  उसका  फायदा  काफी  मात्रा  में  किसानों  को  पहुंचा  है  ।  इसके  बारे  में  प्रत्येक

 फसल  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  जानकारी  है  कि  कितना-कितना  फायदा  हुआ  आंध्र  प्रदेश  में

 इस  वक्‍त  चार  गाड़ियां  चल  रही  मेरे  पास  इस  बात  की  सूचना  तो  नहीं  है  कि  वहु  कि्॒ष  कम्पनी

 की  हैं  लेकिन  सूचना  है  कि  चार  गाड़ियां  चल  रही  हैं  आंध्र  प्रदेश  में  ।  इस  वक्‍त  हमारे  देश  में

 स्वायल  टेस्टिग  की  जो  फैसिलिटी  है  वह  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  है---इस  बात  को  मैं  मानता  हूं  ।  यह
 सेवा  और  अधिक  मात्रा  में  होनी  चाहिए  और  उसके  लिए  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  सातवीं

 पंच्रवर्षीय  योजना  में  6  ओर  लेबेनोरेटरीज  डिफरेंट  जोन्स  में  इस्टैबलिश  की  जा  रही  हैं  जिससे  कि
 अधिक-से-अधिक  किसानों  को  देश  में  यह  सेवा  उपलब्ध  हो  सके  ।  इस  तरह  से  जो  फटिलाइजर  है
 उसका  भी  मेकिसमम  यूज  हो  सकता  है  और  किसानों  की  जमीन  में  किस-किस  तत्व  कमी  है
 उसकी  दिक्षा  आन  दि  स्पाट  किसानों  को  दी  जा  सकती  इस  तरह  से  यह  सेवा  बहुत  ही
 योगी  है  और  इसके  ऊपर  सरकार  पूरा  ध्यान  दे  रही

 श्री  बो०  तुलसोराम  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  यह--परीक्षण  किस  ढंग  से  किया  जा

 रहा  है  और  किसान  को  क्या-क्या  करना  पड़ता  है  ?  मान  रोजिए  मैं  एक  किसान  हूं  और  मैं  अपनी

 भूमि  का  परीक्षण  करवाना  चाहता  हूं  तो  उसके  लिए  मुझे  क्या  करना  उसका  क्या  सिस्टम  है
 और  कया  उसके  लिए  कुछ  चार्ज  भी  किया  जाता  है  ?  यदि  तो  कितना  ?

 सरदार  बढा  सिह  :  यह  एक  निःशुल्क  सेवा  इसके  लिए  कुछ  चार्ज  नहीं  किया  जाता

 इसके  सम्बन्ध  में  किसानों  को  क्या-क्या  करना  होता  है  उसके  बारे  में  पत्र  और  छोटी-छोटी  किताबें

 भेजी  जाती  एक्सटेंशन  सविसेज  के  ब्लाक  डेवलपमेंट  एजेंसीज  के  जरिए
 से  सभी  किसानों  को  पहले  से  सूचित  किया  जाता  है  कि  किस-किस  एरियाज  में  मोबाइल  वैन्स

 किसानों  को  क्या-क्या  सूचना  देनी  होगी  ।  और  इसकी  सबसे  बड़ी  खूबी  यह  है  कि  खेत  में

 ही  तुरम्त  उसके  परिणाम  किसानों  को  बता  दिए  जाते  हैं  ओर  एडवाइज  दे  दी  जाती  है  कि  खेत  में
 किस-किस  चीज  की  कमी  है  और  कौन-कोन-सी  फसलें  उसमें  अच्छी  तरह  से  हो  सकती  आंध्र

 शैश  में  चार  वैन्स  जो  चल  रही  वह  वहां  की  प्रदेश  सरकार  की  हैं  ।



 26  1907  लिखिते  उत्तर

 प्रहनों  क ेलिखित  उत्तर

 |

 समेक्तित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  लाष्मा्ची

 +304  श्री  के०  थी०  शंकर  गोडां  है|
 :  क्‍या  हछबि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 झी  रामाक्य  प्रसाद  सिह  i  हैं

 क्या  देश  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभार्थों  लोगों  में  50  प्रतिशत  वे
 अधिक  लोग  ऐसे  हैं  जो  समाज  के  सबसे  गरीब  वर्ग  से  सम्बन्धित  नहीं

 ह

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  के  ऐसे  लोगों  की  संख्या  80  प्रतिशत
 |  पे

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  कोई  निर्देश  दिया  गया  थौर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  विरुद्ध  जो  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  लाभ
 उन  लोगों  को  नहीं  दे  रहे  हैं  जिनके  लिए  यह  कायेक्रम  बनाया  गया  सरकार  का  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  ससत्रो  घटा  :  से  1985  की  अवधि

 की  समवर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट  के  अनुसार  सहायता  प्रदान  करने  के  समय  लगभग  ।2  प्रतिशत  नमूना
 लाभाथियों  की  वाधिक  पारिवारिक  आय  1000  रुपये  42  प्रतिशत  की  आय  1001  रपये  और
 2000  रुपये  के  बीच  थी  तथा  लगभग  46  प्रतिशत  की  आप  2001  रुपये  से  3500  रुपये  के  बीच

 1985  की  उपयु्‌ कत  समवर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट  के  अनुसार  गुजरात  में

 लगभग  18  प्रतिशत  नमूना  लाभार्थी  1001  रुपये  से  2000  झपये  के  आय-बर्से  के  तथा  लगभग

 82  प्रतिशत  2001  रुपये  से  3500  रुपये  के  आय-वर्ग  के  उत्तर  प्रदेश  में  लमभग  2  प्रतिशत
 रुपये  के  आय-वर्ग  के  लगभग  20  प्रतिशत  तथा  लगभग  78

 शत  2001  रुपये  से  3500  रुपये  के  आय-वर्ग  के  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  लगभग  13  प्रतिशत

 1001  रुपये  तथा  87  प्रतिशत  2001  रुपये  के  आय-वर्ग  के  थे  ।

 ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  राज्य-सरकारों  पर  इस  बात  के  लिए  बार-बार  जोर  विया  है
 कि  कार्यक्रम  में  पता  लगाये  गये  निर्धततम  लोगों  की  पर्याप्त  सहायता  देने  पर  ध्यान  वियां  आए  |  इस

 अध्ययनों  के  निष्कर्यों  को  भी  सम्बन्धित  राज्य-सरकारों  के  ध्यान  में  लाथा  गया  है  और  अंनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  सुधारात्मक  कारंबाई

 83
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 |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  आवंदित  भु-माग  का  कब्जा

 *311.  श्री

 नाना  लाई  सह
 |बकास

 म
 का :  क्या  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्््ड्प

 82  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  नई  दिल्‍ली  में  एक
 त्रा  घर  और  रेल  लाइन  के  बीच  65,95,400  रुपये

 संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  श्रब्दुल  :  हां  ।

 और  स्थल  पर  अनधिवासी  बस्तियां  बनी  हुई  स्थत  से  अनधिवासियों  को

 हटाने  तथा  उत्तर  प्रदेश
 सरकार

 को  स्थल  का  कव्जा  शीत्रातिशीघ्र  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा

 रहे  ह

 राज्यों  में  न्यूनतम  मजूरी  दरों  में  समानता

 #317,  श्री  टी०  बशीर  :  कया  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  इस  समय  विभिन्त  राज्य  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 1945  के  अंतगत  न्यूनतम

 का

 संशोधन  करने  के  लिए  विभिन्‍न  तरीके

 अपना  रहे  जिओ

 यदि  के
 सवा  बहू  की
 कया

 री  की  इस  असमानता
 के  कारण  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में

 उद्योगों  का  स्थानांतरण  हो  रहा  है

 यदि  तो  क्‍या  न्यूनतम  मजूरी  की  दरों  में  समानता  लाने  हेतु  एक  समान  मानदंडः

 तैयार  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 कक  ः

 की
 ven  छह 1

 न
 री  अधितिय  तल रर्धारित  और  संशोधित  करने

 की  प्रक्रिया  निर्वारित  की  गई  है  समुचित  सरकार  समितियां  और  उप-संमित मुचित  सरकार  समितियां  और  उप  संमितियां  नियुक्त  कर  सकती

 हैं  जो  जांच  करेगी  और  इस  प्रकार  के  निर्धारण  तथा  संशोधन  के
 रे  में  सलाह  देगी  ।  दूसरा

 . तरीका
 इन

 यो  को गे  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  करने  और  प्रभावित  होने  वाले  उन  सभी

 2.  समय-समय  पर  शिकायतें  की  गई  हैं  कि  दक्षिण  क्षेत्र  में  पडौसी  राज्यों

 है में  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  में  व्यापक  विषमता  के  उद्योगों  को  ऐसे  राज्यों  में

 की  प्रवत्ति  होती  है  जहां  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  अपेक्षाकृत  कम  हैं  ।  इस  प्रश्न  प

 विचार-विमर्श  किया  जिन्होंने  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  में  संशोधन  की  सिफारिश  जह

 हा  कद

 कक

 3.  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  में  एकरूपता  की  आवश्यकता  के  सामान्य  प्रश्न  पर

 निर्धारित  मजदरी  में  बहत  अधिक  विषमता  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  उद्योग

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानांतरित  हो  सकते  हैं  ।  उक्त  सम्मेलन  में  इस  बात
 पर

 पर

 बल  दिया  गया  कि  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अधीन  मजदूरी  निर्धारित/संशोधित  करते

 उस  प्रभाव  का  उचित  ध्यान  रखा  जाए  जो  निर्धारित  मजदूरी-दरों  का  अन्य  विशेष  रूप  से

 पड़ौसी  पर  पड़ेगा  ।  इस  सिफारिश  को  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन

 ध्यान  में  आवश्यक  कारंबाई  हेतु  लाया  इस  प्रश्न  पर  1981  में  हुई
 कुछ मंत्रियों  की  बैठक  बीड़ी  श्रमिकों  के  विशेष  संदर्भ  फिर  विचार-विमर्श

 मदर

 या  गया  था  और

 मजदूरी-दरों  में  विषमता  को  कम  करने  हेतु  अनेक  सिफारिशें  की  गई  यी  ।  मजदूरी
 के  प्रश्न  पर  25-26  1985  को  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के

 करा

 अधिवे

 एयर
 द  गया  था  ।  इस  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  कि  जब  तक  राष्ट्रीय  न्यूनतम

 सजदूरी
 नेत्र  ने  ही

 तो  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदरी  का  होना  वांछनीय  होगा  ।
 रा

 है  कक  दालों  के  विकास  की  बृहद  योजना  रा

 र्रररः

 क्या :  क्या  कृषि  सन्त्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :
 श्रीमतो  किशोरी  सिह

 हा
 झद  अली

 यह

 देश  में  दालों  के विकास  के  लिए  बनाई  गई  वृहद  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 47
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 (@)  दाल  विकांस
 परिषद  के  कृत्य  और  उसका  दर्जा  क्या

 क्‍या  दाल  बोर्ड  बनाने  का  सरकार  का  विचार  जिसकी  सिफारिश  दाल  विकास

 परिषद  ने  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  उसके  कया  कारण

 कृषि  सम्त्रो  बूटा  :  1986-87  से  एक  राष्ट्रीय  दलहन  विकास

 योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  में  प्रत्येक  राज्य  की  स्थान  विशेष  की  समस्याओं

 को  उत्पादकता  प्रौद्योगिकी  का  प्रदर्शन  करके  चुनिंदा  क्षेत्रों  मे ंसुलसाई  जाएंगी  ।  इसमें  कटाई  के  बाद

 के  परिसंस्करण  और  विपणन  सम्बन्धी  प्रावधान  भी  शामिलत्र  होंगे  ।

 यह  परिषद  एक  सलाहकार  निकाय  हैं  और  इसके  कार्य  निम्नवत्‌  हैं  :--

 1.  दलहनों  के  संबंध  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  क्षेत्रों  में  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  पर  विचार

 समय-ससय  पर  उप्तकी  प्रगति  की  समीक्षा  करना  और  दलहनों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश  करना  ।

 2.  दलहनों  के  लिए  लाभकारी  मूल्यों  पर  विचार  करने  के  साथ-साथ  दलहनों  के  उत्पादन
 तथा  विपणन  संबंधी  समस्यात्रों  पर  विचार  और  इन  मामलों  में  सरकार  को

 सलाह  देना  ।  '

 3.  देशी  तथा  निर्यात  बाजार  में  विभिन्‍न  दलहन  सम्बन्धी  मांगों  पर  विचार  करना  और

 तदनुसार  दलहन  उत्पादन  कार्यक्रमों  में आवश्यक  समायोजन  करने  के  बारे  में  सरकार

 है  को  सलाह  देना  ।

 4.  दलहुन  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  की  विशेष  आवश्यकताओों
 पर  विचार  करना  ओर  उसे  पूरा  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  सुझाना  ।

 5.  दलहन  सम्बन्धी  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रमों  के  बीच  समन्वय  करना  और  दासों
 की  गुणवत्ता  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सलाह  देवा  ।

 6.  समय-समय  पर  आवश्यक  समझे  जाने  वाले  इस  प्रकार  के  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  पर
 सरकार  सलाह  देना  ।

 जी  नहीं  ।

 चूंकि  प्रस्ताबित  रास्ट्रीय  दलहन  क्किस  परियोजना  राज्य  स्तर  पर  विभिम्न
 सात्मक  परिसंस्करण  तथा  विपणन  पहलुओं  का  ध्यान  अत॥  दलहनों  के  लिए  एक  पृथक
 बोर्ड  स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।



 1907  लिखित  सत्तरे

 ]
 बाल  अमिक

 +319,  झी  राजकुमार  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1990  तक  5  से  15  वर्ष  तक  की  आयु  के  बाल  श्रमिकों  की  संछ्या  एक
 करोड़  पचहृत्तर  लाख  से  बढ़कर  एक  करोड़  बयासी  लाख  हो  जाएगो  और  तदनुसार  रोजगार  के

 इच्छुक  बालकों  की  संख्या  बर्तमान  संख्या  से  बढ़कर  और  अधिक  हो  ओर

 यदि  तो  वाल  श्रमिकों  की  संख्या  को  शनै:-शर्न:  घटाने  की  अपनी  नीति  के

 सरण  में  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निपटने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  :  योजना  आयोग  द्वारा
 योजना  दस्तावेज  में  लगाये  गए  अनुमानों  के  अनुसार  1985  और  1990  के  बीच  5

 और  15  वर्ष  की  आयु  के  बीच  बाल  श्रमिकों  की  अनुमानित  संख्या  क्रशः  175.8  लाख  और
 [81.7  लाख  है  ।

 बाल  श्रम  को  व्नियमित  करने  और  इसे  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  के  लिए  बाल

 श्रमिक  सम्बन्धी  एक  व्यापक  विधान  बनाने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 शहरो  क्षेत्रों  के  लिए  प्लान

 +$320.  भी  सत्येशा  साशायण  सिह  :  क्‍या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्‍या  सरकार  ने  राज्यों  से  कहा  है  कि  वे  सभी  शहरी  क्षेत्रों  के लिए  प्लानਂ

 यदि  तो  उस  पर  राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  बिहार  जैसे  पिछड़े  राज्य  प्लानਂ  बनाने  और  उसके  कार्यान्वयन  हेतु
 अधिक  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  आशा  कर  सकते

 कया  विश्व  बैंक  ने  कई  शहरों  के  क्किस  के  लिए  सहायता  देने  का  बचन  दिया

 ओर

 (8)  यदि  तो  क्या  इस  सहायता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 शहरी  विकास  असत्रो  अध्युल  :  ओर  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौशन  राज्य  सरकारों  को  सभी  शहरों  ओर  नभरों  के  सम्बन्ध  में  बृहत  योजनाएं  तँयार  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  इसके  परिणामस्क्कप  लबभग  609  बृहत  योजनाएं  तैयार  की  गई
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 बृहत  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  वृहृत  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 और  विश्व  बैंक  कतिपय  नगरों  तथा  शहरों  के  विकास  के  लिए  समय-समय  पर

 वित्तीय  सहायता  देता  रहा  है  और  यह  सहायता  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायतित  परियोजनाओं  के

 न्वयन  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा  रही

 विशाखापसनमभ  इस्पात  संयंत्र  में  रोजगार  के  अवसर

 +321.  श्री  भट्टम  भीराम  मूर्ति  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 किः  *

 )  क्या  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  यह
 बताया  गया  है  कि  विशाखापत्त नम  इस्पात  संयंत्र  में  22  हजार  से  कुछ  अधिक  व्यक्तियों  को

 गार  मिल  सकेगा  और  विभिन्‍न  सहायक  एककों  के  कारण  रोजगार  की  सम्भावना  इससे  भी  बहुत
 अधिक

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  निगम  के  अनुवर्ती  1983-84  के  बाद  वाधिक

 प्रतिवेदनों  में  उपर्युक्त  पेरे  के  सदृश  पैरा  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  अद्यतन  तथा  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  लागू  करने

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  किसके  द्वारा  की  गई  है  तथा  उक्त  इस्पात  संयंत्र  में  रोजगार  के

 अवसरों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  चम्द्र  :  हां  ।  लेकिन  34  लाख  टन

 के  स्तर  पर  श्रमिकों  की  संख्या  20  हजार  बतायो  गयी  थी  ।

 हां  ।

 वर्ष  1982-83  के  प्रतिवेदन  में  दिया  गया  विवरण  व्यापक  संशोधित  परियोजना

 रिपोर्ट  (1980)  में  लगाये  गये  आरम्भिक  अनुमानों  पर  आधारित  उनकी  विस्तारपूर्वक  जांच

 नहीं  की  गयी  थी  ।

 इस्पात  कारखाने  के  लिए  प्रस्तावित  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकियों  तथा  ऐसे  ही  अन्य  इस्पात

 कारखानों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  उत्पादकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्ष  1984  में  इस

 योजना  द्वारा  वांछित  जन-शबित  के  बारे  में  अध्ययन  किया  गया  था  ।  इस  अध्ययन  से  खनन

 बस्ती  तथा  प्रशासन  आदि  कार्यों  के  लिए  कुल  12,000  श्रमिकों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया

 धया  वर्ष  1985  में  बनाई  गयी  संशोधित  युक्तिसंगत  ध्वारणा  के  अनुसार  कुल  15000  श्रमिकों
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 की  परिकल्पना  की  गयी  थी  ।  चूंकि  ये  अनुमान  अभी  अस्थायी  तौर  पर  लगाये  गये  हैं  अतः  इन्हें
 वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदनों  में  शामिल  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  के  मुख्य  सलाहकार  मेससं  एम०एन०  दस्तूर  एंड
 कम्पनी  तथा  सोवियत  रूपांकन  संगठनों  के  प्ाथ  संयुक्त  रूप  से  तैयार  की  गयी  परियोजना  रिपोर्ट

 के  अनुसार  विशाखापततनम  इस्पात  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  के  लिए  प्राप्त/प्राप्त  किये  जाने  वाले  संयंत्रों  तथा

 करणों  के  रूपांकन  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकियों  का  समावेश  किया  जा  रहा  परियोजना

 कारी  अपने  सलाहकारों  से  परामर्श  करने  तथा  सरकारी  स्तर  पर  स्वीकृति  प्राप्त  कर  लेने  के

 पश्चात्‌  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  तेयार  करेंगे  ।  स्थिति  की  लगातार  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  तथा

 परियोजना  की  अर्थ-क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए  और  उन्नत  जहां  कहीं  व्यवहाय॑
 अपनायी  जा  रही  हैं  ।

 गुजरात  को  पेयलल  संमरण  योजना  के  लिए  बिशीय  सहायता

 *+३22.  भरी  सोहनमाई  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गुजरात  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  को

 गत  तीन  वर्षों  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  कार्येक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  गांवों  में  पीने  के  पानी  की

 व्यवस्था  की  गई

 क्‍या  उक्त  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  समुचित

 योग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  निगरानी  रखी  जाती

 क्या  क्रमशः  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  गांवों  में  पेय  जल

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गये  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सस्त्रो  कूटा  :  से  (3)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  गया
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 कम  wa 1982-83 से 1984-85 के दौरान त्वरित  प्रामीण  रमन «मम  भकऊभ+आआ  3»

 वर्ष  से  के  दौरान  त्वरित  प्रामीण  जल  ह्ापूर्ति  कार्यक्रम  के  ्ग्त्गंत

 गुजरात  को  दो  गई  निधियों  भ्ोर  लक्ष्यों  की  तुलना  सें  शामिल  किए  गए  समस्या-प्रस्त  गांवों  का

 विवरण  सोचे  दिया  गया  --

 Ln सकफसक्‍इइक्‍ॉक्‍ॉसपसससससक्‍कककन्‍इ्  सं  __  Sean

 वर्ष  स्वरित  ग्रामीण  जल  समस्या-प्रस्त  गांवों  उपलब्धि

 आपूर्ति  कायेक्रम  के*  को  शामिल  करने

 अस्तगेंत  मुक्त  की  का  लक्ष्य

 गई  निधियां

 रुपए

 1982-83  287.00  800  712

 1983-84  769:61  1000  1302

 1984-85  777.64  1560  1372

 कुल  1834.25  .  3360  3386
 हे

 *वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  निगरानी  तथा  अस्वेषण  एककों  को  मुक्त  की  गई
 निधियां  तथा  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तगेत  दी  गई  निधियां  इसमें  शामिल  हैं  ।

 2.  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूतति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दी  गई  निधियों  के  गुजरात
 सरकार  को  पेयजल  आपूर्ति  हेतु  अग्रिम  योजना  सहायता  के  रूप  में  1982-83  के  दौरान  7.80  करोड़
 रुपये  तथा  1983-84  के  दौरान  2.62  रुपये  की  घन  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 न्‍

 3.  छठी  योजना  के  दोरान  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गुजरात  का
 निष्पादन  राष्ट्रीय  औसत  से  काफी  बेहतर  रहा  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  कुल  5318  अर्थात
 84.47  प्रतिशत  सभस्या-प्रस्त  गांवों  के  मुकाबले  राज्य  द्वारा  4492  समस्‍्था-प्रस्त  गांधों  को  शामिल
 किया  गया  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  कुल  2.3]  लाख  अर्थात्‌  83.12  प्रतिशत  चयनित  समस्या
 ग्रस्त  गांवों  के  मुकाबले  अखिल  भारतीय  उपलब्धि  के  रूप  में  1.92  लाख  समसस्‍्या-स्रस्त  गांवों  को
 शामिल  किया  गया  था|

 4.  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजनाओं  को  क्रियान्वित  किए  जाने
 से  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनकी  तकनीकी  जांच  करके  उन्हें  अनुमोदित  किया  जाता  त्वरित
 ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हुई  प्रगति  की  नियमित  निगरानी  रिपोर्टों  तथा  विवरणियों
 के  साथ-साथ  प्रामोण  विकास  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  किए  गए  क्षेत्रों  के  दौरों
 के  माध्यम  से  की  जाती  त्वरित  प्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  कराई  गई
 निधियों  के  उपयोग  के  प्रमाण-पत्र  राज्य  सरकारों  से  भी  प्राप्त  किए  जाते
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 सपुद्री  तल  में  खमिजों  को
 ले

 #323.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  इस्पात  झौर  लान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  समुद्र  तट  के  समृद्र  तल  में  खनिजों  की  खोज  करने  के  लिए

 कोई  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया

 कितने  समुद्री  क्षेत्र  में  खनिज  सम्पदा  की  खोज  की  गई  है  और  इसके  पलस्वरूप  हुई

 उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 यह  खोज  कार्य  जारी  रखने  के  संबंध  में  सरकार  का  कया  कार्यक्रम  और

 क्‍या  इसके  संबंध  में  कोई  विदेशी  तकनीक  प्राप्त  की  गई  है  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  कृष्ण  चर  :  भारतीय  भू-वैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  ने  भारत  के  आधिक  सम्प्रभुता  समुद्र  क्षेत्र  और  तटीय  समुद्र  की  तलहटी  में  खनिज  सम्पदा

 के  गवेषण  के  लिए  फील्ड-सत्र  कार्यक्रम  तैयार  किए

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  तटीय  समुद्र  में  लग़भग  1.5  लाख  वर्ग  किलोमीटर

 क्षेत्र  तथा  उससे  परे  भारत  के  आथिक  सम्प्रभुता  समुद्र  क्षेत्र  मे ंलगभग  20  लाख  वर्ग  किलोमीटर

 क्षेत्र  का  सर्वे  किया  इस  सर्वे  के  रटनगिरि  चेवारा

 आदि  के  निकट  समुद्री  तल  में  आदि

 आध्िक  महत्व  के  महत्वपूर्ण  खनिजों  करा  पता  चला  भंडारों  के  आंकलन  का  काम  चल  रहा

 प्रारम्भिक  खोजों  के  परिणामी  के  आधार  पर  भारतीय  भू-वेज्ञानिक  सर्वक्षण  द्वारा

 विस्तृत  खोज  की  जाएगी  ।

 आयातित  भू-भौतिकी  यंत्रों  प०  जमेनी
 व

 नीदरलैंड  से  से  सज्जित  एक  गहरे  समुद्र  में  खोजी  जलयान  तथा  दो  तटीय  नौकाएं  समुद्री
 तल  के  विस्तृत  खनिज  गवेषण  के  कार्य  में  लगी  हुई  हैं  ।

 झलोह  धातुप्नों  क ेलागत-ढांचे  का  झ्र॒ध्ययन  करने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  क्षेत्रीय

 सलाहकारों  को  आमंत्रण

 +324.  भरी  बी०बी०  देसाई  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  जस्ते  तथा  तांबे  के  लागत-ढांचे  का  अध्ययन  करने  के  लिए  संयक्‍त  राष्ट्र
 अन्त:क्षेत्रीय  सलाहुकारों  को  निमंत्रित  किया  गया

 न्‍
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 (a)  यदि  तो  क्या  इस  कार्य  का  मुख्य  प्रयोजत  अलौह  धातुओं  की  लागत  को  कम

 करना

 क्‍या  भारत  में  अलोह  धातुओं  के  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों
 के  लगभग  ढुगने  और

 यदि  तो  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  के  विशेषज्ञ  इसका  अध्ययन  करने  के  लिए  सहमत  हो
 गए  हैं  !

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  खख  :

 हां  ।

 भारत  में  अलौह  धातुर्ओों  के  मूल्य  लन्दन  धातु  बाजार  मूल्यों  से  ऊंचे  हैं  ।

 यू०एन०डी०पी०  ने  जस्ता  और  तांबा  के  लागत-ढांचों  का  अध्ययन  करने  हेतु

 3  अन्तर-क्षेत्रीय  सलाहकारों  की  सेवाएं  प्रदान  करने  की  सहमति  दे  दी  है  ।

 उपदान  बोड़  की  स्थापना

 *209.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  कया  भ्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपदान  बोडे  की  स्थापना  करने  हेतु  उपदान  संदाय  1972  में

 संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 अस  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  पो०ए०  :  ओर  उपदान  की

 अंदायगी  करने  मियोजकों  के  दायित्व  का  अनिवार्यतः  बीमा  कराने/एक  पृथक  न्यास  निशि

 स्थापित  करने  के  लिए  उपदान  संदाय  अधिनियम  में  उपयुक्त  उपबंध  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव

 पर  25  और  26  1985  को  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  और  इसे
 स्वीकार  कर  लिया  गया  |  इस  सम्मेलन  की  सिफारिश  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 इस्पात  की  आवध्यकता  ओर  उत्पादन

 2979.  श्री  पूर्ण  चन्‍्द  मलिक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 देश  में  इस्पात  की  वाधिक  आवश्यकता  कितनी

 देश  में  इस्पात  का  वाधिक  उत्पादन  कितना

 $4
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 वर्ष  1985-86  में  इस्पात  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इसका  कितनी  मात्रा  में

 आयात  किया  गया  और  वह  कितने  मूल्य  का

 इस्पात  का  आयात  किन-किन  देशों  से  किया  जा  रहा  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाकर  उसकी  मांग  पूरी
 करने  ओर  बिदेशी-मुद्रा  बचाने  के  उद्देश्य  से क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चरद्र  :  और  योजना  आयोग  द्वारा

 लोहे  और  इस्पात  के  बारे  में  गठित  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  तैयार  इस्पात
 की  प्रक्षिप्त  मांग  और  अनुमानित  उपलब्धि  का  हिसाब  लगाया  जो  इस  प्रकार  है  :---

 वर्ष  प्र  अनुमानित

 पु

 अनुमानित

 ्  हु

 अन्तर  (--)
 मांग  उपलब्धि  अधिशेष  (+)

 1985-86...  11354  | 920...  (.-..)  1434

 1986-87  11929  10720  (--)  1209

 1987-88  12535  11184  (--)  1351

 1988-89  13172  12284  886

 1989-90  13856  3020  (--)  836

 माध्यम  अभिकरण  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  और  भूतपूर्व  माध्यम  अभिकरण
 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  किए  गए  इस्पात  के  आयात  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :---

 a  कौ  ोोोुनतससनतन+  2 न

 अभिकरण  वर्ष  1985-86  86  में

 किया  गया  आयात

 मात्रा  र
 रा

 मूल्य  रुपये  )

 खनिज  तथा  धातु  507  197.48
 व्यापार  निगम

 स्टील  अथारिटी  आफ  601  295.49

 इण्डिया  लिमिटेड

 अनुपूरक  आई०ई०पी  ०/एडवांस/इम्प्रेस्ट  लाइसेंसों  ओपन  जनरल  लाइसेंस
 के  अंतर्गत  किये  मये  सोधे  आयात  के  संबंध  में  आंकड़े  अभी  प्रकाशित  जाने
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 आयात  दक्षिण  उत्तरी  सऊदी

 यू०के  ०,  पश्चिमी

 वेनेजुएला  तथा  जिम्बाब्बे  से  किया

 जाता  है  ।

 (2)  इस्पात  के  देशीय  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  का  रखानों

 का  आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय  कारखाने  तथा  उपस्करों  बेहतर  मृहीत

 विद्युत  का  इष्टतम  उत्पादन  ठीक  किस्म  के  पर्याप्त  आदानों  की  उपलब्धि  सुनिश्चित  करना

 शामिल  इसके  अलावा  विशाखापत्तनम  में  एक  नथा  इस्पात  कारखाना  निर्माणाधीन  विद्युत

 चाप  भटूटी  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  इस्पात  बनाने  की  कुछ  अतिरिक्‍त  क्षमता  स्थापित  करने को
 मति  भी  दी  गई  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  प्राधुनिकीकरण  ध्रोर  विस्तार  कार्यक्रम

 2980.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  हस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  काफी  समय  से  बनाए  गए  आधुनिकीकरण  और
 विस्तार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिये  कोई  कारंवाई  शुरू  की  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  कया  उसमें  कितनी  पूंजी  लगेगी  तथा  नवीकरण
 का  कार्य  कितने  चरणों  में  किया  और

 उक्त  कायंक्रम  में  किस  प्रकार  की  विदेशी  सहायता  लीं  जायेगी  अथवा  लिया  जाना
 आवश्यक  समझा  गया  है  ?

 इस्पात  शोर  श्वान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  990  करोड़  रुपए  की
 अनुमानित  लागत से  दुर्गापुर  इस्प।त  कारखाने  क॑  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  तथा  आधनिकीकरण  की
 योजना  तैयार  की  गई  इस  योजना  से  कारखाने  को  16  लाख  टन  इस्पात  पिष्ट  की  अपनी
 निर्धारित  क्षमता

 प्राप्त  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  एकमुश्त  पेशकश  अथवा  कुछेक  भिन्‍न-भिन्‍न  एकमुश्त
 परशकशों  के  आधार  पर  एक  आद्योपांत  धारणा  अपनाकर  इस  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा
 सकता  पूंजी.निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लेते  समय  वित्तीय  और  बाह्य  यदि  कोई  के
 ढांचे  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 सातबों  पंचबर्धोय  योजना  में  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना

 2981.  शो  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  देक्ष  में  छोटे  इस्पात
 संयंत्रों  को  स्थापना  करने का  निर्णय  किया
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 यदि  तो  ये  संयंत्र  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किए  और

 इस  परियोजना  के  लिए  कितना  परिव्यय  नियत  किया  गया  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चरन्न  :

 और  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।

 धहाकाशवाणी  केन्द्रों  से  उ६  के  प्रसारणों  के  लिए  पध्लाबंदित  समय

 2982,  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे

 उदਂ  कार्यक्रमों  के  लिए  आकाशवाणी  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  द्वारा  प्रति  सप्ताह  कितना

 समय  आबंटित  किया  गया

 प्रत्येक  केन्द्र  का  प्रति  सप्ताह  कुल  प्रसारण  समय  कितना

 जिले  वार  प्रत्येक  केन्द्र  का  प्रसारण  सेवा  क्षेत्र  कितना  और

 प्रत्येक  मामले  में  संबंधित  प्रसारण  सेवा-क्षेत्र  की  जनसंख्या  में  उदू  माषी  कितने

 प्रतिशत  लोग  हैं
 ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थो  ०एन०  :  अपेक्षित

 सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 ओर  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 केन्द्र  के  बारे  में  उदू  भाषी  जनसंड्या  का  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि
 1981  की  जनगणना  के  संबंध  में  जनगणना  के  महापंर्ज  द्वारा  ज़नसंस्या  के  आंकड़े  प्रकाशित

 नहीं  किए  गए

 |

 झाकाशवाणी  केखों  से  प्रसारित  होने  वाले  उदू  कार्यक्रमों  की  झ्बधि  क्रो  दशनि
 वाला  विवरण

 —-—
 ऋ्०  सं०  केन्द्र  का  नाम  आवृत्ति  अवधि

 1  2  3  4

 1,  औरंगाबाद  »,  30  मिमट

 2...  इलाहाबाद  महीने  में  दो  बार  20  मिनट
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 2  3  4

 3.  अहमदाबाद  सप्ताह  में  एक  बार  30  मिनट

 4  बम्बई  प्रतिदिन  30  मिनट

 5.  भोपाल  साप्ताहिक  55  मिनट  ,

 6  भद्रावती  फ  45  ”

 7  बंगलौर  कि  45  ”

 8.  बीकानेर  साप्ताह  में  एक  बार  30  ”  हु

 9...  कलकत्ता  साप्ताहिक  30  ”

 10...  दिल्‍ली  प्रतिदिन  40  /”

 11...  दरभंगा  प्रतिदिन  55  /”

 12...  घारवथाड़  सप्ताह  में  एक  बार  40  ”

 13.  गोरखपुर  सप्ताह  में  एक  बार  60  ”

 साप्ताहिक  60  ”

 15.  हैदराबाद  प्रतिदिन  2.00  घण्टे

 16.  इन्दौर  साप्ताहिक  42  मिनट

 17.  जम्मू  हर  90  /”

 जलंधर  न  30  ”

 19.  जलगांव  मासिक  30  ”

 20.  जयपुर  सप्ताह  में  एक  बार  30  ”

 21.  जोधपुर  साप्ताहिक  30  ”

 22.  लखनऊ  प्रतिदिन  20  ”

 23...  नागपुर  सप्ताह  में  एक  बार  30  ”

 24...  रस्‍नागिरि  मासिक  30  ”

 25...  रामपुर  प्रतिदिन  20  ”

 26.  रॉची  साप्ताहिक  45  ”
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 1  2  हि  3  4

 27...  शिमसा  मासिक  24  ”
 |

 28, उदयपुर साप्ताहिक 30 ” 29... विजयवाड़ा हि 30. बदोदरा सप्ताह में एक बार 30 ” पटना प्रतिदिन 55 ” 32... मैसूर 30 ” 33, रोहतक मास में एक बार 25 ! केत्द्र का नाम प्रति सप्ताह प्रसारण के कार्यक्रम जोन का क्षेत्र औसत कुल धष्टे 2 जज इलाहुबाद बांवा । ह अहमदाबाद खेड़ा का पंग । अगरतला 40 राज्य । ऐजवाल मिओरम संघ शासित क्षेत्र । अम्बिकापुर 33.75 सरगुजा और रायगढ़ जिले । औरंगाबाद जालना तथा लादूर । बम्बई 65.08 बृहत थाणे । बंगलौर 38.38 चित्रदुर्गा और माड्या के भाग । भद्दावती बंगलौर का सहायक भुज 35.85 कच्छ जिला ।
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 भोपाल  25.94

 30.42

 बीकानेर  31.59

 कलकत्ता  83.81

 कटक  33.58

 काली  कट  33.65

 छत्तरपुर  27.41

 कोयम्बतूर  37.88

 कुश  डप्पा  39.46

 धारवाड  38.31

 डिब्रगढ़  47.59

 दरभंगा  30.83

 दिल्ली  95.33
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 बेतुल  और  गुना  ।

 संधाल  का  मुंगेर  का  -

 परगना  और  देवधर  ।

 बीकानेर  और  चुरू  के  जिले  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  दक्षिण  और  पूर्वी  24

 मिदनापुर  और  बर्दवान  ।

 और  फुलबनी  के  जिले  ।

 वायनाड  और  मालापुरम  के

 संघ  शासित  क्षेत्र  लक्षद्वीप  और  पांडिचेरी

 राज्य  का  माहे  ।

 टीकमगढ़  और  छत्तरपुर  ।

 पेरियार  और  सलेम  के  जिले

 तथा  मदुरे  जिले  का  पलानी  तलुक  ।

 कुड  चितौर  और  अन्नतरपुर  जिले  ।

 उत्तर

 रायचूर  ।

 असम  के  लखीमपुर  और  डिब्रूगढ़  जिले
 अरुणाचल  प्रदेश  के  पूवं  और  पश्चिम  को  छोड़कर
 शेष  सभी  जिले  ।

 माधोपुरा  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  मुजफ्फर
 जिले  के

 ज्वालापुर  के  उपक्षेत्रों  को
 सोनीपत  ओर  गुड़गांव  के  भाग  ।
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 गोहाटी  70.25  असम  के  सभी  जिले
 और  उत्तर  कछार

 को  ।

 गुलबर्गा  33.93  धारवाड़  का  सहायक  केन्द्र  ।

 गोरखपुर  देवरिया  ।

 ग्वालियर  36.23  दतिया  ।

 गंगटोक  घिक्किम  राज्य  ।

 हैदराबाद  36.23  रंग

 नालगोंडा  ।

 इम्फाल  44,27  मणिपुर  राज्य  |

 इन्दोौर  33.32  पूर्वी  राजगढ़  ,
 पंश्चिभ

 शाजापुर  ।

 जयपुर  32.7]  ़्

 32.71  मर  सीकर  और  झुनझ्ुनू  ।

 जोधपुर  .  33.37  पाली
 और  सिरोही

 33.42  कोरापुट  और  कालाहांडी  जिले  ।

 जम्मू  डोढा  । 6  ७.  ५:  पं  हु  शा
 जबलपुर  54.86

 ह  ः  छिन्दवाढ़ा  ।  का  ३.2५ |  5  75  ४७  काएए  गा

 जलंधर  ,_  ५0.02  ,  ४:  सम्पूर्ण  पंजाब  और  संध  शासित
 क्षेत्र  अष्डीगढ़  ।

 .
 '

 धुले  और  नाधिक  ।

 दिन्षपुर  ...  29.2  बस्तर
 .

 .,

 कोहिमा  नागालैंड  राज्य  ।

 कुसियांग  '  दजिलिंग  /

 पाली
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 मंगलौर

 मैसूर

 नागपुर

 नजीबाबाद

 पटना

 पणजी

 पासीधाट

 27.81

 65.08

 19.12

 22.92

 23.18

 35.73

 36.02

 53.40

 32.61

 35.29

 26.23

 30.63

 10.12

 शा

 3

 हमी

 बांदा  )

 जम्मू  और  कश्मीर  का  लेह  और  कारगिल  क्षेत्र  ।

 चंगलपेट  और  उत्तर  आरोट  जिले  के  भाग  ।

 अलीगढ़  भग्तपुर
 ओर  धोलपुर  ।

 दक्षिण  कनारा  उत्तर  जिले  का

 और  माण्डया  जिले  के  दो  तलके  ।

 बती  ।

 टेहरी

 और

 सहारनपुर  जिले  के

 ज्वालापुर  उपक्षेत्र  ।

 पूर्वी  पश्चिर्म

 गोषगलभंज  और

 सीतामढ़ी  के  भाग  ।

 सांगली  और

 कोल्हापुर  ।

 अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप

 पांडिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  के  पांडिचेरी  और
 कट  क्षेत्र  तथा  तमिलनाडु  के  दक्षिण  ब्यरक्रोट  और
 उत्तर  आरकोट  के  भाग  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  दमन  और  द्विव  को
 कर  ।

 क्ासीधाट  उप  प्रधाग
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 सुरेन्क्र  नगर  का  भाग

 जूनागढ़  और  अमरेली  ।

 मिरिडीह  ओर
 घनबाद  तथा  संथाल  परगना  का  भाग  4

 राजनन्दगांव  ।

 हरियाणा  राज्य  ।

 सीधी  और  शहडोल  ।

 मुरादाब।द  और
 सेनीताल  ।

 रायगढ़  और  सिन्धुदुर्ग  ।

 कछछ  पश्चिम
 दो  माल्दा  ।

 गंगानगर  जिला  ।

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  ।

 श्रीनगर  ।

 असम  के  कछार  और  उत्तर  कछार  जिले  ।

 मेषालय  राज्य  ।

 सुम्दरगढ़  और  बोलनगीर  के

 पुणे  का  सहायक  केरद्र  ।

 लोहित  जिले  के  भाय  ।  प्रदेश  के  अन्य

 भाग  डिब्रूगढ़  के  कार्यक्रम  जोन  के  अन्तर्गत  आते

 ।

 कोह्टायभਂ
 जौर  इश्क्की  जिले  ।

 तथांग  ओर  कारमेंग  जिले  का  भाग  ।

 ए्णॉकुशम  और  पालणटट  के  जिसे  ।
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 38.44  मदुर  तलुक  को

 रामनाथपुरम  और  दक्षिण

 हु  |  कोट  जिले  के  भाग  ।

 तिहूनेलवेली  35.98  सहायक  केन्द्र  तिर्नेलवेली  और  कन्याकुमारी  जिले  ।

 विशाखापत्तनम  38.97  पूर्वों  गोदावरी  के  श्री  काकुलम
 विजयनगर  ।

 विजयवाड़ा  46.52  योदावरी  का  पूर्वी  पश्चिमी

 ही  खम्मम  ।

 बाराणसी  38.82  जौनपुर  ।

 उदयपुर
 »  34,04  बांसवाड़ा  और  चित्तौड़गढ़  जिले  ।

 शाउ  रकेला  इस्पात  संयंत्र  का  नवीकरण

 2983.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  नवीकरण  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गयी

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुंख्य  बातें  क्या  हैं  ओर  इसमें  कितना  पूंजोगत  परिव्यय

 निहित  ओर

 क्‍या  उक्त  काय  शुरूहो  गया  है  और  यदि  तो  इसके  कब  से  शुरू  करने  की

 बना  है  ओर  आधुनिकीकरण  कायेक्रम  के  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  अपेक्षित  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मन्‍्त्री  कृषण  चस्त्र  पसत  )  :  से  हां  ।  राउरकेला
 इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  पिण्ड  की  ।8  लाख  टन  की  वाधिक  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  के

 उद्देश्य  से  861  करोड़  रुपये  की  अर्नुभानित  लागत  से  इस  कारखाने  में  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  तथा

 भाधुनिकोक  रंण  को  योजना  तैयार  की  गई  है  |  फिर  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  इस
 प्रस्ताव  के  विषय-क्षेत्र  को  समीक्षा  तथा  विभिन्‍न  विकल्पों  का  मूल्यांकन  कर  रही  इस  समय  यह्‌
 बताना  संभव  नहीं  है  के  यह  कार  किस  तारोश्च  को  तथा  कब  शुरू  किया  जाएगा  ।  पूंजी-निबेश  संबंधी
 निर्णय  लेते  समय  वित्तीय  ओर  बाह्य  यदि  कोई  के  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 हां  कासकाणोी  केन्द्रों  के  लिए  सलाहकार  समिति  का  गठन

 2984.  छो०  जाराबण  अक  :  सूचना  झोर  प्रसारण  सन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
 $

 ९4
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 क्‍या  अनेक  आकाशवाणी  केन्द्रों  के  लिए  सलाहकार  समितियां  पिछले  दो  वर्ष  से  भा

 अधिक  समय  से  गठित  नहीं  की  गयी

 यदि  तो  ऐसे  केन्द्रों  के नाम  क्या  हैं  और  उनके  लिए  सलाहकार  समितियां  किस

 तारीख  तक  गठित  किए  जाने  की  संभावना  है  और  हसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  और

 उक्त  केन्द्रों  के  लिए  पिछली  समितियों  का  कार्यकाल  किन  तिथियों  को  समाप्त  हो
 गयाथा  ?

 सूचना  झोौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एम०  :  से

 जिन  आकाशवाणी  केन्द्रों  से  प्रतिदिन  कम  से  कम  5.30  घंटे  का  कार्यक्रम  मूल  रूप  से  प्रसारित

 होता  है  उनमें  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियां  हैं  ।  संजाल  में  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  संख्या  60  है

 तथा  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 2.  इस  प्रकार  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियों  का  कार्यकाल  2  वर्ष  है  तथा  इन  केन्द्रों  से

 सम्बद्ध  समितियों  का  का्यंकाल  1983  और  1984  के  बीच  विभिन्न  तारीखों  को  समाप्त  हो  गया

 इन  समितियों  में  गैर-सरकारी  सदस्य  शामिल  जिन्हें  प्रत्येक  केन्द्र  के  सेवा  क्षेत्र  के  सांस्कृतिक
 सामाजिक  आदि  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  चुना  जाता  परिपाठी  संबंधित

 राज्य  सरकारों  से  अनुशंसाएं  प्राप्त  करने  तथा  इच्छुक  व्यक्तियों  के  आधभ्यावेदनों  तथा  संसद  सदस्यों

 सहित  महत्वपूर्ण  हस्तियों  द्वारा  की  गई  अनुशंसाओं  पर  भी  विचार  करने  की  विभिन्न  नामांकनों

 तथा  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  थाव  आकाशवाणी  महानिदेशालय  द्वारा  अनुशंसाएं  की  गई

 इन्हें  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  की  संभावना

 विवरण

 उन  प्राकाशवाणों  केखों  के  जहां  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियां

 सं०  केसर  का  नाम  क्रम  सं०  केखा  का  तास  षु
 ह

 EE  -  -  --  ~
 2  ।  2

 1...  अगरतला  9  कालीकट

 2.  अहमदाबाद  10  कलकत्ता

 3  ओरंगाबाद  11...  कोयम्बतूर

 4...  इलाहाबाद  12  दिल्‍ली

 5...  ऐजवाल  13.  डिबूगढ़

 6  बंगलोर  14«  धारवाड

 7  बम्बई  15...  गोह्माटी

 8.  कटक  16.  हैदराबाद

 45
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 इन्दौर

 इम्फाल

 जयपुर

 जलन्धर

 जलगांव

 जगदलपुर

 जेपोर

 कुर्सियांग

 लख्षनऊ

 मद्रास

 मथूरा

 मंगलोर

 नागपुर

 नजीबाबाद

 पटना

 पांडिचेरी

 पणजी

 रीवा

 रत्मागिरी

 रांची

 रोहतक

 रायपुर

 बिदेशों  में  श्रमिक  भेजने  के  लिए  उड़ीसा  में  ठेकेदारों  को  लाइसेंस

 2985.  भी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  अ्रम  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 2

 सिलचर

 शिमला

 तिहचि  रापल्‍ली

 त्रिवेन्द्रम

 त्रिचूर

 विजयवाडा

 विश।खपत्तनम

 अम्बिकापुर

 भोपाल

 भुज

 छतरपुर

 गोरखपुर

 जम्मू

 कोहिमा

 लेह
 N

 पुण

 पोर्टब्लेचर

 रामपुर

 राजकोट

 शिलांग

 श्रीनगर

 उदयपुर

 ]7  1986
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 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  उड़ीसा  के  श्रमिक  ठेकेदारों  के  लाइसेंसों  का  नवीकरण

 नहीं  किया  गया  है  और  फिर  भी  उन्हें  श्रमिक  भर्ती  करने  तथा  देश  में  और  विदेशों  में  काम  करने  की

 अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 गत  वर्ष  से  अब  तक  उड़ीसा  में  पंजीकृत  श्रमिक  ठेकेदारों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मरतो  पो०ए०  :  से  उडीसा  इण्डिस्ट्रीयल

 इम्फ्रास्ट्रक्च रल  डेवलपमैन्ट  भारत  सरकार  का  एक  नामक  केवल  एक

 भर्ती  एजेन्सी  को  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  जारी  किया  गया  है  जो  27-5-1987  तक  वेध  उड़ीसा
 के  किसी  भी  अन्य  श्रमिक  ठेकेदार  या  भर्ती  ऐजेन्ट  को  प्राधिकृत  नहीं  किया  उनके  लाइसेंस

 पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  के  नवीकरण  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 द्रददान  भर  क्षेत्रीय  फिल्में  दिखाना

 2987.  भ्री  धुरेश  कुरुप  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बनाई  गई  फीचर  फिल्में  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय
 क्रम  में  दिखाई  जाती

 इन  फिल्मों  के  चयन  के  स्लिए  क्‍या  मानदंड

 वर्ष  1985  के  दौरान  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  दिलाई  गई  क्षेत्रीय  फिल्‍मों  के

 क्या  नाम  और

 प्रत्येक  फिल्म  के  प्रसारण  के  लिए  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  जाता  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  बो०एसम०  :

 हां  ।

 (@)  विभिन्न  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  केवल  उन्हीं  फीचर  जिन्होंने  सर्वोत्तम  फीचर

 फिल्मों  के  रूप  में  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  किए  पर  दृरदर्शन  के  राष्ट्रीय  संजाल  पर  टेलीकास्ट

 करने  के  लिए  विचार  किया  जाता  बशरतें  कि  सम्बन्धित  निर्माताओं/टी०वी०  अधिकार  धारकों

 द्वारा  इस  प्रमोजन  के  लिए  इस  प्रकार  की  फिल्‍मों  की  ओपचारिक  रूप  से  पेशकश  की  जाए  और

 फिल्में  पस्थिार  के  साथ  देखने  के  लिए  उपयुक्त  हों  ।

 और  वर्ष  1985  के  दौरान  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  संजाश  पर  टेलीकास्ट  की  गई
 क्षेत्रीय  भाषानों  की  फीचर  फिल्मों  के  नाम  पर  प्रत्येक  किल्म  को  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  दी  गई
 धनराशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 झसचित  भूमि  को  उत्पादकता  बढ़ाना

 2988.  डा०  थो०एल०  झलेश  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वन  रोपण  ओर  भू-आद्रता  संरक्षण  के  माध्यम  से  असिचित  क्षेत्रों  की

 दकता  ओर  पर्यावरण  में  सुधार  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थल-वैज्ञानिक
 परियोजनाओं  के  विकास  में  भारत  को  सहायता  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  मैं  भी  कोई  ऐसी  परियोजना  आरभ्भ  की

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  राज्य  कृषि
 विश्वविधालयों  की  क्षेत्रीय  अनुसंधान  क्षमताओं  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान
 प्रायोजना  के  माध्यम  से  विश्व  बेंक  पहले  से  ही  भारतीय  कषि  अनुसंधान  परिषद  की  सहायता  कर

 रहा

 ओर  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  इस  प्रायोजना  के  अंतगंत  एक  अनुसंधान
 समीक्षा  की  गईं  थी  जिससे  घोधराघाट  में  फसल  अनुसंधान  केन्द्र  मंदानी  सिरोही
 में  गन्ना  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  सरदारनगर  में  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  पूर्वी  मैदानी

 तथा  मुख्य  परीक्षण  कुमारगंज  तथा  कोटवा  मैदानी  को  सुदृढ़  करने  हेतु  पहचान
 की  घोघराघाट  के  फसल  अनुसंधान  केन्द्र  को  सुदृढ़  जा  रहा  है  जिस  पर  52.73  लाख
 ३०  खर्चा  आयेगा  ।  अन्य  अनुसंधान  केन्द्रों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  इन्हें  यथासमय  हाथ  में  लिया

 जायेगा  ।  है

 लघु  खनिज  भंडारों  बाली  खाने

 2989.  भी  प्र  सिह  राठवा  :  क्‍या  इस्पात  शोर  ख्लान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  देश  में  खनिज  के  लक्क  भंडार  वाली  कोई  छोटी-छोटी  बानें

 यदि  तो  राज्य-वार  उनकी  संख्या  क्या  और

 इन  खानों  का  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  कया  कदम  उठा  रही  है  ?

 साम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामबुलारो  :  हां  ।

 गैर-इंघन  परमाणु  खनिजों  एवं  गोण  खनिजों  से  भिस्न  छोटी  ख्ानों  का

 बार  ब्योरा  इस  प्रकार  है  प्रदेश  313,  बिहार  224,  गुजरात  447,  हरियाणा  8,  हिमाचल

 *0
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 प्रदेश  18,  जम्मू  और  कश्मीर  3,  कर्नाटक  223,  केरल  28,  मध्य  प्रदेश  322,  महाराष्ट्र  82,

 मणिपुर  2,  उड़ीसा  112,  राजस्थान  815,  तमिलनाडु  120,  उत्तर  प्रदेश  108,  पश्चिम  बंगाल  18,
 दिल्‍ली  3,  तथा  गोआ  6।

 सरकार  ने  छोटे  खान-निक्षेपों  के  विदोहन  के  प्रश्न  पर  रिपोर्ट  देने  हेतु  एक  समिति

 गठित  की  है  ।

 केरल  के  मालापुरम  जिले  में  लतिज  भंडार

 2990.  ओर  मुल्लापल्ली  रामचरा्रन  :  क्‍या  इस्पात  शोर  क्षात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  केरल  के  मालापुरम  जिले  में  विभिन्‍न  खनिजों  के  भंडार  होने  के

 बारे  में  कोई  सूचना/रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  क्षेत्र  में  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के

 लिये  कोई  सर्वेक्षण  कराने  का  और

 (  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  भारतीय

 भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  पहले  से  ही  केरल  के  मालापुरम  जिले  में  श्वनिजों  का  गवेषण  कर  रहा  है  ।
 जिले  में  निम्नलिखित  3  खनिजों  का  पता  चला

 1.  नोलांबर  क्षेत्र  के  वीटूकुटमाला  काप्पल्ली  तथा  मारुदा  में  प्राथमिक
 स्वर्ण  ।

 2.  नीलांबर  घाटी  में  8.5  मि०  घन  मीटर  बजरी  स्वर्ण  जिसमें  69,590  ऑँस
 स्वर्ण  की  संभावना

 Ww  को  रट्टीमाला  में  लौह  जिसमें  1.89  मि०  टन  आक्सीकृत  अयस्क  और  2.52
 म्रि०  टन  गैर-आक्सीकृत  अयस्क  है  ।

 कै  -  पोनानी-चमनूर  क्षेत्र  में  तलछट  जिसमें  60  मि०  टन  भंडार  केरल  श्तिज
 गवेषण  परियोजना  द्वारा  स्वर्ण  हेतु  विस्तृत  खोज  कार्य  जारी

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  रोजगार  देगा

 2991.  भी  शाइमन  तिरगा  :  क्‍या  इस्पात  शोर  कान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  में  कुल  कितने  कर्मंबारी  कार्य  करते
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 विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  क्रितनी

 लिखित  उत्तर

 बोकारो  इस्पात  रि  मिटेड  में  नियुक्त  किए  बए

 और

 बिस्थापित  व्यक्तियों  में  अनुसूचित  जाति/अमुसूचित  भूत्रपू्ब  सैनिकों  और

 ग्रपंग  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 इस्पात  झोर  लाभ  अंत्री  कृष्ण  भरता  :  28.2.1986  की  स्थिति  के

 बोका रो  कारखाने  में  नियमित  कर्मचारियों  की  कुल  संदप्रा  51527  थी  ।

 28.2.1986  की  स्थिति  के  अनुसार  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  कार्यरत  विस्थक्षपित
 व्यक्तियों  की  संद्या  14473  थी  ।

 कारखाने  में  इस  बारे  में  तत्काल  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि  किज्याक्तित  *्यकतयों

 में  अनुसूचित  अनुसूचित  भूतपूर्व  सैनिकों  अथवा  शारीरिक  रूप  से  अपंग

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  परन्तु  31.12.85  की  स्थिति  के  अनुतार  बोकारों  में  कुल
 चारियों  में  से  ऐसी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  संद्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 6489 अनसूचित  जाति

 अनुसूचित  जन-जाति  न  5427

 घ्व्ड  2038 भूतपूर्व  सेनिक

 शारीरिक  रूपसे  न्‍८  158

 योजना  1979  के  प्नन्तगंत  मकानों  का  श्रावंटन

 2992-  श्री  मानबेन्त्र  क्‍या  इहरी  विकास  मन्त्री  महू  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुडकों  पैटर्त  1979  के  अन्तर्गत  मकानों  के  आवंटन  के  लिए  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  अन्तिम  लाटरी  कब  निकाली

 उसमें  किए  गए  आवंटन  का  श्रेणी-वार  ब्यौरा  क्या  भौर

 आगामी  लाटरी  कब  तक  निकाश्नी  जाने  की  संक्ावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बसलोर  :  ओब  (७)  नई  पढ़ति

 .  यो  जना  '“79  के  अन्तगेंत  3689  परलैटों  के  काफी  विशिष्ट  प्लेट  के  आवंटन!थं  अन्तिम  लाढ़ी
 1985  में  निकाली  मई  थी  ।  श्रेणीवार  बिवरण  नीचे  दिया  गया  है  :---

 "
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 डरा  की  तारीख  वर्ग  आवंटित  फ्लैंटों  की  संदया

 30,5.85  जनता  723

 12.6.85  निम्न  आय  बर्गे  987

 19.6.85  मध्यम  आय  वर्ग  1979

 3689

 रिवमममकाक  अक्कन्न«»

 ,  अगला  ड्रा  के  अन्त  तक  निकाले  जाने  की  संभावना  है  ।

 केरल  में  नारियल  के  पेड़ों  पर  प्रमाव  डालने  बाली  बीमारियों  के  लिए

 झनुसंघान  धोर  विकास

 2993.  प्रो०  पी०ओ०  कुरियन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  नारियल  पेड़ों  को  वाली  धातक  बीमारियों  पर  अनुसंधान  और

 विकास  के  लिये  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  भर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंझ्रो  योगेश  :  विभिन्‍न
 ज्ोतों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  यथासमय  सभा  के  पदल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 ।.  ताड़ों  के  रोगग्रसित  जड़ों  में  माइकोप्लाजमा  जैसे  जीव  नियमित  रूप
 में  पाये  माइकोप्लाजमा  जैसे  जीव  सफलतापूर्वक  अमरबेल  के  द्वारा  रोगग्रस्त  ताड़  से  पेरिविन्कल्स
 में  और  प्रभावित  पेरिविन्कल  से  स्वस्थ  पेरिविन्कल्स  पें  संचारित  हुए  थे  ।  माइकोप्लाजमा  जैसे  जीव
 लेस  बिग  एक  कीट  जो  कि  नारियल  से  संबद्ध  के लारमय  तथा  मस्तिष्क  ऊतकों  में  पाये
 गये  थे  ।

 2.  प्लीरो  नैदानिक  क्या  दैहिक  परीक्षणों  के  प्रयोग  करने  से  दिलाई  देने  वाले  लक्षणों  के
 प्रकट  होने  के  3--  9  महीने  पहले  बीमारी  का  पता  लगाना  संभव

 3.  छुटपुठ  रोग्रवाले  इलाकों  और  सीमावर्तो  क्षेत्रों  में  रोगग्रस्त  ताड़  के  पेड़ों  के  उन्मूलन
 कर  देने  से  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  मामूली  रोगग्रस्त  हलाकों  से  इस  बीमारी  को  काफी  हद  तक
 कम  कर  देना  संभव  है  ।

 ह
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 4.  नाइट्रोजन  फास्फोरस  और  पोटाश  तथा  मैंगनिशियम  की  संतुलित  खाद  देने  जैवी

 पदार्थों  के  पुनश्वकरण  कैको  जैसी  फसलों  के  साथ  मिलवां  फसल  पद्धति  अपनाने  से  और  सिंचाई
 की  व्यवस्था  करने  से  रोग  प्रभावित  क्षेत्रों  की

 उत्पादकता  बढ़ाई  जा  सकती

 सूचना  विभिन्‍न  स्रोतों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  उसे  यथासमय  सभा  के  पटल

 पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 झोौधोगिक  मीति  संकल्प  प्नुसूची  में  से  इस्पात  को  निकालता

 2994.  भी  इस्ाजीत  गुप्त  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  गैर-सरकारोी  क्षेत्र को  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने

 की  अनुमति  देने  के  लिए  1956  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  की  अनुसूची  में  से  इस्पात  को

 निकालने  का  प्रस्ताव  रखा

 कया  कुछ  बड़े  ओद्योगिक  गृहों  ने  विदेशी  सहयोग  से  ऐसे  संयंत्र  स्थापित  करने  की

 पेशकश  की  और

 यद्वि  तो  उन  औद्योगिक  गृहों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  प्रस्तावित  सहयोगकर्ताओं
 के  नाम  क्या  हैं  ?

 इस्पात  भोर  खान  सगत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 (a@)  और  एकाधिकार  और  निबंन्धक  व्यापार  प्रक्रिया  1969  के
 गत  तीन  पंजीकृत  इकाइयों  ने  स्पंज  लोहा-विद्युत  चाप  भटठी  प्रक्रिया  द्वारा  सवंतोमुखी  इस्पात
 कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंत  के  लिए  आवेदन  दिया  अपेक्षित
 जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :-

 क्रम  सं०  कम्पनी  का  नाम  प्रस्तावित  विदेशी  सहयोग  का  ब्यौरा

 1.  दी  सेंचुरी  स्पितिंग  एण्ड  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  आवश्यक  होगा  ।  ब्यौरा
 फेक्चरिंग  कम्पनी  लि०  नहीं  विया  गया  है  ।

 2.  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  का  प्रस्ताव  दिया  गया
 का  रपोरेशन  लिमिटेड  परन्तु  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 3.  जैनिय  स्टील  पाइप  एण्ड  विदेशी  तकनीकी  सहयोग  का  प्रस्ताव  दिया  गया

 इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  परन्तु  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया
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 लोगों  को  भ्रावास  के  लिए  झ्रावास  झोर  शहरी  विकास  निगम  का  ऋण

 2995.  श्री  गुरुदास  कामत  है|
 :  क्या  शहरों  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 भी  बनवारी  लाल  पुरोहित
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  का  विचार  उन  व्यक्तियों  को

 ऋण  देने  का  है जिनके  पास  अधिकृत  कालोनियों  में  भूखंड  है  तथां  जिनके  पास  हाउस  बिल्डिंग

 कोआपरेटिव  सोसाइटी  द्वारा  आवंटित  भूखंड

 यदि  तो  उनका  पूर्ण  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  की  उन  भूखंड  जो  मकान  बनाने

 का  अनुरोध  करते  क ेलिए  मकान  बनाने  की  कोई  योजना

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 विदेश्षों  में  समाचार  ब्यूरो  का  संचालम  करने  के  लिए  प्रेस  ट्रस्ट  प्राफ  इण्डिया
 को  सहायता

 2996.  श्री  जी  ०-एम०  बनातवाला  :  कया  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इन्डिया  समाचार  एजेन्सी  की  विदेशों  में  समाचार

 ब्यूरो  के  संचालन  के  लिए  सहायता  दी  गई  यदि  तो  कब

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यूनाइटेड  न्यूज  आफ  आदि  जेसी  अन्य  समाचार

 एजैन्सियों  को  ऐसी  सुविधा  नहीं  दी  गई  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इन्डिया  द्वारा  संचालित  ब्यूरो  ने  उन  उद्देश्यों
 की  पूति  नहीं  की  जिनके  लिए  उन्हें  सहायता  दी  गई  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्या  सरकार  की  इस  संबंध  में  पी०टी  ०_भाई०  के  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  की

 कोई  योजना  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  हां  ।

 कई  वर्षों  से  भारत  सरकार  विदेशों  में  काठमांडू

 उठे
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 ५  का

 ओर  कोलम्बो  में  पी०्टी  ०आई०  के  संबावदाताओं  के  अनुरक्षण  के  लिए  बित्तीम  सहायता  दे  रही  है  ।

 1981-82  से  इस  प्रकार  की  सहायता  बीजिंग  और  नैरोबी  में  संवाददाताओं  का  पी  ०-

 द्वारा  अनुरक्षण  किए  जाने  के  लिए  भी  उपलब्ध  की  जा  रहो  1984  गुट

 निर्षक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  भारत  पर  डले  उत्तरदायित्वों  के  अंग  के  रूप  पी  ०टी  ०आई०

 द्वारा  न्यूयाक्क  ब्यूरो  का  अनुरक्षण  किए  जाने  के  लिए  भी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  1984-85

 पी  ०टी  ०आई०  को  अपने  लन्दन  ब्यूरो  के  कुछ  व्यय  की  पूर्ति  करने  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही

 है  ताकि  भारतीय  न्यूज  पूल  डेस्क  की  कुछ  गुटनिर्षेक्ष  देशों  की  समाचार  एजेंसियों  तक  पहुंच  हो

 सके  ।

 (@)  जब  1978  में  सरकार  ने  म्यूज  पूल  डेस्क  को  पी०्टी  ०आई०  और  यू०एन०आई०
 द्वारा  संयुबत  रूप  से  चलाए  जाने  की  अपनी  स्कीम  य,०एन०अई०  को  भेजी  तो  उसने  संयकत  न्यूज
 पूल  डेस्क  में  भाग  लेने  के  लिए  अपनी  अनिच्छा  व्यक्त  की  ।  पी०टी०आई०  को  जिस  प्र
 की  सुविधाएं  दी  जाती  उसी  प्रकार  की  सुविधाएं  यू०एन०आई०  को  भी  दुबई  में  तथा  खाड़ी  के
 क्षेत्रों  में  काम  करने  के  लिए  दी  गई  इसके  पोर्ट  लुइस  में  एक  संवाददाता  का
 रक्षण  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  समाचार  को  भी  सहायता  दी  मई  है  ।

 विदेशों  में  पी  ०टी  के  कार्य  से  सरकार  काफी  सन्तुष्ट  प्रयास  सदा
 अधिक  सुधार  के  लिए  रहता  है  ।

 (3)  इस  प्रकार  का  कोई  एकाधिकार  नहीं  है  ।

 कार्यक्रम  का  प्रसारण

 2997.  भ्रो  सी०  सम्ब  :  क्‍या  सूचमा  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  है  कि  हाल  ही  में  वूरदर्सन  पर  प्रसारित

 कार्यक्रम  की  समाचार  पत्रों  तथा  दशेकों  द्वारा  कड़ी  आलोचना  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  कार्यक्रम  के  भाग-दो  के  प्रसारण  में  कट-छांट  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  शो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  भन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बो०एस०  :  से

 दूरदशन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  25-2-1986,  4-3-1986  और  11-3-1986  कौ  टैलीकास्ट  किए
 गए  कार्यक्रम  के  बारे  में  दशकों  की  मिश्चित  प्रतिक्रिया  हुई  इस  कार्यक्रम  कौ  चौंची

 आखरो  कड़ी  को  दूरद्शन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  18-3-1986  को  टेलीकास्ट  करने  का
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 अम  सम्मन्धो  श्वतिर्णोत  मामले

 2998.  श्री  बतनवारो  साल  पुरोहित  :  क्‍या  भ्रस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 28  1986  को  देश  के  विभिन्‍न  श्रम  न्यायालयों  में  कितने  मामले  अनिर्णीत

 पड़े
 हु

 मामलों  के  अनिर्णीत  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इन  अनिर्णीत  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 शर्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  :  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 औद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन  गठित  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक

 श्रम  न्यायालय  के  समक्ष  1-2-1986  को  4,338  मामले  अनिर्णीत  पड़े  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  ने  राज्य  क्षेत्र  के  अधीन  मामलों  के  लिए  श्रम  न्‍्यायालय/अधिकरण  गठित  किए  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  मध्य  जम्मू  और  कश्मीर  और  हिमाचल  प्रदेश  र/ज्यों  को

 छोड़  कर  31-3-1985  को  अधिकरणों/श्रम  न्यायालयों  के  समक्ष  180038  मामले  अनिर्णीत  पड़े  थे  ।

 मामलों  के  इकट्ठा  होने  के  कुछ  मुख्य  मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  होता  और

 सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  बार-बार  स्थगन  की  मांग  करना  है  ।

 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  को  सुनिश्चित  करने  के  विचार  विवादों  को  निपटाने  के  लिए
 मासिक॑  मानक  बनाए  गए  हैं  ओर  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिक  रण-व-श्रम  न्यायालय  के  संबंध
 में  प्रगति  का  मानीटर  किया  जा  रहा  ओशध्योगिक  विवाद  1947  में  संशोधन  किया

 गया  है  ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके  कि  औद्योगिक  विवाद  भेजने  के  आदेश  में  औद्योगिक

 अधिकरण/श्रम  न्यायालय  द्वारा  पंचाट  प्रस्तुत  करमे  की  अवधि  का  उल्लेख  होगा  और  किसी  एक
 कर्मकार  और  आवेदन  से  संबंधित  औद्योगिक  विवादों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  अवधि  तीन  माह  से
 अधिक  नहीं  होगी  ।

 ओद्योगिक  विवाद  1957  में  भी  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय  निश्चित  करने  का  उपबंध  किया  जा

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  चालू  वित्तीय  बष  के  दौराम  दष्छीगढ़  और

 कानपुर  में  दो  और  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिक  रण-ब-श्रभ  न्यायालय  यठित  किए  गए  हैं  और
 बंगलोर  में  एक  और  गठित  करने  के  लिए  मंजूरी  दी  गर्ट

 दिल्‍ली  में  सतरमाक  रसायत  का  रलातों  के  सम्बन्ध  में  क्सियषल  श्रसिति  का  प्रतिवेदन

 2999.  श्रो  के०  राममू्ति  .  कया  भ्रम्म  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  खतरनाक  रसायन  कारखानों  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  गठित

 विशेषज्ञ  सभिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 $7



 लिखित  उत्तर  17  1986

 (@)  यदि  तोस  मिति  के  निष्कर्ष  और  क्या

 उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पी०ए०  :  से  दिल्ली  प्रशासन  ने

 अपने  28  1985  के  आदेश  द्वारा  श्री  मनमोहन  सिह  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 गठित  जिसके  विचारार्थ  विषय  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 I.  विशेषज्ञ  समिति  इसके  पश्चात  समितिਂ  कहा  श्रीराम  फूड  एण्ड
 फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  में  बतंमान  सुरक्षा  और  प्रदूषण  नियंत्रण  जिनमें

 विनिर्माण  और  क्लोरीन  की  हैंडलिंग  जैसे  सभी  पहलू  आते  की
 जांच  करेगी  और  सुरक्षा  एवं  प्रदूषण  नियंत्रण  व्यवस्थाओं  में  सुधार  करने  और  उन्हें

 सुदृढ़  करने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देगी  ताकि  सामुदायिक  खतरों  को  समाप्त

 किया  जा  सके  और  निम्नलिखित  की  विशेष  जांच  करेगी  :--

 (1)  कास्टिक  कक्‍्लोरीन  के  भंडारण  ओर  हैंडलिंग  के  संदर्भ  में  वर्तमान  सुरक्षा
 उपाय  और  उनकी  प्रभावशी

 (2)  वतंमान  सुरक्षा  और  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  की

 (3)  प्लांट  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  जोखिमधूर्ण  रसायनों  और  जहरी वी  गैसों  के

 जोखिम  का  विश्लेषण  की  पर्याप्तता  के  और

 (4)  बड़ी  असफलता  होने  की  दशा  पता  लगाए  गए  जोखिम  को  नियन्त्रण

 करने  के  लिए  आपात  योजनाओं  और  उपायों  की  विद्यमानता  और

 11.  दिल्‍ली  में  अन्य  जोखिमपूर्ण  उद्योगों  में  जोलिमंपृर्ण  रसायनों  और  जहरीले  पदार्थों  से

 दुर्घटनाओं
 के  निवारण  के  सम्बन्ध  में  उपायों  और  उनकी  प्रभावशीलता  का

 अध्ययन  करना  और  सुरक्षा  एवं  प्रदूषण  नियन्त्रण  व्यवस्थाओं  के  सुधार  के  लिए  और

 उन्हें  सुदृढ़  करने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देना  ।

 HL.  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  स्थित  जोखिमपूर्ण  उद्योगों  में  बेहतर  सुरक्षा  और  प्रदूषण

 नियन्त्रण  उपाय  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  कोई  अन्य  सिफारिश  करना  |

 2.  दिल्ली  प्रशासन  को  श्रीराम  फूड  एण्ड  फटिलाइजर्स  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  संबंधी  समिति

 की  रिपोर्ट  प्रात्त  हुई  उक्त  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  विबरण  में  दी

 गई  हैं  ।  दिल्ली  प्रशासन  इन  सिफारिशों  पर  समुचित  कार्रवाई  कर  रहा

 न  विवरण

 (i)  तरल  क्लोरीन  के  100  मोटरिक  टन
 भंडारण  टैंक

 को  भंडारण  सेवा हे  ससाप्त  कर
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 प्रबंधतंत्र  द्वारा  तरल  क्‍लोरीन  की  भंडारण  सीमा  को  प्रत्येक  20/25  मीटरिक  टन

 के  तीन  टैंकों  तक  सीमित  करना  चाहिए  ।

 प्रबंध्रतंत्र  को
 सभी  वेल्ड  ज्वाइस्टों  की  तुरन्त  रेडिप्रोग्राफो  करने  का  प्रबंध  करना

 चाहिए  जिसके  साथ-प्राय  भोटाई  का  सर्वेक्षण  और  हाइड्रोलिक  भी  होने
 चाहिए  ।

 (४)  सभी  टैंक्ो  के  सेफ्टी  वाल्ब  रिलीज  को  सोधे  ही  तिष्प्रभावक  रुक्रयूवर  से  जोड़ना

 चाहिए  ।

 (५)  फूड  एण्ड  फटिलाइजस  इंडस्ट्रीज  कम्पलेक्स  के  भीतर  क्लोरीन  युक्त
 सिलिण्डरों  की  अधिकतम  संख्या  को  केवल  नाम  मात्र  तक  सीमित  करना  चाहिए
 और  अन्य  क्लोरीन  सिलिण्डरों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  ऐसी  जगह  पर  रख्षना  चाहिए
 जहां  जनसख्या  न  हो  ।

 क्लोरीन  निष्प्रभावन  तरीके  को  किसी  ऐसे  बहाव  को  सुरक्षित  ढंग  से  रोकमे  में  *

 सक्षम  होना  चाहिए  जिसका  एक  से  अधिक  रिलीफ  उपकरणों  के  एक  साथ  प्रचालन  -
 करने  में  यथोचित  पूर्वानुमान  हो  सकता  है  ।  ध्

 तरल
 ।
 क्लोरीन  की  हैंडलिग  करने  वाली  सभी  पाइप

 लाइनों
 का  छह  माह  में  एक

 बार  मोटाई  सर्वेक्षण  करना  फ्लेज  ज्वाइंट  कम  से  कम  होने  चाहिएं  और
 मरम्मत  की  गई  किसी  भी  पाइप  लाइन  का  क्लोरीन  सेवा  में  प्रयोग  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 केवल  एक  कलोरीन  डिटेक्टर  की  प्रबंधतंत्र  को  सात  क्‍्लोरीन  डिटेक्टर
 लगाने  जो  क्लोरीन  सिलिण्डर  भराव  स्क्रयूवर  एरिया  और
 क्‍लोरीन  कम्प्रेसर  ह।ऊंस  में  लगाए  जाने  चाहिए  ।

 (४)  प्रबंधतंत्र
 को  एक  अलग  नियंत्रण  कक्ष  बनाना  चाहिए  जिसमें  दाबानुकलन  और

 दो  दरवाजे  को  व्यवस्था  हो  और  दाबानुकूलन  वातानुकूलन  के  लिए  हुवा  दूर  के
 स्थान  से  ली  जानी  चाहिए  ।

 (>)  भ्रबंधतंत्र  को  छह  स्वयंपूर्ण  स्वसन  उपकरण  कम्प्रेस्ड  गेसों  के  अतिरिक्त  बारह
 सिलिण्डर  ख्वरीदने  चाहिए

 (४)  संयंत्र  में  क्लोरीन  संयंत्र  के  चारों  और  लगभग  छह  स्थानों  पर  एयर  लाइन  ब्रीथिंग
 होते  चाहिए  और  एयर  लाइन  ब्रीधिग  सेटों  को  आपातकाल  में  प्रयोग  करने

 के  लिए  रखना
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 सहायक  +>ोे

 प्लांट  स्थल  पर  एक  प्रशिक्षित  चिकित्सा  सहायक  सहित  चलती-फिरती  अम्बुलेंस
 गाड़ी  रात-दिन  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ।

 (xiii)  आपातकाल  में  क्लोरीन  के  रिसाव  को  हैंडल  करने  के  लिए  विशेष  हूप  से  प्रशिक्षित
 ..

 ग्रुप  रात-दिन  उपलब्ध  होना  चाहिए  ।

 संयंत्र  को  भविष्य  में  इसकी  वतंमान  संस्थापित  क्षमता  से  अधिक  जोखिमपूर्ण
 रसायन  उद्योगों  को  बढ़ाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 सहागगरों  को  झोर  प्रदास

 3000.  प्रो०  रामकष्ण  सोरे  :  १या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  प्रति  वर्ण  कितने  लोग  महानगरों  की  ओर  आते

 हैं  और  हसके  परिणामस्वरूप  उत्पस्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  आवास  तथा  अन्य  आवश्यकताओं
 में  कितनी  वद्धि  करनी  पड़ती  और

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  से शहरों  में  आए  लोगों  की  तुलना
 में  छठी  योजना  अवधि  के  अम्त  तक  कितने  लोगों  के  नगरों  में  आने  का  अनुमान  है  और  छठी

 योजना  अवधि  के  अन्त  तक  आवश्यकता  की  तुलना  में  आवास  और  अन्य  जहूरतें  किस  सीमा  तक

 पूरी  की  गई  ;

 हाहूरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोीर  :  और  प्रव्रजन

 सारणीकरण  को  जनगणना  आंकड़ों  के  सन्दर्भ  में  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  1981  की  जनगणना

 पर  केवल  सात  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  सारणियों  को  अन्तिम  रूप  दिया

 गया  तथा  मुद्रित  किया  गया  है  अथवा  मुद्रणाधीन  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेपिछले  निवास  स्थान
 ‘ae

 पर  आधारित  विल्ली  नगर  संकुलन  में  प्रश्नजकों  की  संख्या  0-9  वर्ग  गणना  के  स्थान  पर  निवास

 अवधि  सहित  629,296  है  ।  शेष  प्रमुख  राज्यों  के  बारे  में  प्रश्नजन  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि

 20  प्रतिशत  नमूना  पर  आंबड़ों  की  प्रक्रिया  प्रगति  पर  है  ।

 फिलिप्स  बोड़ियो  कंसरों  शोर  धो०बो०  बेस  का  श्ायात  धोर  उपयोग

 3001.  श्रीमतो  बंजयस्तो  माला  बालो  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982  में  एशियाई  खेलों  के  दौरान  दूरदर्शन  स्टूडियो  में  उपयोग  के  लिए  कितने

 फिलिप्स  कमरों  और  ओ०बी०  वैन  का  आयात  किया  गया

 क्या  मद्रास  दूरदर्शन  स्टूडियो  के  पास  कोई  भी  फिलिप्स  कैमरा  अथवा  ओ०्बी०  बेन

 नहीं  है  और  वहाँ  केवल  ई०एन०जी०  बैन  का  उपयोग  हो  रहा  है  जो  कि  निश्यय  ही  मद्रास  जेसे

 शहर  के  जनसंख्या  और  महत्व  के  अनुरूप  नहीं
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 इस  समय  कलकता  भोर  जालंधर  दृरद्शन  स्टूडियो  के  पास  कि कलकत्ता  ओर
 जालंधर  दूरदर्शन  स्टूडियो  के  पास  किस

 प्रकार  फे  कंमरे
 ह

 क्‍या  कभी  मद्रास  द्रए्तत  स्टूडियो  को  फिलिप्स  कैमरा  ओर  ओ०बी०  बेन  को  आवंटन

 किया  गया  था  और  बाद  में  उन्हें  अन्य  स्टूडियो  में  भेजा  और

 (३)  यदि  तो  उस  स्टूडियो  का  नाम  क्‍या  है  ओर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचमा  झभोर  प्रसारक  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  बी०एन०  :  से

 फिलिप  मेक  के  तीन  टी०बी०  कंमरों  से  सुसंज्जित  चार  रंगीन  ओ०बी०  बैनों  को  दूरदर्शन  ढ्वारा

 एशियाई  1982  से  पहले  हासिल  किप्रा  गया  था  और  उनको  बाद  में  कलकत्ता

 और  जलंघर  के  द्रदर्शन  केन्द्रों  प्रत्येक  में  लगाया  गया  दूरदश्शन  मद्रास  को

 पहले  एक  सादा  ओण"ब्री०  बेन  उपलब्ध  किया  गया  था  ।  रंगीन  में  कार्यक्रमों  के  सीमित  निर्माण  के

 लिए  इस  केन्द्र  को  ई०एन०जोी०  उपकरण  उपलब्ध  किए  गए  हैं  ।  इस  केन्द्र  के  दो  स्टूडियो  में  से

 एक  के  लिए  रंगीन  में  स्टूडियो  आधारित  कार्यक्रमों  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  उपकरणों  के  लिये

 भी  आर्डर  दे  दिया  गया  दूरदर्शन  मद्रास  में  एक  रंगीत  ओ०्बी०  बैन  के  लिए  तथा  शेष
 सादे  उपकरणों  को  रंगीन  उपकरणों  से  बदलने  के  लिए  प्रातधान  दुरवर्शन  की  सातवीं  में

 शामिल  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  फपास  लिगस  और  एकाधिकार  क़ब  एजेंसियों  के  बीच  प्रतिस्पर्धा

 3002.  भ्ोमतो  थिभा  धोष  योस्वामी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कपास  खरीदने  के  मामले  में  भारतीय  कपास

 निगम  और  कपास  उत्पादक  राज्यों  की  एकाधिकार  क्रय  एजेंसियों  के  बीच  प्रतिस्पर्धा  की  अनुभत्ति
 दे  रहो

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  होने  वाले  लाभों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कृषि  उत्पादों  और  अन्य  नकदी  फसलों  के  मामले  में  भी  ऐसो  प्रतिस्पर्धा  की

 अनुमति  देने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रूचि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  योगेशा  :  जी

 करूची  कपास  के  सम्बन्ध  में  एकाओिकार  क्रप  योजना  सिफं  महाराष्ट्र  में  चल  रही  जहां  भारतीय

 कपास  निभम  विपणन  समर्थन  नहीं  करता
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  किसी  कृषि  जिस  के  एकाधिकार  क्रय  करने  के  लिए  राज्यों  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  अतः  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  बीच  प्रतिस्पर्धा  का  प्रश्न  नहीं  होता  है  ।

 नाट  तम्बाक  बोड़  स्थापित  करना

 3003,  श्री  वो०  शोमनाद्रोश्वर  राव  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  विचार  फ्लू  क्‍्योई  वर्जीनिया  के  लिए  तम्बाकू  बोड़  की  ही  भांति  सन
 क्योडई़ें  एअर  क्‍योड़ं  तम्बाक्‌  नाटू  के  लिए  एक  नटू  तम्बाकू  बोड  स्थापित  करने  का  है  ?

 कृषि  ध्लोर  सहक।रिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  योगेश  :  इस  समय  नादू

 तम्बाक्‌  बोर्ड  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]
 शाज्यों  के  बाल  भ्रमिक  बोर्ड

 3004.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्‍या  श्रम्त  मंत्री  यहू  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  बाल  श्रमिकों  की  संदुया  में  हो  रहो  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार

 प्रत्येक  राज्य  में  बाल  श्रमिक  बोर्ड  का  गठन  करने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अ्रस  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  पो०००  :  और  बाल  श्रमिक

 सम्बन्धी  गुरुपदस्वामी  समिति  की  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश  के  अनुसरण  बाल  श्रमिकों

 की  समस्या  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  केन्द्रीय  बाल  श्रप्तिक  सलाहकार  बोर्ड

 का  गठन  किया  गया  राज्य  सरपारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेअनुरोध  किया  गया  है  कि  वे

 अपने  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  में  बाल  श्रमिकों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए

 राज्य/जिला  बाल  श्रमिक  सलाहकार  बोर्ड  गठित  करें  ।  कई  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र

 सनों  ने  राज्य/जिला  स्तर  सलाहकार  बोर्ड  गठित  कर  लिए

 [  भ्रमुधाद  ]

 एकीक्त  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यास्थयन  सें  कमियों  के  कारण

 3005.  डा०  डी०एनस०  रेड्डी  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आदानों  की  विपणन  और  अन्य  सुधि  धाओं  के  बजाय  जिनका  स्पष्ट

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ऋणों  के  लिए  बंकों  की  जिम्मेदारी  पर  अत्यधिक  बल  दिए  जाने  के

 कारण  राज्यों  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  व्यापक  रूप  से  विफल  रहा
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 कया  संदर्शी  योजनाओं  पर  आधारित  क्षेत्रीय  परियोजना  पर  भी  पर्याप्त  ध्यान  नहीं

 दिया  ॒

 क्‍या  पंचवर्षीय  संदर्शी  योजनाओं  में  त्रुटियां  थीं  और  वे  एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  की  विवारधारा  के  अनुरूप  नहीं

 यदि  तो  इन  गम्भीर  कमियों  जो  देश  से  गरीबी  को  समाप्त  करने  पर

 कूल  प्रभाव  ढाल  रही  किस  प्रकार  दूर  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  से  कार्यक्रम  मूल्यांकन  प्ंगठन  द्वारा  किए  गए

 राष्ट्रीय  स्तर  के  अध्ययन  के  अनुसार  49.4%  लाभाधियों  ने  गरीबी  की  रेखा  पार  कर  ली  88

 प्रतिशत  ने  अपनी  आय  में  वृद्धि  की  सूचना  दी  है  तथा  90  प्रतिशत  का  विचार  है  कि  इस  कार्यक्रम

 से  उनके  पारिवारिक  रोजगार  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  अध्ययन  में  नमूने  में  शामिल  33  जिलों  में  से  17  जिलों  में  संदर्शी  योजनाएं  तैयार  कर
 ली  मई  इन  योजनाओं  में  कुछ  कमियां  जिनमें  संदर्शी  योजनाओं  पर  आधारित  श्ंड
 योजनाओं  का  तेयार  न  किया  जाना  भी  शामिल  है  ।

 हस  अध्ययन  में  बताई  गई  कमियों  को  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  इस  अनुरोध  के  साथ

 लाया  गया  था  कि  वे  सुधारात्मक  कार्रवाई  करें  |  कार्यक्रम  के  कायन्वियन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 जो  कदम  उठाए  गए  वे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 सातवीं  पंचवर्षीय  णोजना  में  ्षमन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयन  में  सुधार
 लाते  के  लिए  उठाये  गए  कदम  :--..

 1.  गरीबी  की  रेखा  6,400  रुपए  की  वार्षिक  परिवारिक  आय  पर  निर्धारित  की  गई  है  ।

 लाभान्वित  परिवारों  की  आय  इस  स्तर  तक  बढ़ानी  है  ।

 2...  लाभाषियों  के  चयन  के  लिए  अन्तिम  सीमा  को  4800  रुपये  प्रति  परितार  निर्धारित
 कर  दी  गई  300  रुपये  तक  की  आय  वाले  सभी  परिवारों  को  इससे
 अधिक  आय  वाले  परिवारों  से  पहले  शामिल  किया  जामा  है  ।

 .  3.  प्रति  परिवार  अधिक  पूंजी  निवेश  देना  जिसमें  एक  से  अधिक  योजनाएं  शामिल  हों
 ताकि  नए  लाभावियों  को  उनके  निवेश  पर  उचित  लाभ  मिल  सके  ।

 4...  छठी  योजना  के  दोरान  सहायता  प्राप्त  उन  परिवारों  को  पूरक  सहायता  प्रदान  करना
 जो  उन  कारणों  से  मरीबी  की  रेखा  पार  नहीं  कर  सके  हैं  जिनके  लिए  वे  स्वयं
 दार  नहीं  रा

 है
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 निधियों  का  आवंटन  समानता  की  पद्धति  को  बदन  कर  निर्धनता  में  विविधता  के

 आधार  पर  किया  जाना  है  ।

 लाभाधियों  के  चयन  में  जन  प्रतिनिधियों  को  और  अधिक  शामिल  करना  ।

 इस  काय॑  हेतु  जिला  स्तर  पर  संस्थाओं  का  चयन  करके  अथवा  जिला  आपूर्ति  और

 विपणन  सोसायटियों  की  स्थापना  करके  सम्पकों  को  सुधारने  के  प्रयास  करना  ।

 कार्यक्रम  में  30  प्रतिशत  तक  महिला  लाभाधथियों  को  शामिल  करना  ।

 संयुक्त  ग्रामीण  प्रशिक्षण  और  प्रौद्योगिकी  केम्द्रों  को  स्थापित  करके  प्रशिक्षण  प्रयासों

 का  उपयक्त  समन्वय  करने  के  लिए  एक  नई  योजना  प्रारम्भ  करना  ।  यह  भारत

 सरकार  के  विचाराधीन  है  और  मार्ग  दरशिकाएं  अलग  से  जारी  की  जाएंगी  ।

 जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  आवश्यकतानुसार  प्रशासनिक  ढांचे  को  कारगर
 तथा  मजबूत  बनाना  ।  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  वर्तमान

 सनिक  प्रबन्धों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  भी  तियुक्‍त  के

 गई  थी  ।  इस  समिति  ने  हाम  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसकी  जांच  की

 जा  रही

 विशेषकर  नीचे  के  स्तर  पर  बैंकों  को  कार्य  प्रणाली  में  सुघार  करना  ।

 लाभाथियों  में  जागरूकता  का  अच्छा  वातावरण  तैयार  करना  और  उनका  उचित

 संगठन  बनाना  ।

 प्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  सहित
 समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वैल्छिक  एजन्सियों  को

 अधिक  से  अधिक  शामिल  करना  ताकि  नए  प्रकार  की  परिवारोन्मुख  परिय  जनाएं
 अधिक  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वित  की  जा  सकें  ।  5

 कार्यक्रम  की  निकट  से  मानिटरिंग  करने  के  लिए  प्रतिमाह  36  72  श्वण्डों  और

 10  नये  लाभाथियों  और  10  पुराने  लाभाधियों  जिन्होंने  2  बर्ष  पहले  सह्ययता  प्राप्त

 की  के  एक  ध्रुप  को  शामिल  करने  के  आधार  पर  समवर्ती  मूल्यांकन  की  एक  नई

 पद्धति  आरम्भ  की  गई

 जिला  स्रासीज  विकास  एजेल्सिल्रों  की  थेठके

 3006.  ली  बाला  साहेब  बिखे  पांटिल  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  मार्गनिदेश  जारी  किए  हैं  ओर  उन्हें  अपने

 राज्य  में  जिला  ग्रामौण  विकांस  एजेंसियों  के  शासी  निकायों  कौ  बैठकों  में  संसद  सदस्यों  और  विधान

 सभा  सदस्यों  को  अनियार्  रूप  से  बुलाने  के  निर्देश  दिए
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 न 5  अमन
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सभी  राज्य  सरकारों  ने  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  इन  मार्गनिदेशों  का  पालन  किया

 €्ञ्फ  बा

 कवि  मंत्रों  ध्रटा  :  ओर  भागंदर्शिकाओों  के  अनुसार  सभी  संसद

 सदस्यों  तथा  विधायकों  को  उनके  अपने-अपने  जिले  की  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी  के  शासी

 निकाय  मैं  सदस्यों  के  रूप  में  शामिल  किया  जाता  है  तथा  उन्हें  बेठकों  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित

 किया  जाता  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  शासी  निकाय
 की  बैठकों  इस  प्रकार  आयोजित  की  जाएं  कि  संसद  सदस्य  और  विधायक  इन  बैठकों  में  भाग  ले

 साथ  ही  उनके  अन्य  कार्यों  में  बाधा  न  पड़े  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उन्हें  शासी  निकाय  की  बँठकों  में  भाग  लेने  के

 लिए  आमंत्रित  नहीं  किया  जा  रहा  इस  मामले  को  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  गया  था
 ओर  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  था  कि  वे  बंठकों  में  भाग  लेने  द्वेतु  संसद  सदस्यों
 तथा  विधायकों  को  सूचनाएं  अवश्य  भिजवाएं  तथा  निमंत्रण  उनके  स्थानीय  तथा  नई  दिल्ली/राज्य
 की  राजधामी  के  दोनों  पर  भेजे  जायें  ।

 तए  प्रकार  के  उवंरकों  का  प्रयोग

 3007.  भरी  बिजय  एन०  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जहां  उर्वेरकों  के  प्रयोग  में  वृद्धि  हुई  है  और  राज्यवार
 उवरकों  का  कितनी  मात्रा  में  प्रयोग  किया  और

 आधुनिक  विधि  के  अनुसार  उर्वेरकों  की  नई  किस्मों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनासे
 के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 कथि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मसज्ी  योगेश  :  उन  राष्यों

 का  एक  विवरण  संलग्न  जिम्होंने  उ्वंरकों  की  खपत  की  मात्रा  सहित  उबंरकों  के  प्रयोग  में  बृढ्ि
 का  रुख  प्रदर्शित  किया  है  ।

 सरकार  राज्य  सरकारों  की  प्रशिक्षण  का  दौरा  पद्धति  चुनिंदा  जिलों  तथा  विस्तार

 ऐजेन्सियों  में  गहन  संवंधन  अभियान  तथा  उर्वरक  विनिर्माताओं  के  प्राध्यम  से  सभी  किस्मों
 के  मानक  उवेरकों  के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बना  रही  उर्वरकों  की  कार्यक्षमता  सुधारने  के
 लिए  बीज-व-उर्वरक  ड्रिल  के  जरिए  और  मृदा  परिक्षण  प्रयोगशालाओं  के  माध्यम  से  मृदा  परीक्षणों
 के  आधार  पर  उर्वरकों  के  प्रयोग  पर  बल  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 उन  विभिन्‍न  राज्यों  का  विवरण  लिम्होंने  रासायमिक  उरकों  को  खपत  में  बढ़ि  का  रख

 प्रदशशित  किया

 (000  मीटरी  टन  एन०पी०के  )

 ष्  खपत  1983-84 की  तुलना  में

 क्रम०  राज्य  1983-84  1984-85  1984-85  में

 प्रतिशत  वृद्धि

 1  2  छ्  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  980  980.3  7.9

 2  कर्नाटक  487.2  590.7  21.2

 3.  तमिलनाडु  586.8  690.5  17.7

 4  गुजरात  502.4  504.6  0.4

 5  मध्य  प्रदेश  315.0  372.6  18.3

 6  हरियाणा  326.2  336.6  3.2

 7...  पंजाब  991.7  1047.6  5.6

 8  हिमाचल  प्रदेश  19.1  21.8  14.1

 9  जम्मू  व  कश्मीर  16.5  29.1  76.4

 10.  बिहार  292.3  381.6  30.6

 11.  उडीसा  103.0  114.0  10.7

 12.  पश्चिम  बंगाल  369.1  405.7  9.9

 13.  मेघालय  2.8  2.9  3.6

 14...  सिक्किम  1.1  1.2  9.1

 बिलिंगडन  कोचीत  में  ध्रमोतिया  भंडारण  टंक

 3008.  प्रो०-के०थी  ०  थामस  :  क्‍या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  फटिलाइजस  एण्ड  कैमिकल्स  ट्रावनकोर  लिमिटेड  द्वारा  विलिगडन

 कोचीन  में  10,000  मीटर  टन  अमोनिया  भंडारण  टैंक  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  कोई  शिकायत

 यदि  तो  इस  टेक  से  रिसाव  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  ओर

 क्‍या  इस  अमोनिया  भंडारण  टेंक  को  विलिगडन  कोचीन  से  किसी  ऐसे  स्थान
 पर  स्थानांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जहां  अमोनिया  भंडारण  सुरक्षित  रूप  से  किया  जा

 सके  ?

 कवि  मंत्री  बूटा  :  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  ट्रावतकोर  लि०

 को  जनता  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  उनके  विलिगड़न  आइलैंड  स्थित

 निया  भंडारण  टेक  से  संभावित  रिसाव  के  सम्बन्ध  में  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  ।

 टैंक  से  कोई  रिसाव  नहीं  हुआ  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  टैंक  को

 बन्द  किया  गया  तथा  उत्तका  निरीक्षण  किया  गया  ।  इसे  अब  विदेशी  विशेषज्ञों  के  निरीक्षण/मार्गं-
 दर्शन  के  अन्तगंत  नई  इन्सुलेशन  के  साथ  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  ।

 टैंक  को  विलिसेडन  आईलेंड  से  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गैस  पर  झाथारित  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  फरते  के  लिए  त्रिपुरा  सरकार  से

 प्राप्त  प्रस्ताव

 3009,  भरी  प्रजय  विश्वास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  त्रिपुरा  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  गैस  पर  आधारित  उर्वरक  कारखाना  स्थापित

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेआ  था  और  परियोजना  की  लागत  530

 करोड़  रुपये

 क्‍या  उक्त  प्रस्ताव  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  अस्वीकृत  करने  के  क्या  कारण  हैं  ? )

 क्थि  मंत्री  बटा  :  इस  सम्बन्ध  में  प्रकार  से  कोई

 प्रौपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  त्रिपुरा  के  मुख्य  मंत्री  मे  उ्बरक  राज्य  मंत्री  का  ध्यान

 दिलाया  है  कि  उस  राजथ  में  यैस  पर  आधारित  उर्वरक  परियोजना  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक

 प्रस्ताव  1985  में  भारत  सरकार  को  भेजा  गया  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  को  एक

 प्रतिलिपि  विचारार्थ  मंगाई  जा  रही

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 3010.  श्री  सरफराज  झशहमद  ]

 भी  भानिक  रेड्डी
 करेंगे  कि  :

 (8)  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  आदि  में  विज्ञापन  देने  लिए  क्‍या  मान  दण्ड  निर्धारित  किए
 गए  .

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के दोरान  कुछ  समाचार  पत्रिकाओं  आइ्रि  को  विज्ञापनों
 से  वंचित  रखा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  दिए  गए  विज्ञापनों  प्रत्येक

 समाचार-पत्रों  को  अलग-अलग  कितनी-कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  भन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  बो०एन०  :  समाचार

 पत्रों/पत्रिकाओं  को  सरकारी  विज्ञापन  भारत  सरकार  की  विज्ञापन  नीति  के  अनुसार  जारी  किए
 जाते  हैं  जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  [  प्रन्पालय  में  रखो  देखिए  संख्या

 एल०टी०  2337/86]

 ओर  हां  ।  विज्ञापन  उन  समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं  को  नहीं  दिए  जाते  जो

 विज्ञापन  नीति  में  निर्धारित  पाश्नता  की  न्यूनतम  अपेक्षाओं  को  पूरा  नहीं  करते  ।  जब  स्वीकृत  सूची
 में  शशमिल  सम।च्रार-पत्र/पत्रिकाएं  निर्धारित  मानदण्डों  ,  का  पालन  नहीं  करते  या  अपेक्षित  ब्योरे

 सप्लाई  नहीं  तब  उनका  भी  उपयोग  करना  बंद  कर  दिया  जाता  है  ।

 1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं  को  विए
 गए  विज्ञापनों  की  कुल  राशि  इस  प्रकार  है  :---

 ््

 ._
 राशि  में ) श

 "1983.84  3.9043,826

 1984-85  4,35,42,976

 1985-86  3,02,93,340

 85
 = नन्‍नम-म-%क-नननकन9+ननमनन+-  अननम-नामनग थय  डी  टिलयान  2  तर  ऑन  5५

 वैयक्तिक  समाचार-पत्रों  को  भुगतान की  गई  राशि को  प्रकट  नहीं  किया  जाता  तथा  उसे
 .

 बोपनीय  समझा  जाता  है  |
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 अंधविश्वासों  को  दर  करने  के  लिए  फिल्में/ब्त्तवित्र

 3011.  श्री  शांताराम  मायक  :  क्या  सूचना  धोर  प्रसारण  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  देश  में  प्रचलित  की  असत्यता

 को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  कोई  फिल्म  अथवा  वृत्तचित्र  तेयार  अथवा  प्रायोजित  किया

 यदि  तो  कया  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्य  उपाय  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौय  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सश्त्रो  वो०एन०  :  ओर

 फिल्म  प्रभाग  ने  वर्ष  1984  में  साइन्टिफिक  एट्टीट्यूटਂ  नामक  एक  डाकुमेंद्री  फिल्म  रिश्लीज
 की  थी  ।  इस  फिल्म  में  अन्धविश्वासों  की  बुराइयों  और  विकासशील  वैज्ञानिक  रुख  पर  जोर  दिया
 गया  1985  में  फिल्म  प्रभाग  ने  फोर  स्टेप्सਂ  नामक  एक  अन्य  डाकुमेंद्री  फिल्म  का  निर्माण
 किया  इस  फिल्म  में  जीवन  के  उन  विभिन्‍न  क्षणों  का  चित्रण  है  जहां  अंधविश्वास  लोगों  के
 चिन्तन

 पर
 प्रभाव  डालते  हैं  और  इसे  चार  कदमों  अर्थात्‌  (1)  (2)  (3)  अनुभव

 और  (4)  उत्तर  को  लागू  करके  बेज्ञानिक  चिन्तन  द्वारा  किस  प्रकार  बदला  जा  सकता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महरोलो  में  मगवान  महावीर  की  प्रतिमा  को  स्थापना

 3012.  प्रो०  संफुह्दोन  सोज  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महरोली  में  भगवान  महावीर  की  एक  प्रतिमा  स्थापित  की  गई

 कया  प्रतिमा  को  स्थापना  से  महरौली  के  आस-पास  का  दृश्य  बदल  गया  है  और .  वह्‌
 वहां  के  प्राकृतिक  दुश्य  के  अनुकूल  नहीं  और

 कया  प्रतिम्म  समुचित  मंजुरी  से  स्थापित  की  गई  थी  ?

 शहरी  बिकास  अस्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलथोर  :  से  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  30-8-1985  को  महरौली  रोड़  पर  भगवान  महावीर  की  प्रतिमा  स्थापित करने  के  लिए  मगवान  महावीर  अहिसा  केन्द्र  को  3  करोड़  भूमि  अ।वंदित  को  सल्षम  प्राधिकारी का  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  ही  इस  केन्द्र  ने  उस  स्थल  पर  प्रतिमा  स्थापित  कर  दी

 भूमि
 के  आबंटन  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  पर  दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  30  (1)
 के  अंतरमंत  दिकली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  केर्द्र  को  कारण  बताओो  नोटिस  जारी  किया
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 लोगों  की  सूलभूत  ब्रायश्यकताशों  के  लिए  प्रोश्वोगिको  का  झ्ायात

 3013,  श्री  ध्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 to  ७१ 4  क  कया  सरकार  ने  लोगों  की  खाद्यानत  सम्बन्धी  मूलभूत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 कथि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  मकबाना  ओर
 खाद्यान्न  सहित  लोगों  की  मूलभूत  आवश्यकताओं  की  सामग्रियों  का  परिसंस्करण  तथा
 उपयोग  करने  के  लिए  देश  में  काफी  अनुसंधान  किया  गया  इस  प्रयोजन  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में
 प्रौद्योगिकी  का  आयात  करना  सरकार  आवश्यक  नहीं  समझती  सरकार  लोगों  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नाजुक  अन्तराल  को  भरने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात
 करने  पर  विचार  करेगी  ।

 उत्तराखंड  में  बाढ़  श्लोर  बृध्टिस्फोट

 3014,  भरी  झ्लानम्द  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में
 काट  बिटवीन  नेचर  एण्ड  मेनਂ  शीषंक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 जिसमें  उस  क्षेत्र  में  बाढ़  और  वृष्टिस्फोट  बादल  फटने  के  कारण  हुई  भारी  हानि  पर
 प्रकाश  डाला  गया

 :  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उस  क्षेत्र  के लिए  कोई  विशेष  विकास  योजना  तैयार
 की  ओर

 _  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  ध्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  योगेसत  :  जी  हां  ।

 ओर  जानकारी  एक्षत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पे  ॥  भूप्ति  सुधार

 3015.  श्री  सहफूज  भ्लो  खां  ]
 थी  कमला  प्रसाद  सिह  क्‍या  मन्‍्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 i  श्री  पीयूष  तिश्को

 कक  5  न

 छठी  योजनावधि  के  दौरान  देश  पें  भूमि  सुर  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  किस

 १0५:
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 हद  तक  प्राप्त  किया  गया  है  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्यक्रमों  के  कार्यास्वयन  में  राज्य

 सरकारों  के  कार्य-निष्पादन  को  किस  तरह  आंकती  और

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  भूमि  सुधार  में  त्वरित  प्रगति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 हारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्‍्त्रो  बूटा  :  ओर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा
 ry

 विवरण

 छठो  पंचवर्षोय  योजना  में  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  काश्तकारों  को  भू-स्वामित्व
 अधिकार  प्रदान  करने  हेतु  1981-82  तक  सभी  राज्यों  में  विधायी  उपचार  लागू
 किए  जाएंगे  कि  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  अधिग्रहण  और  वितरण  का  कार्थक्रम
 1982-83  तक  पुरा  कर  दिया  कि  भूमि  अभिलेशों  का  अद्यतन  संकलन

 1984  तक  चरण-बद्ध  तरीके  से  पूरा  कर  दिया  जाएगा  और  कि  भूमि  जोतों  की
 चकबन्दी  सभी  राज्यों  में  इस  लक्ष्य  के  साथ  शुरू  की  जाएगी  कि  सिंचाई
 योजनाओं  के  कमांड  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देते  हुए  इसे  10  वर्षों  में  पूरा  किया  जाये  ।
 इसके  भुमि  सुधार  संशोधन  अधिनियमों  को  नवीं  अनुसूची  के  अंतर्गत  लाना

 भू-सीमा  कानूनों  को  सिंचाई  पद्धतियों  वाले  करमांड  क्षेत्रों
 में  स्वतः  लागू  किया

 जाना

 उत्तर  पूर्वी  अरुणाचल  प्रदेश  जहां  पर  भूमि  सामान्य  तौर
 पर  समुदाय  के  कब्जे  में  तथा  अण्डमान-निकोबार  द्वीप  दमन  व

 लक्षद्वीप  व  मिजोरम  के  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  छोड़कर  भूमि  सीमा  कानून  देश-भर  में

 लागू  अन्य  क्षेत्रों  में  भूमि  सीमा  कानून  पहले  भूमि  जोतों  पर  पांचवें  तथा  छठे  दशक
 में  लागू  गिया  गया  बाद  1972  में  इस  विषय  पर  राष्ट्रीय  मार्ग-दर्शिकाएं
 तैयार  की  गई  थीं  ।  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  भूमि  सीमा  कानूनों  के  दो
 सेटों  के  अंतर्गत  72.64  लाख  एकड़  भूमि  फालतू  धोषित  की  57.30  लाख  एकड़
 भूमि  पर  कब्जा  किया  गया  है  तथा  43.30  लाख  एकड़  भूसि  बितरित  की  गई  है  ।
 इसलिए  फालतू  घोषित  29.34  लाख  एकड़  भूमि  का  अभी  तक  वितरण  नहीं  किया
 गया  इसमें  से  16.97  लाख  एकड़  भूमि  मुकदमेबाजी  में  फंसी  हुई  ह ैतथा  3.32  लाख
 एकड़  भूमि  कुछ  विशेष  सावंजनिक  कार्यों

 क ेलिए  आरक्षित  4.12  लाख  एकड़
 भूमि  कृषि  योम्व  नहीं  है  तथा  3.15  लाख  एकड़  भूमि  विविध  कारणों  से  वितरण  हैतु
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  वितरण  करने  योग्य  फालतू  चोषित  भूमि
 का  एक  बहुत  बड़ा  हिस्सा  मुकदमों  के  कारण  रुका  पड़ा  भूमि  सुधार  के  मामलों  के
 सम्बन्ध  में  सिविल  न्यायालयों  का  कार्यक्षेत्र  सीमित  कर  दिया  गया  है  संविधान
 की  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  किये  जाने  के  ।  उच्च  न्यायालय  और

 है  4 |
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 सर्वोच्च  न्यायालय  के  याचिका  कार्यक्षेत्र  वही  संविधान  के  अनुच्छेद  323  ख  में

 संशोधन  )  उच्च  न्यायालयों  के  याचिका  का  कार्यक्षेत्र  को  समाप्त  करने  के

 पश्चात्‌  भूमि  अधिक रण  स्थापित  करने  का  प्रावधान  है  ।  किन्तु  इस  संम्बेन्ध  में  अभी

 सामूहिक  कायेवाही  की  जानी  शेष  है  ।

 कास्तकारों  तथा  बटाईदारों  को  स्वामित्व  के  अधिकार  देने  के  विधाई  प्रावधान  आंध्र

 प्रदेश  तमिलनाड  तथा  पश्चिमी  बंगाल

 में  अभी  तैयार  किए  जाने  हैं  ।

 देश  के  22  में  से  15  राज्यों  ने  भूमि-जोतों  की  चकबन्दी  के  कानून  लागू  कर  दिए

 वर्ष  1979-80  देश  में  चकबन्दी  क्षेत्र  462  लाख  हैक्टेयर  था  |  पंजाब  और

 हरियाणा  में  चकबंदी  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ओर  उत्तर

 हिमाचल  जम्मू  ३4  कश्मीर  और  कर्नाटक  में  लगभग  पूरा  होने  वाला

 मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  ने  भी  चकबंदी  का  काम  शुरू  कर  दिया  छठी  योजना

 के  दौरान  चकबंदी  किया  गया  कुल  क्षेत्र  63  लाख  हैक्टेयर  था  |  इस  प्रकार  अब  तक

 चकबंदी  किया  गया  कुल  क्षेत्र  525  लाख  हैक्टेयर  जो  देश  के  कुल  फसल  क्षेत्र  का

 केवल  34  प्रतिशत  इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  दिशा  में  प्र  यास्तों  की  काफी  मात्रा
 में  बढ़ाना  होगा  ।

 1984  में  सांविधानिक  संशोधन  द्वारा  14  भूमि  कानून  अनूसूची  में
 शामिल  किए  गए  जिससे  अनुसूची  में  भूमि  कानूनों  की  कुल  संख्या  202  में
 से  169

 भूमि  सुधार  के  क्रियान्वयन,की  प्रगति  की  समीक्षा  करने  और  योजना  के  दौरान
 अपनाई  जाने  वाली  नौति  तैयार  करने  के  लिए  दिनांक  18.5.1985  को  राज्यों  के
 राजस्व  मंत्रियों  की  एक  बैठक  हुई  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  को  राज्य
 कारों  को  आवश्यक  कारंबवाई  के  लिए  भेज  दिया  गया

 मुख्य  सिफारिशें  नीचे  दी  गई  हैं  :---

 विचोलियों  की  समाप्ति

 बकाया  पड़े  काम  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  इसको  31.3.1986  तक  समीक्षा  कर
 ली  जाये  और  कुछ  अभी  तक  विद्यमान  बिचोलियों  की  पट्टेदारी  समाप्त  करने  के
 लिए  2  साल  के  भीतर  विधायी  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  जाए  और  योजना  के
 अंतक  तक  कार्थवाही  पूरी  कर  दी

 पट्टहेदारी  को  सुरक्षा  शोर  श्रणथिकार  प्रदान  करता

 (1)  सरकारी  तंत्र  द्वारा  30.6.86  तक  पूरा  किए  जाने  वाजा  एक  अभियान  चलाया
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 (2)

 (5)

 जाना  चाहिए  जिससे  स्वैच्छिक  संगठनों  और  स्थानीय  व्यक्तियों  की

 मदद  से  जबानी  और  असुरक्षित  अनौपचारिक  काश्तकारों  और  बटाईदारों
 का  पता  लगाया  जाए  और  इन्हें  रिकार्ड  पर  लाया  इस  बात  को  सोचे

 बगैर  कि  राज्य  में  काश्तकारी  को  मान्यता  प्राप्त  है अथवा  समाप्त  कर  दी

 गई  है  ।  इस  कार्य  को  31.12  86  तक  पूरा  कर  लिया  जाना  सभी

 श्रेणी  के  काश्तकारों  और  बटाईदारों  की  पट्टेदारी  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  की

 जानी  चाहिए  ।  दि

 जिन  राज्यों  में  लगान  की  अदायगी  कुल  उत्पादन  का  1/4  से  1/5  से  अधिक

 उसे  वहां  कम  किया  जाना

 भू-स्वामित्व  के  अधिकार  सिकार्डों  में  दर्शनें  के  पश्चात्‌  काश्तकारों  तथा

 बटाईदारों  को  दिए  जाने  जहां  पर  हस  प्रयोजन  हेतु  विधायी

 धान  नहीं  वहां  इन्हें  दो  वर्ष  के  भीतर  तैयार  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  नीति  के  प्रतिकूल  पट्टेदारी  की  अनुमति  देने  की  अनावश्यक  छूटों  की

 समीक्षा  की  जाए  और  31.3.86  तक  विधायी  या  प्रशासनिक  कारेवाई  की

 जाए  ताकि  उन्हें  और  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुसार  विनिदिष्ट  छूट  प्राप्त  श्रेणियों

 द्वारा  दी  गई  छूटों  को  छोड़कर  पट्टेदारी  पर  पाबंदी  और  क्ृषि  भूमि
 किसानों  के  हस्तांतरण  पर  पाबंदी  लगाई  जा  सके  ।

 राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  अर्वध  काश्तकारी  को  दूर  करने  के

 उद्देश्य  से  व्यक्तिगत  खेती  की  परिभाषा  को  और  स्पष्ट  किया  जाना

 जनजातियों  के  हितों  की  सुरक्षा

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  जन-जातियों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से
 जनजाति  के  व्यक्तियों

 से  गैर-जनजाति  के  व्यक्तियों  को  भूमि  के  स्थानांतरण  पर  रोक  लगाने  तथा  उनका  क्रियान्वयन

 करने  के  लिए  वर्तमान  प्रावधानों  की  पुनरीक्षा  की  जाए  तथा  प्रभावकारी  क्रियान्वयन  हेतु  कमियों

 को  दूर  करने  के  लिए  तक  विधायी  क"रवाई  कर  ली  जानी  चाहिए  ।

 प्ाधिकतम  भू-सोमा  का  कार्यास्‍्थयम

 (')  बकाया  विवरणियों  के  नितटान  के  लिए  समयबद्ध  उपचारिक  कार्यवाही  की

 जानी  चाहिए  ।

 (2)  मुकदमे  वाले  मामलों  पर  तेजी  से  निर्णय  करवाया  जाए  ।  संविधान  के

 स्छेद  के  अन्तर्गत  अधिकरणों  का  सृजन  और  भूमि  की

 तम  सीमा  के  मामलों  के  तत्काल  निपटाने  के  लिए  उच्च  न्यायालयों  में  विशेष

 न्‍्यायालयो/न्याय-पीठों  के  सुजअन  पर  विचार  किया  ,

 73
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 (3)  कानून  की  अपवंचना  और  उल्लंघन  की  जांच  करने  के  लिए  तेजी  से  कार्यवाही
 की  और  हसके  बाद  दो  वर्षों  के  भीतर  ठोस  उपचारात्मक  कानूनी  और

 अन्य  उपाय  किए  जायें  ।

 (4)  सरकारी  राजकोष  द्वारा  वित्त-पोषित  परियोजनाओं  ओर  योजनाओं  द्वारा

 सिचित  क्षेत्रों  उपयुक्त  सीमा  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी

 कानूनों  के  प्रयोग  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 (5)  राज्य  परिवार  की  अधिकतम  सीमा  की  यूनिटों  के  संगठन  के  लिए  24
 1971  से  पूर्व-व्यापी  परिवांर  के  सदस्यों  के  रूप  में  बालिग  पुत्रों  को

 करने  के  लिए  विचार  कर  सकते  यह  प्रावधान  केवल  स्वयं  अजित  सम्पत्ति
 के  मामले  में  बालिग  लड़कों  के  लिए  एक  पृथक  परिवार  यूनिट  की  सीमा  का
 नियंत्रण  करता  है  ।

 (6)  राज्य  वितरण  के  लिए  अधिकाधिक  भूमि  प्राप्त  करने  हेतु  भूमि  की  ।
 तम  सीमा  को  कम  करने  और  सामान्य  अधिकतम  सीमाओं  के  क्षेत्र  में  घामिक
 ओर  धर्माथे  संस्थानों  के  तहत  भूमि  लाने  पर  भी  विचार  करें  ।

 भूमि  अ्मिलेख

 को  भूमि  अभिलेख  वर्ष  के  रूप  में  मनाने  का  अभियान  शुरू  करके

 भूमि  अभिलेखों  को  अद्यतन  बनाया

 (2)  भूमि  अभिलेखों  को  नियमित  रूप  से  अद्यतन  बनाने  के  लिए  कोई  प्रणाली
 तैयार  की  जाए  ।

 (3)  जिन  राज्यों  में  भूमि  अभिलेख  नहीं  हैं  वे  तेजी
 से  भूमि  और  फसल  रिकार्ड

 *  शीघ्र  लागू  करें  ।

 (4)  जहां  कहीं  सर्वेक्षण  ओर  बन्दोबस्त  कार्य  लम्बित  उन्हें  जल्दी  पूरा  किया

 (5)  भूमि  के  मालिकों  ओर  पट्टेदारों  को  कानून  द्वारा  सम्मत  पट॒टा  पास  बुक  दी
 जानी  चाहिए  ।

 (४)  जोतों  को  चकब्म्दी

 सिचित  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देते  हुए  तथा  उन  क्षेत्रों  क ेचयन  के  आधार  पर  जहां  छोटे
 ओर  सीमान्‍्त  किसानों  की  जोतों  वाले  क्षेत्र

 एवं
 अधिकतम  सीमा  से  फालतू  घोषित  भूमि के

 कर्ताओं  की  संख्या  अधिक  है  तथा  सेवाओं  की  सुविधा  अधिकाधिक  प्रभावी  उन  क्षेत्रों  में  25%
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 चकबन्‍्दी  क्षेत्र
 को

 शामिल  करके  भूमि  जोतों  की  चकबन्दी  के  कार्य  को  में  पूरा  करने
 .  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रधिकतम  सू-सोसा  से  फालत  भूमि  के  प्राप्तकर्सा

 अधिकतम  भू-सीमा  से  फालतू  भूमि  के  प्राप्तकर्ताओं  को  वित्तीय  सहायता  की  योजना  का
 तालमेल  समन्विल  ग्ररमीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  अन्य  ग्रामीण  विकास  कायंक्रमों  के  साथ  बैठाया

 ]

 गांवों  में  पेयजल  उपलब्ध  न  होना

 3016,  भी  अनवारी  साल  बेरवा  ]
 डा०  के०जो०  प्रादियोडो  |
 श्री  हन्तान  मोल्लाह  »  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 कुमारी  पुष्पा  देवी  है

 *

 1986.87  के  अन्त  तक  राज्य-वार  कितने  गांवों  में  पेयजल  सुविधा  की  व्ययरुथा  किये  जाने  का

 विचार  है
 ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान  शामिल  किए  जाने  वाले  गांवों

 के  सम्बन्ध  में  अभी  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 सरकारी  झ्ावास  का  हाबंटन  रह  हो  जाने  के  बाद  लाइसेंस  फीस

 3017.  भी  के०एस०  राव  ;  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 सरकारी  आवास  का  आबंटन  रदूद  कर  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  कब्नाधारी  से  कितनी

 लाईसेंस  फीस  ली  जाती

 सरकारी  स्थान  (  अप्राधिकृत  अधिभोगियों  की  1971  के

 अन्तगंत  बेदखली  आदेश  जारी  किए  जाने  के  पश्चात  कब्जाधारी  से  कितनी  लाइसेंस  फीस  ली  जाती

 -  अ

 कितने  मामलों  में  बेदखली  आदेश  जारी  किए  जाने  के  बाद  लाइसेंस  फीस  कम  की

 मई  है  और  इस  प्रकार  कम  करने  के  यदि  कोई  कारण  हैं  तो  और

 स्यायालय  द्वारा  बेदखली  कार्यवाही  के  स्थगन  की  अवधि  के  दोरान  कब्जाधारी  द्वारा

 कितनी  लाइसेंस  फीस  देय  है  ?

 *
 १$



 लिखित  उत्तर  17  1986

 द्वारा  अदा की  जा  रही  लाइसेंस  फीस  की  मारकिट  दर  या  लाइसेंस  फीस  दुगने के  बराबर

 इनमें  से  जो  भी  अधिक  हो  ।

 बेदखली  के  आदेश  जारी  करने  की  तारीख  से  15  दिनों  समाप्बि  के  बाद  बाजार

 दर  पर  लाइसेंस  फीस  का  तीन  गुणा  क्षति  ।

 कंलेण्डर  वर्ष  1985  के  10  मामले  थे  ।

 गुणावगुण  पर  प्रत्येक  मामले  को  लोक  परिसर

 1971  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  निणित  किया  गया

 सम्पदा  अंधिकारी  द्वारा  उसके

 दारों  की ल

 रोक  को  अनिश्चितता  में  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  न्यायालय  के  फँसले  के

 आधार  पर  मांग  उठाई  गई

 उड़ीसा  में  स्व-रोजगार  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 3018.  थ्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कौन-कौन  सी  विभिन्‍न  स्व-रोजगार  योजनाएं  लागू की  जा  रही

 राज्य  में  1984-85  और  1985-86  में  स्व-रोजगार  योजनाओं  के  अन्तगंत  क्‍या  लक्ष्य
 निर्धारित  किए  गए  हैं

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  और

 ॥  यदि  तो  ||  986.-87  के  लिए  निर्धारित  किए  जाने  वाले  संभावित  लक्ष्यों  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  सस्त्रो  घटा  :  केन्द्रीय  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  उड़ीसा
 सहित  देश  भर  में  दो  स्व-रोजगार  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  जिनके  नाम  हैं  समन्वित
 प्रामीण  कार्यक्रम  ओर  ग्रामीण  युवकों  को  स्व-रोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  ।

 से  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  :

 1985-86
 िााजजणययय  ++

 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपसब्धियां
 समन्वित  ग्रामीण  किकास  188400  213000_  114400  70598
 कार्यक्रम

 परिवारों  की  संख्या  8665)
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 1984-85  1985-86

 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियां

 ग्रामीण  युवकों  को  12560  9405  12290*  4587

 रोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  1985

 संख्या )  तक )

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1984-85  के  दौरान  उपलब्धियां  लक्ष्यों
 से  अधिक  थी  ।  वर्ष  1985-86  के  दौरान  भी  पूरे  कर  लिए  जाने  की  आशा

 ग्रामीण  युवकों  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1984-85  में

 लब्धियों  में  कमी  आई  अतः  के  कार्य  में  सुधार  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 राज्य  सरकार  को  निम्नलिखित  सुधारात्मक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया  है  :--

 ट्राइसेम  के  कार्य  की  आवधिक  निगरानी  करने  के  लिए  राज्यस्तरीय  समन्वय  समिति

 की  एक  उप-समिति  का  गठन

 से  संबंधित  कार्य  को  पूर्णरूप  से  संभालने  के लिए  एक  निदेशक  की  नियुक्ति
 करना  तथा  उसके  अधीन  एक  न्यूक्लियस  सैल  की  स्थापना

 जिला-स्तर  पर  सहायक  परियोजना  अधिकारी  को  ट्राइसेम  के  लिए  पूर्ण
 रूप  से  उत्त  रदायी  बनाना  ।

 *सातवीं  योजना  में  के  अन्तर्गत  कोई  कठोर  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 आयु-वर्ग  के  भर  जिन्हें  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  जहरत  समन्वित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  लाभाथियों  को  भी  शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 विकलांगों  को  पट॒टेदारी  का  भ्रधिकार

 3019.  डा०  ए०के०  पटेल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के
 राजस्व  मंत्रियों  के  1985  में  हुई  सम्मेलन में  यह

 निर्णय  किया  गया  गया  था  कि  सभी  रामज्यों/संष  राज्य  क्षेत्रों  को इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिए

 बिना  कि  वहां  पट्टेदारी  को  मान्यता  प्राप्त  है  अथवा  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  सभी  असुरक्षित

 ओर  अनौपचारिक  पद्माधारकों  और  बटाईदारों  का  रिकार्ड  तैयार  करें  तथा  पट्टाधारियों  को  केवल

 विशिष्ट  विकलांग  श्रेणी  तक  ही  सीमित  करके  वर्गादार  सहित  सभी  पट्टाधारियों  को  स्वामित्व  के

 अधिकार  दिए  और

 इस  दिशा  में  प्रत्येक  राज्य/धंष  राज्य  क्षेत्र  द्वार  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?

 7
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 कृषि  सम्त्रो  बूटा  :  जी  हां  ।

 अब  तक
 9

 राज्यों  तथा  6  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  स्थिति

 संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई  है  ।

 विवरण

 1,  ध्रसम

 काश्तकारों  को  रिकार्ड  पर  लाने  तथा  स्वामित्व  अधिकार  प्रदान  करने  के  सभी  प्रमावी

 उपाय  किए  गए  अब  तक  3,28,481  काश्तकारों  को  रिकार्ड  पर  लाया  गया  असम

 तौर  पर  स्थापित  फाश्तकारी  1971  में  एक  नई  उप-धारा  54

 जोड़ी  गई  है  जिसमें  किसी  काशाकार  को  अवध  तरीके  से  उसकी  भूमि  जोतों  से  निकाल  दिए  जाने

 पर  उसे  कब्जा  दिलाने  हेतु  राजस्व  अधिकारियों  को  कारंवाई  करने  के  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।

 नियम  9  के  अन्तर्गत  काश्तकारों  द्वारा  स्वामित्व  के  अधिकार  पाने  के  लिए  दिए  गए  आवेदन  पत्रों

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 2.  गुजरात

 काश्तकारी  अधिनियम  के  अन्तगंत  काश्तकारों  को  स्वामित्व  का  अधिकार  देने  का  काये
 लगभग  समाप्त  हो  गया  दखल  शुल्क  की  वसूली  जैसी  कार्यत्रधि  ओपचारिकताएं  अभी  शेष

 जिनके  लिए  पीछे  समय-सीमा  को  31.12.86  तक  बढ़ा  दिया  गया  न्यायालयों  में  कुछ  मामले

 लम्बित  पड़े

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 सभी  काश्तकारियों  को  रिकार्ड  पर  लाया  गया  है  तथा  ये  काश्तकारी  अधिनियम  के

 गेंत  पूर्णतया  सुरक्षित  राज्य  में  बटाईदारों  तथा  वर्गेदारों  की  प्रथा  नहीं  काश्तका री
 नियम  में  पर्याप्त  प्रावधानों

 के
 कारण  छुपे  तोर  पर  काश्तकारी  किए  जाने  को  कोई  सूचना  नहीं

 मिली

 4.  महाराष्ट्र

 काश्तकारी  कानूनों  में  पर्याप्त  उपाय  पहले  ही  किए  गए  हैं  ।  प्रत्येक  भू-ख़ंड  पर  काश्तकार

 अथवा  अन्य  रूप  में  खेती  करने  वाले  थ्यक्तियों  के  नाम  प्रतिवर्ष  पंचायतों  के  अन्य  सदस्यों

 तथा  कृषक्रों  के  सामने  फसल  विवरण  में  दर्ज  किए  जाते  हैं  ।  ग्राम-बार  काश्तकारी  रजिस्टर  भी  रखे

 जाते  हैं  तथा  काश्तकारियां  फसल  विवरण  के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  रजिस्टरों  में  दर्ज  की  जाती  हैं  ।

 अब  तक  कुल  14.74  लाख  काश्तकारो  ने  15.94  लाख  हैक्टेयर  भूमि  पर  स्वामित्व  के  अधिकार

 प्राप्त  कर  लिए  तालुका-स्तर  पर  काश्तकारों  को  स्वामित्व  अप्निकार  प्रदान  करने  के  लगभग

 14000  मामले  लम्बित  हैं  ।
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 5.  उड़ीसा
 तथा

 6.  उत्तर  प्रदेश

 यहू  मामला  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीम  है  ।

 7.  पंजाब

 पंजाब  काश्तकारी  1887  तथा  पंजाब  भूमि  सुधार  1972  के

 सार  काश्तकारों  को  रिकार्ड  पर  लाया  गया  है  तथा  1972  के  अधिनियम  के  तहत  स्वामित्व  के

 अधिकार  दिए  गए  राज्य  सरकार  ने  असुरक्षित  काश्तकारों  आदि  को  रिकार्ड  पर  लाने  तथा

 उन्हें  स्वा|मत्व  के  अधिकार  देने  के  लिए  अभी  तक  कोई  कानून  तैयार  नहीं  किए  हैं  ।  पंजाब  भूमि
 काएतकारी  सुरक्षा  अधिनियम  1953  तथा  पेप्सू  काश्वकारी  और  कृषि  भूमि  अधिनियम  1955  द्वारा

 वर्तेमान  काश्तकारों  के  अधिकारों  की  पूर्णतया  सुरक्षा  की  गई  काश्तकारों  को अधिकतम  सीमा  से

 फालतू  भूमि  का  कब्जा  दे  दिया  गया  है  तथा  निर्धारित  मुआवजा  देने  के  बाद  उन्हें  स्वामित्व
 अधिकार  भी  दे  दिए  गए

 8,  भ़िपुरा

 बटाईदारों  को  रिकार्ड  पर  लाने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  अब  तक  पता  लगाए

 गए  5239  बटाईदारों  को  रिकार्ड  पर  लाया  गया  ऐसे  अभिलेखनों  को  किए  जा  रहे  पुनरीक्षण

 सर्वेक्षण  के  दौरान  पूरां  कर  लिया  जाएगा  ।

 9.  पश्चिस  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल  मे  असुरक्षित  अथवा  अतौपचारिक  काश्तकारी  का  चलन  नहीं  पश्चिम

 बंगाल  भुमि  सुधार  1955  के  अन्तर्गत  बटाईदारों  के  लिए  कई  सुरक्षा  उपाय  उपलब्ध

 कराए  गए  बर्गेदार  यानि  कटाईदारों  के  नामों  का  अभिलेखन  करता  एक  लगातार  घलने  वाला

 प्रक्रिया  1978  में  आरम्भ  किए  गए  विशेष  अभियान  अर्थात्‌  बर्गाਂ  के

 बरूप  पिछले  वर्ष  के  अन्त  तक  13.37  लाख  से  भी  अधिक  बर्गेदारों  को  रिकार्ड  किया  गया  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र

 10.  क्षयणाचल  प्रदेश

 अधिकारों  के  अभिलेख  अभी  तैयार  किए  जाने  भूमि  पर  खेती  भूं-स्वामियों  द्वारा

 व्यक्तिगत  रूप  से  की  जाती  इसलिए  यहां  कोई  काश्तकार  और  बटाईदार  नहीं  है  ।

 11.  चंडीपढ़

 चूंकि  भू-स्वासियों  के  पास  छोटी-छोटी  भूमि  जोते  इसलिए  काह्तकारी  का  कोई  विवाद

 नहीं
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 A  +क  सरमममक»»भन3क+क+नकाभआ3कमक७५७५3९+<«क+++आ५  था  नगर  हवेलो  काम  1971  के

 बादरा  झौर  नगर  हवेलो

 दादरा  और  नगर  हवेली  भूमि  सुधार  के  अन्तर्गत  सभी  काश्तकारों  और

 भूमि  के  वास्तविक  कृषकों  को  स्वामित्व  के  भ्रधिकार  दे  दिए  गए

 13.  दिल्‍लो

 केवल  विकलांग  व्यक्तियों  के मामले  को  छोड़कर  कोई  काश्तकारी  पद्धति  नहीं  दिल्ली

 भूमि  सुधार  अधिनियम  में  एक  वर्ग  काश्ककार  का  है  जिसका  नाम  भूमिदार  है  ओर  एक  वर्ग
 क़ाश्तकार  है  जिसका  नाम  असामी  भूमिधरों  अथवा  असामियों  की  भूमि  को  पट्टे  पर  देने  पर

 प्रतिबन्ध  है  ।

 14.  दइसन  झोर  दोव

 काश्तकारों  को  स्वामित्व  के  अधिकार  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  1975  के  काश्तकारी

 नियम  संशोधन  के  खिलाफ  एक  अपील  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ी

 15.  पांडिचेरी

 सभी  प्रकार  के  काश्तकारों  को  आवेदम  देने  पर  अथवा  स्वैच्छिक  सर्वेक्षण  मोटू
 द्वारा  अभिलेखों  पर  लाए  जाने  हेतु  कानून  विचाराधीन  -

 सिधु  दुर्ग  जिले  में  सिलिका  सेंड  के  भंडार

 3020.  थ्री  हुसेन  बलवाई  :  क्या  इस्पात  ओर  खात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिन्धु  दुर्ग  जिले  से  कांच  के  कारखानों  के  लिए  अब  तक  कितने  सैंडਂ

 भंडारों  का  प्रयोग  किया  गया

 सिन्धु  दुर्ग  जिले  में  कितने  कांच  कारखाने  चल  रहे  और

 ल
 क्या  इन  कांच  कारखानों  की  सिलिका  की  समस्त  आवश्यकता  स्थानीय  भण्डारों  से

 पूरी  की  जाती  है  ?

 खाम  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  रामदुलारी  :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सर्गो  प्रजनन  में  आत्म  निर्भेश्ता

 3021.  श्री  जगन्माथ  पटमनायक
 शी  चिल्तामणि  जेता  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झी  असर  सिह  राठया

 क्‍या
 सरकार

 ने  मुगियों  के  प्रजनन  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  उर्धित
 प्रबंध  किए  हैं  तथा  लक्ष्य  निर्धारित  किए
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 क्‍या  सरकार  का  देश  में  पूर्णतया  मुर्गी  प्रजनन  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  राज्य  स्तर  के  मुर्गी  पालन  निगमों  और  संघधों  को  अडों  तथा  मुर्गी
 उत्पादों  के  विपणन  तथा  ब्ाद्य  पदार्थों  के  उत्पादन  के  आधारभूत  ढांचे  को  सुदृढ़  करने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 ओर  सावंजनिक  क्षेत्र  में  शुद्ध  नस्ल  के  कई  कुक्कुट  प्रजनन  फार्म  विद्यमान  हैं  और  वे  कुक्कुट
 प्रजनकों  की  मांग  पूरा  करने  की  स्थिति  में  है  ।

 जी  नहीं  ।  इस  समय  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 राजस्थान  में  गांधों  को  पानों  की  सप्लाई

 3022,  थ्री  मूल  चन्द  डागाः  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उन  गांवों  में  जहां  आधे  किलोमीटर  के

 घेरे  में  कोई  निश्चित  जल  स्रोत  नहीं  पानी  की  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  सप्लाई  40  लीटर  प्रति

 व्यक्ति  से  बढ़ाकर  70  लीटर  प्रति  व्यक्ति  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  राजस्थान  में  उन  गांवों  की  संख्या  कितनी  जहां  आधे  किलोमीटर

 के  घेरे  में  कोई  निश्चित  जल  स्रोत  नहीं  है  और  वहां  इस  समय  प्रति  व्यक्ति  कितना  पाती  उपलब्ध

 है  ;  और

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उनमें  से  कितने  गांवों  में  पानी  उपलब्ध  कराया

 जाएगा  तथा  प्रति  व्यक्ति  कितना  पानी  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ओर  इस  पर  केन्द्र  सरकार  तथा

 राज्य  सरकार  द्वारा  अलग-अलग  कितनी  राशि  खर्च  किए  जाने  का  विचार  हैं  ?

 कवि  संत्रो  शृटा  :  सातवीं  योजना  के  दौरान  40  लीटर  से  70

 लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  जल-आपूर्ति  के  प्रतिमान  को  संशोधित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  राजस्थान  के  केवल  11  रेगिस्तानी  जिलों  के  मामले  में  अपवाद  स्वरूप  70  लीटर

 प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  पर  आधारित  योज  नाए  मंजूर  की  जा  रही

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  आधे  किलोमीटर  के  घेरे  के  अन्दर  बिता  पेयजल  वाले  भांवों

 का  पता  लगाने  का  कोई  विशेष  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  सातवीं  योजना  के  आरम्भ  में

 स्थान  में  वर्तमान  मानदंडों  पर  आधारित  7158  समस्याग्रस्त  गांवों  का  पता  लगाया  भ्रया  था  जिनमें
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 छठी  योजना  के  आरम्भ  में  पता  लगाए  गए  ओर  सातवीं  योजना  में  शेष-लाए  गए+समसस्‍्याग्रस्त
 गांव  तथा  बाद  में  पता  लगाए  गए  समसस्‍्याग्रस्त  गांव  शामिल  हैं  ।

 सातवीं  योजना  का  लक्ष्य  समस्त  ग्रामीण  जनता  को  पेयजल  उपलब्ध  कराता
 सातवीं  योजना  के  लिए  राजस्थान  का  परिव्यय  पेयजल  आपूर्ति  हेतु  क्षेत्रीय  ख्कूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  150  करोड़  रुपया  1985-86  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित

 त्वारित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  राजस्थान  के  लिए  27.35  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया  है  ।

 नेमसितिक  ठेका  भ्भ्रिकों  को  सुरक्षा

 3023,  श्री  गवाधर  साहा  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  कानूनी  खामियां  है  जिसका  लाभ  उठाकर  मालिक  लोग

 ठेका  श्रमिकों  की  सुरक्षा  की  उपेक्षा  करते  हैं  और  यहां  तक  कि  न्यूनतम  मजूरी  भी  नहीं
 देते

 (a)  यदि  तो  ये  काननी  खामियां  क्‍या

 ठेका  श्रमिकों  और  सड़क  निर्माण  और  कोयला  खानों और  भिम्न

 आय  स्तर  पर  कार्यरत  असंगठित  कामगारों  की  कार्य  दशा  और  मजूरी  में  सुधार  करने  हेतु:छनकी

 सहायता  करने  के  लिए  सांविधिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  ठेका  श्रम
 '  और  उत्पादन  )  1970  अन्य  बातों  के  ठेका  श्रम

 के  नियोजन  के  विनियमन  की  व्यवस्था  है  ।  औद्योगिक  नियोजन

 1946  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  श्रमिकों  के  नियोजन  की  शर्तो  की  व्यवस्था

 राज्यिक  प्रवासी  कमेंकार  का  विनियमन  और  सेब्रा  की  1979

 में  प्रवासी  कमंकारों  के  संरक्षण  की  व्यवस्था  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  1948  ओर  सम्दूरी

 संदाय  1936  में  मजदूरी  और  उसके  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  सुरक्षा  की  व्यवस्था

 श्रम  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागीय  उपक्रमों  द्वारा  अपनाए  जाने  और  लागू

 किए  जाने  के  लिए  मॉडल  स्थाई  आदेशों  का  एक  सैट  परिचालित  किया  इन  आदेशों  भम्य

 बातों  के  साथ-साथ  नैंमित्तिक  अमिकों  को  नियमित  करने  के  बारे  में  प्रावधान  तथापि  इस  स्थाई

 श्रांदेशों  में  कोई  साविधिक  बल  नहीं  है  ओर  महू  केवल  सलाहकार  स्वरूप  के  हैं  ।

 *  83
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 राज्य  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  1980  में  इस  वात  की  सिफारिश  की  कि  जब

 कभी  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  50  प्वाइंटों  की  वृद्धि  हो  या  प्रत्येक  दोਂ  वर्षों  के  जो

 भी  पहले  न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन  किया  जाना  केन्द्रीय  सरकार  तदनुसार

 वाई कर  रही  है  ।  अन्तिम  बार  मजदूरी  में  संशोधन  12-2-1985  को  किया  गया  सम्मेलन

 की  सिफारिशों  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  भी  लाई  गई

 औद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन  परथर  खदानों  के  सम्धन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार

 की  शक्तियां  राज्य  सरकारों  को  प्र  व्यायोजित  कर  दी  गई

 श्रम  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  समय-समय  पर  निरीक्षण  किये  जाते  श्रमिकों

 के  शोषण  संबंधी  शिकायतों  की  उपयुक्त  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती

 क्ंचारी  राज्य  थोमा  प्रस्पताल

 3024.  भ्री  प्रियरंजन  वास  मुझ्ो  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  स्थान  विशेष  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  खोलने  के  लिए  क्‍या
 दण्ड  हैं  ओर  केन्द्रीय  सरकार  तया  राज्य  सरकारों  का  वित्तोय  तथा  प्रशासनिक  दायित्व  क्‍या |

 इस  समय  देश  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  के  कितने  अस्पताल  चल  रहे  है  और  कितने
 प्रबंकों  की  कुप्रशासन  और  अनियमितताओं  के  लिए  जांच  की  जा  रही  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अ्रस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पोौ०ए०  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना
 के  अन्तगंत  अस्पताल  में  पलंगों  के  लिए  वतेमान  मानदण्ड  प्रत्येक  1000  कर्मचारियों  के  परिवार

 यूनिटों  के  लिये  चार  पलंग  सामान्यतः  कर्ंचारी  राज्य  बीमा  निगम  उन  स्थानों  पर  शध्नस्पतालों

 का  निर्माण  करता  जहां  पलंगों  की  कुल  पात्रता  50  या  इसके  भधिक  की  भूमि  की  खरीद

 ओर  जस्वतालीं  एवं  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  कुल  खर्च  पूर्णतः  निगम  द्वारा  किया  जण्ता  है
 ओर  आदि  से  संबंधित  खर्ण  राज्य  सरकार  और  निगम  द्वारा  1:7  के  अनुपात
 में  बहन  किया  जाता  दिल्ली  को  जहां  अस्पताल  का  प्रशासन  सीधे  निगम  द्वारा  किया

 जाता  अन्य  अस्पतालों  का  प्रशासन  ओर  संचालन  राज्य  सरकार  करती

 (@)  और  इस  समय  देश  में  90  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  अस्पतालों

 का  प्रबन्ध  राज्य  सरकार  के  अधीन  होने  के  कारण  इनके  कुप्रशासन  और  अनियमितताओं  के  मामलों

 के  संबंध  में  राज्य  स्तर  पर  कार्रवाई  की  जाती  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई
 विशेष  सूचना  नहीं  है  ।
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 हड़तालों  तथा  तालाबंदियों  के  कारण  नष्ट  हुए  कार्य  दिवस

 3025.  श्री  डो०  बो०  पाटिल  :  क्या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तालाबंदियों  तथा  अन्य  कारणों  से  1985  से  1986  तक

 की  अवधि  के  दोरान  कितने  कार्य-दिवस  नष्ट  हुए  हैं

 कया  उपयुक्त  अवधि  की  तुलना  में  पिछले  वर्ष  इसो  अवधि  के  दौरान  कार्य  दिवसों

 की  हानि  में  कमी  हुई  है  अथवा  वृद्धि  हुई  है  ;  ओर

 कार्य  दिवसों  की  हानि  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  !

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (  भी  पी०ए०  :  ओर  हड़तालों  भोर

 तालाबन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  कायें  दिवसों  की  सूचना  केवल  कैलेन्डर  वर्ष  के  अनुसार  रखी

 जाती  नवीनतम  अनन्तिम  रिपोर्टों  के  वर्ष  1985  के  दोरान  हड़तालों  और  तालाबन्दियों

 के  कारण  नष्ट  हुए  कार्य  दिवसों  की  संब्या  292  लाख  थी  जो  कि  वर्ष  1984  में  नष्ट  569.3

 लाख  काय  दिवसों  को  तुलना  में  कम  है  ।

 केन्द्रीय  तया  राज्य  सरकारें  औद्योगिक  विवादों  की  घटनाओं  में  कमी  लाने  भौर  कार्य

 दिवसों  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  निवारक  विवाचत  ओर  न्यायनिर्णयन

 के  माध्यम  से  प्रयास  करती  रहती  हैं  ।  |

 राष्ट्रीय  कषि  सहकारी  विपणन  संघ  द्वारा  नाश्यिल  को  गरो  को  खरोब

 3026.  श्रीमती  बसवब  राजेश्वरी  =)
 »  ;  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  के०  जो  श्रवियोंडी  :  |

 देश  में  नारियल  की  गरी  का  राज्यवार  कितना  उत्पादन  किया  जाता

 कया  बाजार  में  नारियल  की  ग्ररी  की  विवश  बिक्री  को  देखते  हुए  राष्ट्रीय  कृषि
 सहकारी  विषणन  संघ  द्वारा  नारियल  की  गरी  की  खरीद  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 प्रत्येक  राज्य
 से  अब  तक  कितनी  नारियल  की  गरी  खरीदी  गई  और  वह  किस  दर

 पर  श्वरीदी  गई  ?

 कषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेश  :  1984-85
 के  लिए  देश  में  नारियल  का  कुल  उत्पादन  68872  लाख्ष  नारियल  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया  में  उत्पादित  खोपरे  की  सही  मात्रा  उपलब्ध  नहीं  तथापि  एक  अनुमान  के  अनुसार
 यहू  सालाना  लगभग  3,87  लाख  मोीटरी  टन  है  ।
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 ओर  केरल  और  लक्ष्यद्वीप  नारियल  के  मूल्यों  में  गिरावट  को  रोकने  के

 लिए  1200  प्रति  क्विटल  पर  ध्वोपरा  की  खरीद  करने  की  मंडी  में  दखल  देने  की  एक  योजना  च

 रही  यह  योजना  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नॉइल  एजेंसी  के  रूप  में  राष्ट्रीय  कृषि  विपणन  संघ
 साथ  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  14  86  से  कार्य  कर  रही  इस  योजना  के  ता
 10  1986  तक  8088  मीटरी  टन  की  खरीद  की  जा  चुकी  जिसमें  केरल  में  7576
 टन  तथा  लक्ष्यद्वी१  में  512  मोटरी  टन  की  खरीद  शामिल  हैं  |  इसके  अतिरिक्त  केरल  में  सहकारी
 संभितियों  ने  राज्य  सरकार  मूल्य  समर्थन  योजना  के  तहत  1200  रुपए  प्रति  क्विटल  पर  11000

 मीटरी  टन  की  खरीद  की  ।

 ]

 परना  जिले  में  खानों  के  बन्द  किए  जाने  से  बेरोजगार  हुए  मजबूर

 3027.  श्री  डाल  चन्द्र  जेन  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पन्‍ना  जिले  में  होरे  की  ख्ानों  के  बन्द  हो  जाने  से  कितने  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  हैं
 ओर  उन्हें  वेकल्पिक  काम  दिलाने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  और

 हीरों  की  रंचो  कीमतों  को  देखते  हुए  यदि  इन  खानों  को  आधुनिक  तकनीक  के

 तराथ  आरम्भ  किया  जाए  तो  क्‍या  इनमें  मुनाफा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  शोर  खान  मंत्रो  कृष्ण  थन्द्र  :  नेशनन  मिनरल  डेवलमेंट

 पोरेशन  की  हीरा  खनन  परियोजनाਂ  की  रामखेरिया  खान  के  वर्ष  1979  में  बन्द  होने  के

 परिणामस्वरूप  रोजगार  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  जिन्होंने  कारपोरेशन  द्वारा  लागू  की  मई

 निवृति  योजनाਂ  के  लिए  विकल्प  नहीं  दिया  उन्हें  उसी  परियोजना ''  की

 मझगांबने  खान  में  खपाया  गया  था  ।

 बिक्री  से  प्राप्ति  की  तुलना  में  उत्पादन  की  अधिक  लागत  को  देखते  हुए  रामखषेरिया

 खान  को  शुरू  करना  आर्थिक-दृष्टि  से  लाभकारी  नहीं  होगा  ।

 राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  का  गठन

 3028,  भी  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  ;

 कित-किन  राज्यों  ने  राज्य  भूमि  उपयोग  बोडों  का  गठन  किया  भौर

 कित-किन  राज्यों  में  इन  बोर्डों  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ?

 झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  योगेश  :  और

 राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  या  कुछ  वैकल्पिक  निम्नलिखित  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  और  संध

 राज्य  क्षेत्रों  मे ंगठित  की  गई  हैं  ओर  कार्य  कर  रही  हैं  :--

 है
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 (1)  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़

 (2)  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  ।

 राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  का  गठन  1976-77  में  किया  गया  परन्तु  इसने  1980"
 '

 में  काम  करना  बंद  कर  दिल्ली  प्रशासन  कार्यकारी  विकांस  का

 अध्यक्षता  में  राज्य-भूमि  उपयोग  बोर्ड  गठित  कर  रही  है  ।

 (3)  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप  ।

 राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  1974  में  गठित  किया  गया  परन्तु  1977  में  इसे  समाप्त

 कर  दिया

 फोर्ट  ”
 शोर  पर  दरवशंन  केन्द्रों  को  स्थापना

 3029.  श्री  एस  ०एस०  भोये  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  और  पर  दूरदर्शन रिले  केन्द्रों

 की  स्थापना  किये  जाने  की  मांग  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  भोर  प्रसारण  सम्भालय  के  राज्य  मंत्रो  बोौ०एम०  :
 राष्ट्र  के  नासिक  जिले  के  उनकाई  फोर्ट/सप्तश्र्‌  ग  पहाड़ी  पर  दूरदशेन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  करने

 '

 की  मांगें  रही  हैं  ||

 वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  उनकाई
 ओऔर  सप्सश्रृग  पहाड़ी  के  इ्॒द-गिर्द  के  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  दूरदर्शन  रिले
 केन्द्रों  की  स्थापना  करना  सम्भव  नहीं

 फिल्मोत्सब  1986  में  हिस्दी  फिल्‍मों  को  शासिल  करना

 3030.  डा०  अन्तर  शाक्षर  त्रिपाठी  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फिल्मोत्सव  1986  में  बहुत  कम  हिम्दी  फिल्मों  को  शामिल  किया
 गया

 (@)  यवि  तो  उसके  क्‍या  कारण
 हूं

 और  यदि  तो  फिल्मोत्सब  86  में  कितनी

 हिन्दी  फिल्में  दिखाई  गईं  और  उनके  नाम  क्या

 कया  सरकार  का  विद्यार  भविष्य में  हिन्दी  फिल्मों  को  प्रोत्साहन  देने  का  और
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 तन  न-नन्‍बन-बन  न  ५  +  कक  ५५  कक  पक+  ५३  क  ५  ७+--

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  बो०एस०  :

 फिल्मोत्सव  86  में  दिखाई  गई  25  हिन्दी  फिल्‍मों  की  सूची  संलग्न  विदरण  में  दी

 गई  है  ।

 और  किसी  भी  एकल  भाषा  में  निर्मित  फिल्मों  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिए

 जाते  भर]नਂ ही  देने  का  कोई  प्रस्ताव  अच्छी  फिल्मों  को  बढ़ावा  देने
 के

 सरकार

 कुछ  प्रोत्साहन  पहले  ही  दे  रही  हर  वर्ष  पुरस्कार  दिए  जाते  हैं  और  लगभग  21

 फिल्मों  को  भोरतीय  पैनोरमा  की  फिल्‍मों  के  रूप  में  चुना  जाता  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों

 में  प्रविष्टि  जैसे
 कतिपय

 लाभों  की  हकदार  हैं  ।

 विवरण

 पुख्य  वर्ग  :

 कोशिश

 भारतोय  पेनोरमसा  बर्ग

 2.  आदमी  और  औरत

 2.  आघात

 3.  अनन्त  यात्रा

 .  दामुल

 जन्म

 .  नई  दिल्‍ली  टाइम्स
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 4.  नज्मा

 5.  कानून  न

 6.  किस्मत

 7.  परिणीता

 8.  चण्डी  दास

 9.  काशिनाथ

 10.  मुक्ति

 11.  माई  सिस्टर  «

 12.  स्ट्रीट  सिंगर

 13.  विद्यापति

 तृतोय  विषय  महिला
 फिल्म  वर्ग

 1,  स्पर्श

 2.  गंगुबाई  हंगल

 [  श्रभुवाद

 जलप्ति  होर  सफाई  कार्य  के लिए  धन  की  कसी

 3031.  भरी  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  1986  में  कलकत्ता  में
 जल  और  स्वच्छता  पर  हुए  मध्य  दशक

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  यह्‌  उल्लेख  किया  गया  था  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  जलपूर्ति  और  स्वच्छता  दशक

 कार्यक्रम  (1981  से  1990)  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  जिनमें  शत  प्रतिशत  ग्रामीण  ओर  शहरी
 क्राबादी  को  पेयजल  और  ग्रामीण  और  शहरी  आबादी  को  बीस  प्रतिशत  तथा  अस्सी  प्रतिशत

 स्वच्छता  उपलब्ध  कराने  की  योजना  धन  की  कमी  के  कारण  प्राप्त  नहीं  हो

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  निश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये

 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  क्‍या  विचार  और

 राज्यवार  कितने  प्रतिशत  ग्रामीण  और  शहूरी  आबादी  को  पेयजल  पूर्ति  और  स्वच्छता

 सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई  है  और  राज्य-वार  कितने  प्रतिशत  आबादी  को  यह  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराना  शेष  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  6  से  9
 1986  तक  कलकत्ता  में  डब्लू  यू०के०  के  सहयोग  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  इस  मंत्रालय  द्वारा  समधित  लोक  स्वास्थ्य

 भारत  द्वारा  आयोजित  मध्य  दशक  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  तथा  स्वच्छता  सम्मेलन

 यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  दशक  लक्ष्यों  को

 पूरा  न  किये  जाने  के  मामले  में  लक्ष्यों  को  कम  करने  के  मुख्य  कारणों  में  से  पर्याप्त  परिभ्ययों  की

 कमी  एक  मुख्य  कारण  होगा  ।

 जहां  तक  शहरी  जलपूर्ति  तथा  शहरी  स्वच्छता  का  सम्बन्ध  7  1986  को

 नई  दिल्‍ली  में  हुए  शहरी  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  प्रभारी  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  बात  पर

 सहमति  हुई  थी  कि  बाद  में  समीक्षा  के  अध्यधीन  शहरी  के  लक्ष्यों  को  जनसंख्या  के  100

 प्रतिशत  से  90  प्रतिशत  तक  तथा  शहरी  स्वच्छता  के  लक्ष्यों  को  80  प्रतिशत  से  50,  प्रतिशत  तक  कम

 करना

 हाल  ही  में  आथोजित  दशक  कार्यक्रम  की  मध्य  दशक  समीक्षा  में  यथा  प्रक्षेपित  सूचता
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 मध्य  दद्मक  समीक्षा

 31-3-1985  को  जनसंल्या  लाभान्वयन

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  शहरी  जल  पूति  शहरी  स्वच्छता  प्रामीण  ग्रामीण

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  52.1  10.9  71.4  1.7

 2.  असम  37.5  15.7  71.4  0.9

 3.  बिहार  59.5  22.9  77.8  3.7

 4.  गुजरात  83.2  38.0  79.7  0.24

 5.  हरियाणा  69.1  28.4  57.8  ~

 6:  हिमाचल  प्रदेश  89.1  13.7  59.5  -

 7.  जम्मू  और  86.6  17  62.7  0.1
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 |  2  3  4  5

 8.  कर्नाटक  81.2  38.4  82.9  0.17

 9.  केरल  64.5  28.2  40.8  1.6

 10.  मध्य  प्रदेश  79.7  7.8  62.7

 11.  महाराष्ट्र  87.1  39.8  51.0  —

 12.  मणिपुर  51.5  0.8  67.7  0.09

 13.  मेघालय  22.1  —  35.1  न

 14.  नागालैण्ड  46.7  न  65.9  0.3

 15.  उड़ीसा  38.1  9.5  82.0  न

 16.  पंजाब  71.2  48.5  23.8

 17.  राजस्थान  56.0  9.6  58.7  —

 18.  सिक्किम  89.0  32.9  43.3  नन-+

 19.  तमिलनाडु  83.3  47.5  46,8  0.2

 20.  त्रिपुरा  51.5  13.2  65.6  --

 21.  उत्तर  प्रदेश  70.1  14.1  28.3  --

 22.  पश्चिम  बंगाल  63.7  19.5  52.5  0.06

 योग  :  —  न  —  —
 ee  ४७...  0.  —

 अण्डमान  तथा  निकोबार  55.0  94.7

 द्वीप  समूह

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  88.5  38.5  90.2  0.2

 3.  चण्डीगढ़  38.5  52.6  52.6

 4.  दिल्‍ली  100.0  73.4  52.6  52.6

 -  5,  दादर  तथा  नागर  हवेली  76.5  न  100.0  न
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 ee

 1  2  3  4  5

 6.  गोआ  दमन  और  द्वीप  819  9  13.3  44.2  विद

 7.  लक्षद्वीप  न  न  45.8  —

 8.  मिजो रम  7.6  15  64.3  43.7

 9,  पाण्डिचेरी  76.3  39.9  100.0  1.0
 eee

 योग  72.9  28.4  56.2  0.72

 ज्ोत  :  मध्य  दशक  समीक्षा  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना

 कोलार  सोना  खातों  का  कार्यकरण

 3032.  डा०  यो०  बेंकटेश  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोलार  सोना  खानें  अपनी  पूरी  क्षमता  के  अनुसार  काम  नहीं  कर  रही

 क्‍या  अवैज्ञानिक  खनन  के  कारण  खानें  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रही  और

 कया  इन  खानों  में  आधुनिक  वैज्ञानिक  तरीकों  से  तथा  विदेशी  विशेषज्ञता  से  काम

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कोलार  गोल्ड  फील्ड  में  अयस्क  की  दर  क्षमता  एवं  खान  की  क्षमता  उपयोग  का  उयौरा  इस  प्रकार

 है  :--

 1982-83  1983-84  1984-85 5

 दर  क्षमता  4,20,432  4,20,432  4,20,432

 अयस्क  शोधन  3,53,603  3,30,129  2,99,382

 क्षमता  उपयोग  84.10  78.52  71.20

 प्रतिशत

 और  हन  सदियों  पुरानी  खानों  में  स्वर्ण  भण्डार  यद्यपि  घटते  जा  रहे  किन्तु
 इसका  कारण  अवैज्ञानिक  खनन  नहीं  फिर  कंपनी  के  कार्य  में  सुधार  हेतु  |  1984

 से  33  महीने  का  एक  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्य
 क्रम

 आरम्भ  किया  गया  जिसके  लक्ष्य  व  उद्वेश्य
 निम्नलिखित  हैं  :---

 श्र
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 रन  न  नमन  नमन  मनन  नििनिनीनननननमनननमनम-+  नमन «+न  3»

 1).  उच्च  चद्रानी  दबाव  दशाओं  में  भीतरी  और  क्षीण  स्वर्णघारियों  के  खनन  क्षमता  में

 बद्धि  करना  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  और  लागत  घटाने  के  लिए  योजनाएं  बनाना  ।

 2...  कोलार  शिस्ट  पट्टी  की  के०जी  ०एफ०  खान  में  नये  अयस्क  भण्डोरों  का  पता

 + आई  खान  उपकरणों  की  डिजाइन  में  सुधार  और  विनिर्माण  में  सहायता  देना  :  तथा

 4...  स्वर्ण  और  शीलाइट  की  प्राप्ति  में  सुधार  लाने  में  सहायता  *

 उबरक  संयत्रों  के  पुनर्वर्गीकरण  के  लिए  समिति

 3033.  भ्री  वसुदेव  आच्चार्य  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 क्या  उवरक  संयंत्रों  के  पुनवर्गकरण  के  लिए  एक  समिति  बनाई  गई

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  व्रत  केसप्रों  को  स्थापमा

 3034,  श्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  देश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित
 करने  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  में  उड़ीसा  में  बालेश्वर  और  वारिपदा  को  शामिल  किया  गया
 और  यदि  तो  इन  दोनों  स्थानों  पर  कम/उच्च  शक्ति  के  रिले/सम्प्रेषण  केन्द्र  कब  तक  स्थापित
 किए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  दोनों  स्थानों  को  इस  कार्यक्रम  में
 शामिल  करने  का  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  और
 दूरदशेन  की  सातवीं  योजना  में  कवर  न  हुए  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करने  के  लिए  181
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 नये  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  स्थापित  करने  तथा  अल्प  शक्ति

 नये  वाले  मौजूदा  22  ट्रांसमीटरों  को  नये  स्थानों  पर  स्थानांतरित  करने  की  स्कीमें  शामिल

 की  गई  इसके  के  चार  दूरदर्शन  कलकत्ता

 और  मद्गास  में  द्वितीय  चनल  सेवा  के  लिए  इन  स्थानों  पर  एक  स्थापित  करने  की  भी

 परिकल्पना  है  ।

 हां  ।  इन  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 राशि  और  उपकरणों  की  वर्ष-वार  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शुष्क  भूमि  क्षेत्रों  में  हरित  क्रांति

 3035.  श्री  श्नमंत  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  70  प्रतिशत  से  अधिक  खेती  योग्य  भूमि  शुष्क  है  जहां  बार-बार  सूखा

 पड़ता  है  जिसके  कारण  लोग  अपना  स्थान  छोड़कर  शहरों  में  जाने  को  बाध्य  होते

 क्‍या  सरकार  के  पास  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  ऐसी  कोई  उपयुक्त
 प्रौद्योगिकी  नहीं  जिससे  शुष्क  क्षेत्रों  में  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  और

 यदि  तो  सरकार  का  शुष्क  क्षेत्रों  में  हरित  क्रांति  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 कवि  संग्रालय  भौर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  :

 का विचार  के  भूमि  उपयोग  सांखियकी  के  अनुसार  देश  में  वारानी  भूमि  का
 क्षेत्र  बुवाई  के  कुल  क्षेत्र

 का  लगभग  72  प्रतिशत  है  ।

 और  विभाग  वारानी  क्षेत्रों
 के

 लिए  उपलब्ध  तथा  उपयुक्त  प्रौद्योगिकियों  को

 ब्यौरेवार  तैयार  किया  गया  है  और  उन्हें  नवीनतम  जानकारी  के  अनुसार  सुधारा  जा  रहा  वीं

 योजना  के  दौरान  वारानी  भूमि  वाले  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  वर्षा  पिचित  कृषि  संबंधी

 राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास  कार्यक्रम  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  को  क्ृषि  से  शुरू

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नारियल  शोर  इसके  उप-उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाना

 3036,  डा०  के०जो०  ध्दियोंडी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कक्चे  नारियल  सहित  नारियल  और  इसके  उप-उत्पादों  का  विपणन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  जिससे  कि  चालू  वर्ष  से  दोरान  इसकी  खपत  ओर  बिक्री  को  लोकप्रिय

 बनाया  जा  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  झलोौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरद्र  मकबाना  )  :  और

 चंकि  नारियल  के  बाजार  मूल्य  में  अत्यधिक  गिरावट  आई  सरकार  ने  किसानों  की

 सहायता  करने  के  लिए  1200  रुपए  प्रति  क्विंटल  पर  खोपड़ा  की  खरीद  करने  की  एक  योजना

 शुरू  की  नैफेड  भी  विभिन्‍न  राज्यों  में  अपने  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  नारियल  की  बिक्री

 करने  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगा  रहा  इनके  नारियल  की  खपत  को  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिए  सरकार  बिक्री  अन्य  योजना  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 शेतिहर  मजद्रों  के  कल्याण  के  लिए  विधान

 3037.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खेतिहर  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  व्यापक  विधान  बनाने  का  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचा  राधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०ए०  :  से  कृषि  श्रमिकों  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  कानून  बनाने  के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  गया  और  मतंक्यता  की

 अनुपस्थिति  यह्‌  निर्णय  लिया  गया  है  कि  कृषि  श्रमिकों  की  सेवा  शर्तों  को  विनियमित  करने

 और  उनके  लिए  कल्याण  की  व्ववस्था  करने  के  लिए  राज्य  पर  केरल  कपि  1974  और

 मसौदा  केन्द्रीय  जो  कि  उन्हें  पहले  परिचालित  किया  गया  के  समरूप  विधान  बनाने

 का  प्रश्न  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाय  ।

 कषि  उत्पादों  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बिषणन  केनतर  खोलने  को  योजनाएं

 3038.  श्री  ध्मंपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  कबि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  करषि  तथा  खेती  उत्पादों  के लिए  विपणन  केन्द्र  खोलने

 के  लिए  नई  योजनाएं  तथा  परियोजनाएं  बनाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 .  हरियाणा  में  ऐसी  कितनी  योजनाएं  कार्य  कर  रही  हैं  और  कितनी  और  चलाने  की

 योजना  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  घनराशि  आवंदित  की  गई  है  ?
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 कृषि  मंत्री  बटा  :  से  कृषि  विपणन  राज्य  का  विषय

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  काम  समन्वय  तथा  सामान्य  मार्ग  दर्शत  तक  ही  सीमित  है  फिर  कृषि
 उपज  हेतु  त्रिपणन  पद्धित  को  सुधारने  के  सुझावों  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  कर

 समय  पर  विचार  किया  जाता  नीति  तेयार  करते  समय  इन्हें  ध्यान  में  रखा  जाता  इसके
 किसानों  को  त्रिपणन  सुविधाएं  सरलता  से  सुलभ  कराने  के  लिए  यह  मंत्रालय  प्रामीण

 बाजारों  के  विकास  हेतु  एक  केन्द्रीय  खण्ड  योजना  लागू  कर  रहा  यह  योजना  सहित
 सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  चल  रही  इस  योजना  के  अन्तगंत  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास

 समन्वित  आदिवांसी  विकास  सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरुभूमि  विकास
 कार्यक्रम  के  अधीन  आने  वाले  मान्यता  प्राप्त  पिछड़े  इलाकों  में  ग्रामीण  थोक  बाजारों  के  आधारभूत
 ढांचे  के  विकास  हेतु  परियोजना  की  लागत  के  50  प्रतिशत  की  सीमा-शर्तं  के  साथ  5.00  लाख  रुपए
 प्रति  बाजार  के  हिसाब  से  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  हरियाणा  में  अब  तक  इस  प्रकार  के  4

 कृषि  बाजारों  को  20.00  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  |  अब  तक  राज्ययार  निधियां

 निर्धारित  करने  की  पद्धति  नहीं  रही  परन्तु  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  मामलों  पर

 उनकी  पात्रता  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 शक्षिक  कार्यक्रमों  के लिए  द्रदर्शन  का  नया  चेनल

 3039.  श्री  राम  चन्द्र  रेड्डो  :  क्या  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  24  1986  को  त्रई  दिल्‍ली  में  आयोजित  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  शिक्षा  संबंधी  कार्यक्रमों  तथा  त्री-भाषा  फार्मूले  के  क्रियान्वयन  हेतु  दूरदर्शन  का  एक  नया

 चैनल  खोलने  का  सुझाव  दिया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०एन०  :  राज्यों

 और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  शिक्षा  मंत्रियों  के  23-24  1986  क्रो  हुए  सम्मेशन  के  दौरान
 स्थापित  किए  गए  दलों  में  से  एक  दल  अन्य  बातों  के  द्रदर्शत  शिक्षा  के

 लिए
 एक

 अनन्य  चैनल  की  सिफारिश  की  ।

 शिक्षा  के  लिए  दूरदर्शन  पर  एक  अनन्य  चैनल  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  तथापि  दूरदर्शन  के  संजाल  पर  शंक्षणिक  दूरदर्शन  कार्यक्रम  पहुन्ने
 ही  टेलीकास्ट  होते  इस  प्रकार  पाठ्यक्रम  आधारित  स्कूल  दूरदर्शन  कार्यक्रम

 मद्रास  और  श्रीनगर  से  टेलीकास्ट  होते  प्राथमिक  स्कूल  के  बच्चों  के  लिए  उनकी

 भाषाओं  में  शेक्षणिक  दूरदर्शन  बी  के  माध्यम  उत्तर

 आंध्र  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  राज्यों  के  सभी  ट्रांसमीटरों  से  टेलीकास्ट  होते  हैं  ।  इसी

 हन्दी  में  शेक्षणिक  दूरदर्शन  कार्य  क्रम  मध्य  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  के

 मीटरों  द्वारा  रिले  किए  जाते  हैं  ।  विश्वविद्यालय  अतुृदान  आयोग  द्वारा  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले

 95
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 उच्च  शिक्षा  पर  कायंत्रमों  को  भी  राष्ट्रीय  संजाल  पर  प्रतिदिन  2  घंटे  के  लिए  टेलीकास्ट  किया

 जाता  इसके  विभिन्‍न  कार्यक्रम  निर्माण  करने  वाले  दूरदशंन  केन्द्र  अपने  सामान्य

 कार्योक्रमों  के  अंग  के  रूप  में  अनौपचारिक  शैक्ष  णिक  कार्य्रम  प्रस्तुत  करते

 देश  में  आवास  तथा  विकास  निगम  द्वारा  आवास  योजनाएं

 3040.  श्री  वक्‍कस  पुरुषोसमन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  3।  1985  तक  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  स्वीकृत
 की  गई  आवास  योजनाओं  की  संख्या  क्‍या  और

 केरल  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  कितनी  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  :  और

 31.12.1985  हुडको  ने  सम्पूर्ण  देश  में  4090  योजनायें  स्वीकत  की  हैं  ।  इनमें  से  186

 योजनायें  केरल  राज्य  में  तथा  56  योजनायें  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में

 पांडखाल  में  द्रवर्शन  केग््र

 3041.  भरी  हरीश  रावत  :  क्‍या  सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  मण्डल  में  किन-किन  स्थानों  पर

 दूरदशेन  रिले  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 कया  इस  मण्डल  में  पांडुखाल  में  टेलीविजन  रिले  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचमा  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  गढ़वाल
 मंडल  के  उत्तरकाशी  जिले  में  उत्तरकाशी  और  गंगोत्री  में  तथा  चमोली  जिले  के  गोपेश्थर  में  अल्प
 शक्ति  (2x 10  वाला  एक-एक  दूरदर्शन  ट्रांसीटर  स्थापित  करने  की  स्कीमें  दूरदर्शन
 की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  इन  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  योजना  अवधि  के  दौरान
 संसाधनों  के  वास्तविक  धाधिक  आवंटन  पर  निर्भर  करेगा  ।

 नहीं  ।

 देश  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  केवल  चरणों  संसाधनों  की  उपसब्धता  के
 सकता  अतः  गढ़वाल  मंडल  में  दूरदर्शन  सेवा  में  और  सुधार  करना

 के  विस्तार  की  भावी  योजनाओं  के  दोरान  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
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 3042,  श्रो  मानिक  रेड्डी  है
 श्री  बनवारोी  लाल  पुरोहित

 |

 झो  एम०  रघधुसा  रेड्डी  ।
 |

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  /  ;  क्या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 भरी  अजित  कुमार  साहा

 हं

 डा०  गोरो  हांकर  राजहूंस  J
 करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  देश  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को
 सहमत  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  कोई  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हौ  नहीं  उठते  ।

 प्रतिबन्धित  केसरी  दाल  की  खेतों

 3043.  श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒वा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  केसरी  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबंध  लगा  हुआ

 यदि  तो  कौन  से  राज्य  अब  भी  केसरी  दाल  का  उत्पादन  कर  रहे  भौर

 राज्यों  में  इस  हानिकारक  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेशा  :  और  उत्तर

 प्रदेश  और  असम  में  केसरी  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  तथापि  इसका  उत्पादन

 मध्य  महाराष्ट्र  और  पश्चिम  बंगाल  में  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इसकी  खेती  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  संभावनाओं  की  जांच  करने  के

 लिए  केसरी  दाल  उगाने  वाले  सभी  राज्यों  को  लिख  दिया  पश्चिम  बंगाल  तथा  मध्य

 प्रदेश  राज्यों  ने  क्रमबद्ध  ढंग  से  इसकी  खेती  का  प्रतिस्थापन  करने  के  लिए  उपाय  किए  मध्य

 प्रदेश  में  दलहन  विकास  संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  1983-84  से  केसरी  दाल  की  खेती  को

 बदसने  के  लिए  एक  विशेष  घटक  के  साथ  चल  रही  1984-85  के  केसरी  दाल  के

 भा
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 स्थापन  सम्बन्धी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  तहत  किसानों  में  चने  के  मिनिकट  भी  निःशुल्क  बांटे

 गए  थे  ।

 सातवीं  योजना  में  मत्स्य  नोकाझों  का  झ्रायात

 3044.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  प्रकार  और  डिजाइन  की  मछली

 पकड़ने  की  कितनी  नौकाओं  ओर  डिगियों  का  आयात  करने  का  विचार

 उन  मत्स्य  नौकाओं  ओर  डिगियों  की  प्रस्तावित  लागत  कया

 उक्त  आयात  प्रस्ताव  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होने  की  संभावना  और

 इन  मत्स्य  नौकाओं  ओर  डिगियों  का  आयात  किन  देशों  से  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  भ्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :  मछली

 पकड़ने  के  लिए  किसी  डोंगी  का  आयात  करने  का  विचार  नहीं  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 की  नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  बेड़े  की  शक्ति  को  बढ़ाना  आयात  के  लिए  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य
 तक्ी  कै  | ९३९

 से  कम्पनियों  द्वारा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  का
 आयात  उनकी  परियोजनाओं  के  प्रकार  तथा  डिजाइनों  और  ज्लोतों  की  उपयुक्तता  पर  निर्भर  है  और

 अन्त:--मंत्रालयी  मत्स्यन  जलयान  अधिग्रहण  समिति  द्वारा  उनकी  लागत  के  औचित्य  पर  विचार
 किया  जाता  इस  प्रकार  आयात  की  जाने  वाली  मत्स्यन  नौकाओं  की  कुल  लागत  तथा  सन्नि  ह्ति
 विदेशी  मुद्रा  का  अनुमान  पहले  से  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  झोर  भारतोय  उर्वरक  मिगम  का  घाटा

 3045.  श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  उवंरक  विभाग  का  घाटा  गत  अनेक  वर्षों  में  काफी  बढ़  गया  यदि
 तो  गत  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  तक  कुल  घाटा  कितना

 क्या  निरन्तर  घाटे  के  कारण  निगम  के  किन्‍्हीं  एककों  को  बन्द  करना  पड़  रहा

 स्थि  ति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार

 क्‍या  भारतीय  उवंरक  निगम  को  भी  धाटा  हो  रहा  यदि  तो  और

 (३)  सरकार  द्वारा  क्या  उपच्चारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
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 कृषि  मन्त्रो  बूटा  :  और  हां  ।  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर

 कार्पोरेशन  लि०  और  फा्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया

 को  31  1985  तक  360.91  करोड़  रुपए  और  601.42  करोड़  रुपए  की  संचित  हानि

 हुई  थी  ।

 नहीं  ।

 और  (&)  दोनों  कम्पनियों  में  हानियां  मुख्यतः  पावर  की  कमी/वाल्टेज  उतार-बढ़ाव
 और  उपक  रण  खराबियों  के  कारण  उनके  एककों  में  कम  क्षमता  उपयोग  के  कारण  हुई  ।  इन

 नियों  के  एककों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  अल्पावधि  और  दीर्धाषबधि  उपचारी

 इपाय  पहले  ही  किये  जा  च॒के  हैं  ।  कम्पनियों  के  काये-निष्पादन  और  लाभप्रदत्ता  में  सुधार  करने  के

 लिए  कुछ  और  दीर्घावधि  इस  समय  चल  रहे  व्यवहायंता  अध्ययनों  के  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात

 लिये  जायेंगे  ।

 आकाशवाणो  गंगटोक  हारा  संचालित  ट्रांससिशन  केख

 3046.  श्रीमती  डो०के०  भंडारो  :  बया  सूचता  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आकाशवाणी  गंगकोट  कितने  ट्रांसमिशन  केन्द्र  संचालित  किये  जा  रहे

 क्‍या  आकाशवाणी  के  गंगटोक  केन्द्र  के  पास  सामास्य  तीन  ट्र  धमिशन  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कया  सरकार  का  विचार  हन  सभी  तीनों  ट्रांसमिशनों  को  यथाशीक्र  चालू  करने  का

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सस्त्रो  बो०एन०  :  से

 गंगटोक  में  इस  समय  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  के  साथ  अन्तरिम  ढांचा

 यह  सीमित  परिधि  के  साथ  अस्थायी  एरियल  पर  काम  कर  रहा  है  झोर  इसके  पास  एक  से

 अधिक  प्रेषण  की  सुविधा  नहीं  है  ।

 हां  ।  गंगटोक  में  20  किलोवाट  मीडियम  वेव

 संग्रहण  सुविधाओं  और  स्टाफ  वर्वाटरों  के  साथ  स्थायी  ढांचे  की  व्यवस्था  करने  की  स्कोम  के  सातवीं

 पंचवर्थीय  योजना  के  दौरान  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।
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 नी  हा

 भारतीय  उदंरक  लिगम  के  तालचेर  यूमिट  को  बन्द  करना

 4047.  भरी  चिन्तामणि  पाणिप्रहों  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  उ्ंरक  निगम  के  तालचेर  यूनिट  को  हाल  में  हुई  अग्नि  दुर्घटना  में

 इसमें  अमोनिया  रिएक्टर  को  पहुंचे  नुकसान  के  कारण  अनिश्चित  काल  के  लिए  बन्द  कर  दिया

 गया

 क्‍या  अग्नि  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रो  बटा  :  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  का

 चर  संयंत्र  $-2-86  से  5-3-86  तक  बन्द  रहा  ।

 हां  ।

 मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  गठित  समिति  के  केट
 की  क्षति  के  परिणामस्वरूप  अमोनिया  कट्वर्टर  टाप  फर्लेज  से  सिथेसिस  गैस  के  रिसाव  के  कारण
 आग

 कर्तांटक  में  बिजयमगर  इस्पात  संयंत्र  पर  पूंजो-निबेश  करमा

 3048.  डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कर्नाटक  में  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  पर  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  न  लिये  जाने  के
 क्या  कारण  ओर

 (&)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  लगाने  के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया  गया

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  संसाधनों  की  समग्र  कठिनाइयों
 के  कारण  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  पूंजी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लेना  संभव  नहीं  है  ।

 नए  इस्पात  कारखानों  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  योजनागत  व्यवस्था
 में  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  के लिए  10  करोड़  रुपए  शामिल
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 स्वरोजगार  के  लिए  प्रामोण  युवकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  प्रस्तगंत  प्रशिक्षित  को

 गई  महिलाएं

 3049.  श्रीमती  गीता  मुख्जों  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  स्वरोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण

 क्रम  के  अन्तगंत  कितने  प्रतिशत  महिलाओं  को  प्रशिक्षित  किया  गया  और  उनकी  राज्य-वार  संख्या

 कितनी

 द्रे  उपय योग  में कया  स्व-रोजगार  के  लिए  इस  प्रकार  उपलब्ध  प्रशिक्षण  के  उपयोग  के  बारे  में  कोई

 निगरानी  कक्ष  स्थापित  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  वांछित  सूथना  विवरण  में  दी  गई

 और  इस  योजना  के  अंतर्गत  स्वरोजगार  की  निगरानी  त्रैमासिक  तथा

 वाधिक  प्रगति  रिपोर्टों  क ेजरिये  की  जाती  छठी  योजना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 क्षित  स्वरोजगार  में  लगी  महिलाओं  का  प्रतिशत  58.4  रहा
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 विवरण

 पग्रामोण  युवकों  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  देने  को  योजना  के  प्रन्तगंत  प्रशिक्षित

 सन्दर्भ  :--  लोकसभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3049,  जिसका  उत्तर  17-3-86  को
 न्‍स+वननन-ममकान+++  न  >>  “77777  7777  '०7+

 1980-81  1981-82  1982-83  2-83

 जन  ननन  निननननगन#भ>3कुमम.  रम++“>3मक  पामममका  3५  अपन»-मम-ाा  किकनन+++ना  «मानक नमन  कान  er  अमन»  सभा मल

 क्र०  राज्य|संघ  प्रश्क्षित  कुल  प्रशिक्षित  कुल  प्रशिक्षित  कुल
 सं०  शासित  क्षेत्र  महिलाएं  प्रशिक्षित  महिलाएं  प्रशिक्षित  महिलाएं  प्रशिक्षित

 युवाओं  में  युवाओं  में  युवाओं  में

 प्रतिशत  प्रतिशत  प्रतिशत

 2

 ः

 3  4  5  6  7...  8

 1.  आंध्र  प्रदेश

 ्

 2079  14.6  4415  71.0  5003  34.2

 2.  असम  न  न  3068  72.1  3875  78.3

 3.  बिहार  858  27.1  2087  12.4  4505  34.2

 4,  गुजरात  6200  42.7  असूचित  —  3737  30.7

 5.  हरियाणा  401  99  369  26.6  633  22.9

 6.  हिमाचल  प्रदेश  706  39.9  859  46.8  1060  35.0

 7.  जम्मू  व  कम  न  न  1111  60.5.  असूचित  —

 8,  कर्नाटक  2038  50.3  3595  65.0...  5122  61.0

 9,  केरल  582  34.1  693  58.4  2543  63.8

 10.  मध्य  प्रदेश  1787  20.7  4200  19.9  3432  9.5

 11.  महाराष्ट्र  असूचित  न  असूचित
 न  1653  37.0

 12,  मणिपुर  160  28.5  असूचित  --  227  46.7

 13.  मेघालय  शून्य
 नਂ  शून्य  —  असूचित  -

 14.  नागालैंड  60  57.1  205  67.2  270  52.0

 15.  उड़ीसा  शुम्म
 न

 1212  24.6  1092  13.9

 16,  पंजाब  असूचित  --  असूचित  --.  13013  78.7
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 महिलाझों  को  संख्या  तथा  कुल  प्रशिक्षित  युवाध्रों  में  उनका  प्रतिशत

 दिया  जाना  है  ।

 1983-84  1984-85  कुल  (1980-85)  )

 प्रशिक्षित  कुल  प्रशिक्षित  प्रशिक्षित  कुल

 महिलाएं
 प्रशिक्षित  महिलाएं  प्रशिक्षित  महिलाएं  प्रशिक्षित

 युवाओं  युवाओं  युवाओं  में

 प्रतिशत  प्रतिशत  प्रतिशत

 9  10  11  12  13

 ः

 14

 4194  41.6  6394  61.1  22085  ता

 1984  58.9  3544  63.9  12471  65.9

 6292  46.5  4792  57.3  "18534  33.7

 1707  19.6  1862  17.8  13506  26.1

 574  21.4  385  9.5  2362  15.7

 972  34.0  781  3755  4378  37.7

 असूचित  --  641  28.8  1752  12.4

 3792  50.9  3469  37.3  18016  51.9

 4249  14.2  6000  61.5 14068  57.5

 4077  19.0  3733  18.6  17225  16.5

 2084  17.0  4461  35.1  8198  18,7

 असूचित  --  250  56.6  637  29.9

 असूचित  ने  शून्य  ता  शून्य
 न

 असूचित
 न  असूचित  चना  535  57.6

 2340  24.8  2702  28.7  7346  ,  20:6

 13814  84.6  8020  67.7...  34847  63.0
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 2  3  4

 राजस्थान  2069  19.3  .3

 सिक्किम  शुन्य
 न

 तमिलनाडु  12325  75.6

 .  त्रिपुरा  असूचित  +-

 उत्तर  प्रदेश  4179  14.1

 .  पश्चिम  बंगाल  128  32.3

 अंड  व  निको  5  35.7

 ही  पसमूह

 .  अरुणाचल  शून्य  --

 अण्डीगढ़  शून्य
 न

 »  दादरा  व  अक़ियास्वित  ---

 हवेली

 .  दिल्‍ली  32  13.7

 .  दमन  व  दीव  30  71.4

 »  लक्षद्वीप  अक्रियान्वित  —

 .  मिजोरम  अक़ियान्वित  --

 .  पांडिचेरी  6  46.2

 अखिल  भारत  33645  27.1

 17  1986

 2.7

 77.2

 97.6

 100.0

 34.3
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 9  10  il  ।  12  13  14

 5408

 .

 हर  27.8  हु  64.14

 ः

 28.7  222७  22.1

 136  56.7  असूचित
 न  146  31.9

 15944  51.5  5180  30.0...  3३426  50.2

 168  31.5  176  40.6  1915  39.0

 5843  24.9  15251  32.5...  36266  23.1

 अप्लूचित  1248  10.6  2706  11.4

 —  —  असूचित  --  20  70.0

 $  बव  22.6  49  18.5

 --  --  शून्य
 न  6  2.2

 --
 न

 असूचित  ण्य्य
 3  पर

 न  न  375  51.2  1147  #0.3

 --  —  2568  88.0  5169  49.5

 722  65.6  530  71.1  1267  68.0

 98  55.1  222  90.2  330  60.9
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 गांवों  में  पेय  झल  के  लिये  हेंड  पम्प  लगाना  शोर  कुए  ल्ोदगा

 3050.  श्री  शान्ति  धारीबाल
 है|

 ०:  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
 श्री  विष्णु  मोदी

 क्‍या  सरकार  का  लक्ष्य  देश  के  प्रत्येक  गांव  में  पेयजल  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने

 का

 यदि  तो  क्या  की  ऐसी  कोई  नीति  है  जिसके  अंतगंत  राज्य  सरकारों

 को  गांवों  में  पेप  जल  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  हँंड-पम्प  लगाने  और  कुएं  खोदने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  लेनी  पड़ती

 यदि  तो  ऐसे  कितने  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  और  उनका  राज्य-बार

 अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या  है  और  ये  प्रस्ताव  किन-किन  स्थानों  के  लिये  प्राप्त  हुंए  पर

 कया  सरकार  प्रस्तावों  पर  तुरन्त  निर्णय  लेने  के  लिए  कोई  मांगेनिदेश  जारी  करने  के

 बारे  में  विचार  कर  रही  और

 (&)  यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बटा  :  सातवीं  योजना  का  लक्ष्य  अन्तर्राष्ट्रीय  जल

 आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  समस्त  ग्रामीण  को  पर्याप्त  पेपर  जन  की

 सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराना  है  ।

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  का  प्रत्रन्ध  करना  राज्यों  की  जिम्मेदारी

 और  इसलिए  राज्यों  को  गांवों  में  पेय  जल  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  हेतु  हूँ  ड-पम्प  लगवाने

 तथा  कुए  खूदवाने  आदि  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  लेना  आवश्यक  नहीं  केन्द्रीय

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ली  गई  ग्रामोण  जल  आपूति  योजनाओं

 राज्यों  द्वारा  उन्हें  कार्यान्वित  किए  जाने  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तकनीकी  जांच  की  जाती

 है  तथा  उन्हें  मंजूर  किया  जाता

 |  प्रमुवाद ]

 गुजरात  में  द्रददांग  केस्तों  क्री  स्थापना

 3051.  श्री  नरसिह  सकथामा  :  कया  सूचना  ओर  प्रसाश्ण  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 गुजरात  में  कितने  स्था  तों  पर  कहां-कहां  लघु  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 विचार

 इन  नए  दूर  दर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  बाद  भी  गुजरात  का  कुल  कितना  क्षेत्र
 दूरदर्शन  की  सुविधा  से  वंचित  रह  और

 पूरे  गुजरात  राज्य  को  कब  तक  दूरदर्शन  सुविधा  प्राप्त  होने  की  संभावना

 सूचना  श्लोर  प्रसारण  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बोौ०एन०  :  भुज  में
 अल्प  शक्तित  (100  बाला  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  छठी  योजना  के  अंग  के  रूप  में
 न्वयनाधीन  गुजरात  में  पालनपुर  आहुृवा
 भौर  गोधरा  में  अल्प  शक्ति  (100  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  को  सकी  में
 दर्शन  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ।

 यह  उम्मीद  है  कि  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  सम्मिलित  स्कीमों  के  कार्यान्वित

 हो  जाने  के  बाद  गुजरात  राज्य  का  लगभग  29-7  प्रतिशत  क्षेत्र  बिना  कवर  हुआ

 देश  में  दूरदशशंन  सेवा  का  विस्तार  केवल  चरणों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता

 के  अधीन  रहते  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  इस  अवस्था  पर  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  सारे

 गुजरात  राज्य  में  दूरदर्शन  सेवा  किस  अवधि  तक  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 ]

 सध्य  प्रदेश  में  एक  रासायनिक  उर्वरक  कारखाने  को  स्थापना

 3052.  श्रीमती  विद्यावतों  श्रतुरबेंदी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  गुना  जिले  में  एक  रासायनिक  उबंरक  कारखाना  स्थापित  किया

 गया  है  और  इसकी  प्राकृतिक  गंध  पाइप  लाइन  उत्तर  प्रदेश  के  टीकमगढ़  जिले  और  अन्य  जिलों  से

 होकर  गुजरती

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र  टीकमगढ़  जिले

 में  एक  उदंरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  नहीं  ,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्री  बटा  :  से  मध्य  प्रदेश  के  गुना  जिले  के  बिजयपुर  मे

 सेक्ष  पर  आधारित  एक  नाइट्र।जनयुक्त  उबरक  संयंत्र  निर्माणाधीन  इस  संयत्र  को  गैस की  आपूर्ति

 एच०  बो०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  से  की  जाएगी  ।
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 यह  गैंस  पाइपलाइन  मध्य  प्रदेश  के  टीकमगढ़  जिले  से  हो  कर  नहीं  जाएगी  ।  इस

 प्रकार  इस  पाइपलाइन  से  टीकमगढ़  जिले  में  गैस  पर  आधारित  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 ]

 पिज  द्रदर्शन  केन्टर  को  बन्द  करना

 3053.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  सूखया  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाबाद  के  नजदीक  खेड़ा  जिले  में  पिज  दूरदशेन  फेर्द्  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  विकास  परिषद  से  पुरस्कार  मिलने  के  बाव  बन्द  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 सूचना  झोश  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  थो०एन०  :  और

 अहमदाबाद  में  10  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर  चालू  हो  जाने  पर  पिज  के  |  किलोवांट  वाले  ट्रांसमीटर
 का  परिचालन  रोक  दिया  गया  क्योंकि  अहमदाबाद  का  10  किलोवाट  बाला  ट्रांसमीटर  उस  क्षेत्र

 को  पूणेतवा  कथर  करता  जिसे  पिज  के  ।  किलोबाट  वाले  ट्रांसमीटर  द्वारा  पहले  कबर  किया

 जाता  था  |  इसके  अलावा  दूरदशन  पिज  पर  पहले  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  दूरदर्शन  अहबदाबाब  से  भी  टेलीकास्ट  किए  जाते  रहेंगे  ।

 मिजी  फर्मों  हारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  शोर  से  मकातों  का  निर्माण

 3054:  फ्रो०  सिर्शलाਂ  कुलारो  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  निजी  फर्मों  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  ओर  से  मकानों  का  निर्माण  करते
 की  पेशकश  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कितमी  लिजो  फर्भों  ने  मकरनों  का  निर्माण  करने  की  पेशकश  को  और

 कया  सरकार  ने  निजी  फर्मों  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  सिंह  )  :  से  पात्र
 तथा  उचित  क्षेत्री  में  पंजीकृत  निजी  फर्स  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 जारी  निंबेंवा  मोदिसों  के  जवाब  में  समय-समय  पर  अपने-अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  बृहृद
 दैनल  उद्योगीकृत  भवन  निर्माण  तकनीकियों  पर  आधारित  मध्यम  आय  बर्ग  के  पूर्व  मिभित
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 12000  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  हाल  ही  में  निविदायें  आमंत्रित  को  गई  इन  निविदाओं  की
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 खाद्ास्त  उत्पादन  को  बद्धि  दर

 3055.  श्रो  के०  कुम्जम्थ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 है

 )  इस  वृद्धि  दर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  थिसाग  में  राश्य  संत्री  बोगेशा  :  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरात  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  अनुमानित  दर  3.48  --4.06

 शत  प्रति  वर्ष  है  ।

 खाद्याननों  की  वृद्धि  की  इस  दर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रथास  बिए

 जा  रहे  हैं  :--

 (1)  जल  विभाजक  प्रबंध  के  आधार  पर  उन्नत  उत्पादन  प्रौधोगिकी  अपनाकर  और  वर्षा

 सिंचित  कृषि  प्रौद्योगिकी  का  प्रचार  कर  सिचित  ओर  बर्षा  सिचित  क्षेत्रों  के  अधीन

 विभिन्न  फसलों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  ;

 (2)  विभिन्‍न  फसलों  के  उत्मादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सम्भाव्य  क्षेत्रों/जिलों
 में  क्षेत्र  दृष्टिकोण  को

 (3)  कीटनाशक  ऋण  आदि  जैसे  कृषि
 आदानों  की  समय  पर  और  पर्याप्त

 (4)  दुहरी  और  बहु-फसल  द्वारा  शस्य  सघनता  में  वृद्धि  तथा  बीच  की  फसल  द्वारा

 दलहनों  की  फसलों  के  अधीन  क्षेत्र  में  बुद्धि  और  रबो  मौसम  के  दौरान  शेष  नमी  का

 उपयोग  करके  चावल  पड़ती  में  इन  फसलों  को  पैदा

 (5)  हानिकारक  कीटों  और  रोगों  तथा  विभिन्न  प्रतिबल  अवस्थाओं  के  रोश्ो|सहने  वाले

 स्थान  के  अनुकूल  विशिष्ट  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  क्षेत्र  में  बुद्धि  ;

 (6)  अधिक  क्षेत्र  में  एकीोकत  पोद  संरक्षण  उपायों  को

 (7)  छडिफायतोी  और  विकासक्षम  उन्नत  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  को  उपलब्ध  करवाकर

 अनुसंधान  प्रयासों  को  तेज

 (8)  किसानों  को  विभिन्‍न  खाद्य  फसलों  की  लाभकारी  कीमतें  आश्वस्त  करना  तथा

 समर्थन  कीमतों  पर  खाद्यान्नों  की  खरीद  के  संगठना ग्मान्मंकर गठनाशभ्रक  सहांयतां  मजबूत  करना  ।
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 नए  मत्स्य  पोतों  का  प्रदर्शन  शोर  उनका  समुद्र  में  परोक्षण

 3056.  कुमारी  पृष्पा  देवी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  इस्पात  प्रवलीत  कंक्रीट  से/निरमित  नए  प्रोटोटाइप  मत्स्य  पोतों  का
 प्रदर्शन  करने  और  उनका  समुद्र  में  परीक्षण  करने  का  विचार

 आनज+न्निय3त-+  पपपन-तनका++

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  साथ  किसी  समझौते

 पर  हस्ताक्षर  भी  किए  और

 बे है  8
 इस  संबंध  में  सरकार  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 क्‌षि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेसा  :  हां  ।

 हां  ।

 सोमेंट  के  बने  उपतटीय  मत्स्यन  जलयानों  की  सज्जा  और  प्रदर्शनਂ  की  एक
 परियोजना  खाद्य  ओर  कषि  संगठन  की  सहायता  से  शुरू  की  जायेगी  ।  28-2-1986  को  इस  संबंध
 में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  इस  परियोजना  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं

 (1)  फंरो  सीमेंट  के  बने  मत्स्यन  जलयानों  को  सज्जा  और  परीक्षणों  में  मदद  करना  ।

 (2)  भारत  के  चुनीन्दा  तटवर्ती  राज्यों  में  मछुआरों  और  मछुआ  संगठनों  के  लिये  फरो

 सीमेंट  के  बने  छोटे  मत्स्यन  जलयानों  के  चलाने  का  प्रदर्शन  करना  ।  इस  परियोजना
 के  लिये  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  का  कूल  अंशदान  1,?6,000  अमेरिकी  डालर  होगा  ।

 बरदहांत/प्राकाशबवाणी  से  उब  कार्यक्रमों  का  टेलोकास्ट  ओर  प्रसारण

 3057.  भो  गरेद्  चसत्र  चतुर्वदी  :  कया  सचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आक़राशवाणी  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  कुल  कितनी  उदू  फोचर  कार्यक्रम  और

 समाचार  प्रसारित  किए  गए  और  विभिन्‍न  दूरदशंन  केन्द्रों  से  कितने  उदु  कार्यक्रम  और  समाचार

 टेलीकास्ट  किये  गए  तथा  इसके  लिए  वर्ष  1985  के  दौरान  कुल  कितना  समय  दिया  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  तथा  हिन्दी  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या

 *  सूचना  झोर  प्रसारण  संजालय  के  राज्य  मंत्री  थो०एन०  :  (१)  और

 आकाशवाणी  केन्द्र  तथा  दुरदर्शन  केन्द्र  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  उदू्‌ਂ  के  समाचार  बुलेटिन  तथा

 गोतों  आदि  सहित  मिश्रित  कार्यक्रम  प्रसारित  तथा  ठेलीकास्ट  करते  हैं  ।  दूरदक्षन बी  रो
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 मिश्रित  उद्‌  कार्यक्रमों  के  लिए  दिया  गया  वास्तविक  समय  संकलित  रूप  से  नहीं  रखा  जाता  ।

 लिखित  उत्तर
 eee  -ई३॒ीम0म-----[/$/फ़़़़््र_ब

 पर  टेलीकास्ट  समय  सीमित  होता  है  और  इसलिए  उदूਂ  में  कार्यक्रम  आवश्यक  रूप  से  नियत  बिन्दु
 घारों  के  आधार  पर  टेलोकास्ट  नहीं  किए  जाते  ।  आकाशवाणी  केन्द्रों  तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा

 आकाशवाणी  केन्द्र  तथा  दूरदर्शन  केन्द्र  मुख्यतः  उस  भाषा  में  कार्यक्रम  प्रसारित  तथा
 कास्ट  करते  हैं  जो  सम्बन्धित  सेवा  क्षेत्र  में  व्यापक  रूप  से  बोली  तथा  समझी  जाती  हिन्दी

 सहित  इस  प्रकार  की  मुख्य  भाषा  तया  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रसारित/टेलीकास्ट  समय  का  ब्यौरा

 संकलित  रूप  में  नहीं  रक्षा  जाता  ।

 विधरण

 प्राकाशबाणी

 झाकाशवाणी  केरखों  से  प्रसारित  होने  बाले  उदਂ  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  दशमे

 बाला  विवरण

 डिश  ऋण  झआछ

 1  2  3

 1.  औरंगाबाद  प्रतिदिन

 2.  इलाहाबाद  महीने  में  दो  बार

 3.  अहमदाबाद  सप्ताह  में  एक  बार

 4.  बम्बई  प्रतिदिन

 5.  भोपाल  साप्ताहिक

 6.  भरद्रा?ती  साप्ताहिक

 7.  बंगलौर  साप्ताहिक

 बीकानेर  साप्ताह  में  एक  बार

 9.  कलकत्ता  साप्ताहिक

 10...  दिल्‍ली  प्रतिदिन

 11...  दरभंगा  प्रतिदिन

 12.  घारवाड़  सप्ताह  में  एक  बार

 3...  गोरखपुर  सप्ताह  में  एक  बार



 खिल्ित  उत्तर  17  1986

 1  2  3  4

 14  गुलबर्गा  साप्ताहिक  60.  मिनट

 15.  हैदराबाद  प्रतिदिन  200  घण्टे

 16.  इन्दौर  साप्ताहिक  (45  मिनट

 17...  अस्मू  साप्ताहिक  90!

 18.  जलंधर  साप्ताहिक  30  ”

 जलगांव  म्राप्तिक  30  ”

 20.  जयपुर  सप्ताह  में  एक  बार  30  /”

 2.  जोधपुर  साप्ताहिक  30  /”

 22.  लखनऊ  प्रतिदिन  20  ”

 23...  नागपुर  सप्ताह  में  एक  बार  30  ”

 24.  रत्नागिरि  मासिक  30  ”

 25...  रामपुर  प्रतिदिन  20  ”

 26.  रॉची  साप्ताहिक  45  /”

 27.  शिमला  मासिक  24  ”

 28.  उदयपुर  साप्साहिक  30  /

 29.  विजयवाड़ा  साप्ताहिक  14”  ”!

 30.  बदोदरा  सप्ताह  में  एक  बार  30  ”

 31.  पटना  प्रतिदिन  53  ”

 32.  मैसूर  साप्ताहिक  30  ”

 33.  रोहतक  महीने  में  एक  बार  25  !”

 re कम»  न तनमन नी  ल-----+--+++«  नाक  Wo Go केन्द्र का नाम रेले का सयम  रर  «कम

 ऋर० सं० केन्द्र का नाम रेले का सयम 2... ३ दिल्‍ली रूप से 8.50 पूर्वाह न अपराह न अपराह न
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 1  2  3

 2.  लखनऊ  8.50  पूर्वाह ून

 9.15  अपराह ुन

 3.  इलाहाबाद  8.50  पूर्वाहू न

 9.15  अपराह ून

 4...  वाराणसी  8.50  पूर्वाह न

 9.15  अपराह ून

 5.  रामपुर
 8.50  पूर्वाहून

 9.15  अपराह ून

 6,  गोरखपुर  8.50  पूर्वाहू  न
 1.50  अपराह ून

 4.  पटना
 8.50  पूर्वाहू  न
 9.15  अपराहू न

 8.  भागलपुर
 8.50  पूर्वाह ून

 9.15  भपराह न

 9  रॉची
 9.15  अपराह ून

 10...  दरभंगा
 8.50  पूर्वाहून
 9.15  अपराह ून

 भोपाल
 9.15  अपराहूग

 1.

 2  जलंधर
 1.50  अपराहू न ह
 9.15  अपराहून

 13  शिमला
 8.50  पूर्वाहू  न

 14...  श्रीनगर  8.50  पूर्वाह ून

 1.50  अपराह ून

 अपराहन

 15  जम्मू
 8.50  पूर्वाह ून
 9115  अपराहू

 न
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 2  3

 16...  लेह  8,50  पूर्वाह ून
 1.50  अपराहू न
 9.15  अपराह ून

 औरंगांबाद  1.50  अपराह ुन
 9.50  अपराह ून

 18.  परभनी  1.50  अपराहू न
 9.15  अपराहून

 हैदराबाद  8.50  पूर्वाह ून

 अपराहू न
 अपराह ून

 उद्‌  में  मूल  रूप  से  क्षेत्रोय  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  करने  बाले  केनन

 हि  ल््््््जू्जजज्््््ै/हा्््खअुज्््््क्ू्््.]_ॉो्््््क्क्क्त्क््ल्््ज्छ
 ऋण०सं०  केन्द्र  प्रसारण  का  समय  अवधि

 2.  3  4

 «  श्रीनगर  9.20  पूर्वाहन  5  मिनट

 अपराह ुन  57

 7.45  अपराहु न
 4,00  अपराहन  30

 ”
 धीमी  गति  वाला

 बुलेटिन

 2.  लखनऊ  2.30  अपराह ुन  5  मिनट

 3.  हैदराबाद  5.50  अपराहुन  10  ”

 उद्‌  में  क्षेत्रीय  समालार  बुलेटिन  रिले  करने  वाले  केरदर

 ऋण०सं०  केनद्र  का  समय  अवधि

 1  2
 कर

 उ
 रा

 4

 1...  लेह  7.45  अपराह न  10  मिनट
 श्रीनगर  से

 2...  जम्मू  7.45  अपराहून  10  मिनट
 श्रीनगर  से

 3...  रामपुर  2.30  अपराहून  5  मिनट
 लखनऊ  से

 4...  वाराणसी  2.30  अपराहुन
 '  5  मिनट
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 ननननननननननननमननानीननीिषिन  दूरदशन  +यननन्‍  ी  डड:ीो:ं  पाता  लनकससससससस  कफ

 दूरदर्शन केवल श्रीनगर केन्द्र ही उदू में समाचार टलीकास्ट करता (2) 6 दूरदशंन बेन्द्र अर्थात्‌ दिल्‍ली और बम्बई अपने समान्य प्रेक्षण के अंग के रूप में उदू कार्यक्रम नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं । (3) इन 6 केन्द्रों से भिन्‍न केन्द्र भी यदा कदा कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं । सोने का वाधिक उत्पादन झोर झ्लावश्यकता 3058. भ्री पुर्णचरद्र मलिक : क्या इस्पात झौर खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में सोने का अनुमानित वाधिक उत्पादन कितना और अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितती और मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? खान विमाग में राज्य मंत्री रामदुलारी : गत तीन वर्षों का स्वर्ण उत्पादन इस प्रकार है : --- 83-84 8485 भारत गोल्ड माइन्स हट्टी गोल्ड माइन्स लि० 753 62 हिन्दुस्तान कापर 80.00 2240.56 2077.66 2036, 33 सोने की वाषिक आवश्यकता का पक्का आकलन विभाग में नहीं है । प्रश्न ही नहीं उठता । इस्पात संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्य 3059. क्षो पूर्णचर भलिक : क्‍या इस्पात शोर खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;
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 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्न  राज रने  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  संयंत्र-वार  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चनरढ्  :  हां  ।

 योजना  आयोग  आयात  द्वारा  लोहे  और  इस्पात  पर  गठित  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं

 योजनावधि  के  दौरान  के  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  की  निम्न  प्रकार  से

 परिकल्पना  की  है  :  —

 का  यु  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90

 भिलाई  इस्पात  2.04
 2.27  2.59

 2.88...  3.00

 दुर्गापुर  इस्पात  0.72  0.80  0.82  0.82...  0.90

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  0.94  0.96  0.97  0.98...  0.98

 बोकारो  इस्पात  1.72  2.08  2.08  2.46...  2.56

 इसको  0.48  0.50  0.51  0.52...  0.53

 विशाखापत्तनम  इस्पात  न  न्न+  ~--  हि  0.62

 परियोजना
 नि

 कुल  :  5.90

 है

 661.697

 का

 697
 रा

 7.97...  8.59
 वलम«म-मम-म_न  कार

 वर्ष  में  के  इस्पात  कारखानों  में  59.6  लाख  टन  वास्तविक  उत्पादन  होने
 की  सम्भावना  है  ।  वर्ष  लाख टन  के  लिए  कार्यकारी  दल  द्वारा  परिकल्पित  उत्पादन  लक्ष्य  66

 लाख  टन  के  मुकाबले  72  लाख  टन  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  केसा  द्वारा  प्रायोजित  भूसपास-मोंधी  प्राम  समह  योशना

 3060.  प्रो०  नारायण  अम्द  पराशर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपुर  जिले  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  भूमपाल-नॉंधी  ग्राम

 समूह  योजना  लगभग  तीन  बर्षों  से  निर्माणाधीन

 यदि  तो  यह  योजना  कब  आरम्भ  की  गई  इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गई  है  ओर  इस  योजना  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  किए  जाने  का  अनुमान

 है तथा इस योजना से कितने गांवों एवं जनसंद्या को लाभ होने की संभावमा ओर
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 जादृदय/,यय/ण-ण।यएणओआशआणइअइअइईईइईइइ/,४  इ  $ह/8/कैइहक्‍इ५ईई/५ण७४फफा"-"ौ-त  ्ककनजज+_द#हतैत््‌
 इसके  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मन्‍्त्री  बूटा  :  से  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  सूचना
 की  पुष्टि  कीजा  रहो  है|

 शुष्क  भूमि  चारे  के  बआरे  में  प्रनुसंधान

 3061.  प्रो०  नारायण|चन्द  पराशर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  की  जम्मू  और
 पंजाब  ओर  हरियाणा  की  शिवालिक  पर्वत  माला  में  शुष्क  भूमि  चारे  क ेबारे  में  अनुसंधान

 करने  का  प्रयास  किया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  उठाए  गए  कदमों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्‍या  है  इस
 प्रयोजन  के  लिए  यदि  कोई  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  तो  उक्त  चार  राज्यों  में  से
 प्रत्येक  में  कितने  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 इस  सम्बन्ध  में  सातवीं  योजना  के  दोरान  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यबाही  करने  का  विद्यार

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  तथा  इस  क्षेत्र  में  चारे  की  खेती  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  क्‍या  नीति  तैयार  की  गई  है  ?

 कृषि  भझोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  जी

 श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  झांसी  स्थित  चारागाह्‌  एवं  चारा  अनुसंधान
 मानसबल  व  स्थित  इसके  क्षेत्रीय  केन्द्र  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  स्थित

 संधान  केन्द्रों  के  नेट  वर्क  द्वारा  बारानी  चारा  प्रजातियों  के  संबंध  में  स्थान  विज्षिष्ठ  किस्मों  तथा

 उत्पादन  प्रौद्योगिकियों  के  विकास  पर  कार्य  का  नियोजन  और  आयोजन  करती  रही

 )  अखिल  भारतीय  समन्वित  चारा  फसल  अनुसंधान  प्रायोजना  के  तत्वाधान  में  हिमाचल
 प्रदेश  कृषि  -  पालमपुर  तथा  हरिय।णा  कृषि  हिसार  में  कष्ट  तथा

 बारानी  चारा  प्रजातियों  पर  अनुसंधान  के  लिए  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  थे  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  पंजाब  कृषि  लुधियाना  स्थित  केन्द्र  स्वेल्छिक  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करता

 रहा  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  शीतोष्ण  तथा  उपशीतोष्ण  क्षेत्रों  की  अनुसंधान  आवश्यकताओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  वर्ष  1973-74  में  भारतीय  चरागाहू  एवं  चारा  अनुश्ंधान  संस्थान  ने  अपना  क्षेत्रीय

 केन्द्र  जम्मू  व  कश्मीर  मानसबल  में  स्थापित  किया  था  ।

 प्रत्येक  केस्द्र  द्वारा  प्राप्त  परिणामों  की  तुलना  में  विभिस्त  केस्द्रों  की  अनुसंधान
 आवश्यकताओं  की  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण  दल  द्वारा  हाल  ही  में  समीक्षा  की  मई  थी  |  इस  दल  को
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 हिफारिशों  के  आधार  पर  इन  राज्यों  यानी  हरियाणा  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित

 प्रायोजना  केन्द्रों  को  सुदुढ़  जायेगा  ।  भारतीय  चरागाह  एवं  चारा  अनुसंधान  मानसबल

 को  भी  सुदुढ़  करने  का  प्रस्ताव  है  जससे  कि  नोचलोी  पहाड़ियों  की  चारा  एवं  घास  की  प्रजातियों

 पर  उद्देश्य  परक  अनुसंधान  किया  जा  सफ्रे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्ुझ्नों  के  प्रति  कुरता  का  निवारण  करने  के  लिए  कायक्रमों  को  प्रो  त्साहन

 3062.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर
 :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : रे

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  पशुओं  के  प्रति  क्रूरता  के  निवारण

 के  कार्यक्रमों  के  संवद्धन  हेत  कोई  कदम  उठाये  जाने को  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  उसकी  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 ऐसे  प्रयासों  के  प्रति  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  भावना  का  युवा  पीढ़ी  में  संचार  करने  हेतु  इसे  स्कूल  स्तर  पाठ्यक्रमों  मे

 शामिल  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्त्र  :  ओर

 पशु  कल्याण  संबंधी  कार्यक्रमों  पर  सातवीं  योजना  के  लिए  50  लाख  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था

 है
 ।  जबकि  छठी  योजना  में  20  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  सातवीं  योजना  के  दौरान  शुरु  किए

 जाने  वाले  कार्यक्रमों  के  ब्यौरोंको  भ्रभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 ओर  इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  चोथी  तथा  पांचवी  कक्षा  के  पर्या
 बरण  सम्बन्धी  अध्ययनों  के  पाठ्यक्रम  में  तथा  छठी  और  सातवीं  कक्षा  के  विज्ञान  पाठ्यक्रम  भे
 इस  प्रकार  की  संगत  पाठ-सूची  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  जिससे  सभी  शिक्षार्थियों  में  सभी
 जीवधारियों  के  प्रति  समादर  और  दया  का  भाव  विकसित  हो  सके  ।  प्राथामिक  और  भिडिल  सकल
 के  स्तर  के  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  एक  अनिवाये  घटक  के  रूप  में  भी  इसे  शामिल
 किया  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  बच्चों  को  दी  गई  शिक्षा  के  तजुर्बे  इस  प्रकार
 के  होने  चाहिए  कि  उनके  सभी  जीवित  प्राणियों  के  प्रति  सहानुभूति  जगाने  तथा  निर्देयतापूर्वक
 पशुओं  की  जान  मारने  के  विरुद्ध  भावों  को  जगाने  में  मदद  मिले  ।  इन  सुझावों  पर  विचार  किया
 जायेगा  और  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 जड़ोसा  में  पेप  जल  को  कमो

 3063. भ्रो  सोसनाथ  रथ :  क्‍या  कृषि  मंत्री  उड़ीसा  में  पेय  जल  की  कमी  के  बारे  में  8
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 1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2016  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उड़ीसा  में  कुए  खोदने  के  लिए  उच्चस्तरीय  राहृत  समिति  द्वारा  स्वीकत  100
 लाख  रुपये  की  राशि  उक्त  राज्य  को  दे  दी  गई  है

 यदि
 तो

 अब  तक  कितनी  राशि  खचे  की  गयी  है  तथा  कितने  नलकृप  लगाये
 गये

 ह

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  अनिर्धारित  यांवों  तथा  निर्धारित  गांवों  में  नलकप  लगाने  के

 जिए  केन्द्रीय  सरकार  से  और  अधिक  धनराशि  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गयी  है  ?

 कृषि  भन्‍्त्रो  बूटा  :  से  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  सूचना
 एकत्रित की  जा  रही  है  ।

 सऊदी  प्रश्व  में  मारतीय  मजद रों  की  समस्या

 3064.  श्री  मुल्लापलल्‍ली  रामचखन  :  क्‍या  अ्रम्न  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सऊदी  अरब  में  भारतीय  मजदूरों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  4  1986

 को  रियाद  में  भारत-सऊदी  अरब  संयुक्त  आयोग  की  हुई  बैठक  के  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  और  भारत-सऊदी

 संयुक्त  आयोग  की  4  और  5  1986  को  रियाद  में  होने  वाली  बंठक  स्थगित  कर  दी  गई

 नई  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 ]
 संस्चरी  स्पिनिंग  एण्ड  जोजिंग  अम्यई  में  गेस  का  रिसाव

 3065.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  अम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  18  1986  को  बम्यई  में  सैन्चुरी  स्पितिंग  एण्ड

 बीविंग  मिल्स  में  क्लोरीत  गैस  के  रिसाव  से  15  अ्यक्ति  प्रभावित  हुए  जैसाकि  19

 1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  गेस  रिसने  के  कारण  क्‍या  थे  ओर  उससे  कितने  लोग  प्रभावित  हुए  और

 कम्पनी  द्वारा  प्रभावित  लोगों  को  कितनी  धनराशि  सहायता  के  रूप  में  दी  गई
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  वहां  गैस  के  रिसने  के  कारणों  कीं  जांच  कराने  का

 भोर

 सरकार  द्वारा  कम्पनी  के  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  से  सूचना  एकन्र  की  जा

 रही
 ह

 [  ध्नुवाद ]

 मई  दिल्‍ली  में  सरकारों  ध्रावासों  की  कमी

 3066.  भ्री  मानवेसा  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  में  काम
 फर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  आंवासों  की  भारी  कमी
 a.

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  के  दौरान  31.1.86  तक  टाइप  ।,  11,  111  के  कितने
 क्यार्टरों  का  निर्माण  किया  गया  और  कितने  आबंटित  किए  जाने  का  विचार

 इस  समय  टाहप-वार  ऐसे  कितने  क्वार्टर  निर्माणाधीन  हैं  जिन्हें  1986  के  दौरान
 आाबंटित  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :

 1985-86  के  दौरान  31  1986  तक  निम्नलिखित  क्यवार्टरों  का  निर्माण
 किया  गया  है  तथा  उन्हें  रिलीज  किया  गया  है  :--

 ए  145

 टाइप--.बी  320

 टाइप--सी  1505

 1970

 ढटाइप--ए  322

 टाइप--बी  789

 टाइप---सी  1987
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 टाइप--डी  128!

 टाइप--ई  102

 होस्टल--फेमिली

 भपार्टमेंट  1184  यूट

 समुद्री  ्रोतों  का  उपयोग

 3067  प्रो०  पोन्ले०  कुरियन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  समुद्री  स्रोतों  के  उपयोग  का  प्रतिशत  कितना

 कया  इन  स्रोतों  के  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  कोई  संदर्शी  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  योगेन्र  :  भारतीय
 एकमात्र  आधिक  क्षेत्र  में  इस  समय  करीब  45  लाख  मोटरी  टन  के  अनुमानित  समुद्री  मत्स्य
 संसाधनों  में  से उपयोग  का  वर्तमान  स्तर  39.5  प्रतिशत  है  ।

 और  समुद्री  मत्स्य  संसाधनों  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  करने  के  लिए  अनुवर्ती
 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  जरिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक
 मानित  क्षमता  के  करीब  45  प्रतिशत  का  उपयोग  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 शहरी  समुदाय  प्राम्दोलन

 3068.  डा०  डो०एन०  रेड्डी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  शहरी  समुदाय  जैसा  कि  दक्षिणी  कोरिया
 जैसे  देशों  में  बिल्कुल  ही  महीं  और

 क्‍या  सरकार  स्वयंसेवी  संगठनों  को  राष्ट्र  निर्माण  तथा  चरित्र  निर्माण  कार्यों  में
 प्रभावी  समुदाय  आन्दोलन  विकास  और  जन-समूह  की  भागीदारी  के  लिए  इस  दिशा  में  प्रोत्साहित

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  शहरी
 सामुदायिक  विकास  आन्दोलन  दिल्‍ली  में  1955  में  आरम्भ  किया  गया  था|  इस  आस्बोलन  को
 1962  में  अहमदाबाद  196  5  में  बड़ोदा  1966  में  कलकत्ता  तथा  1967  में  हैदराबाद  में
 बढ़ाया  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शहरी  मूलभूत  सेवा  नामक  एक  नई  सम्पूर्ण
 लित  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसमें  जनता  तथा  स्वेल्छिक  संगठनों  के  शामिल  होने  पर  तथा
 सहयोग  पर  बहुत  महत्व  दिया  गया  है  ।

 2
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 कर्नाटक  में  सरकारो  क्षेत्र  में  घातुक्म  उद्योग  स्थापित  करता

 3069.  भरी  बो०एस०  कृष्ण  झ्य्यर  :  क्या  इस्पात  झोर  श्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कर्नाटक  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  धातुकर्म  उद्योग  ओरਂ

 कया  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  मैंगनीज  और  लौह  अयस्क  भण्डार

 उपलब्ध  होने  को  देखते  कर्नाटक  में  सरकारी  क्षेत्र  में  अधिक  घातुकमम  उद्योग  स्थापित  करने

 का

 हस्पात  ओर  खान  सन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्‍्त  )  :  कर्नाटक  में  भारत  गोल्ड  माइन्स

 लिमिटेड  की  नंदीदुर्गं  मिल  तथा  मैसूर  मिल  कोलार  गोल्ड  फोल्ड्स  द्वारा  इन  मित्रो ंमें  मिकाले

 गए  स्वर्ण  अयस्क  को  मशीनों  द्वारा  कूट  कर  प्रौसेस  किया  जाता

 कुद्रेमेखब  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  की  कर्नाटक  में  दो  इकाइयां  हैं--एक  इकाई  लोह
 अयस्क  सांद्रण  का  उत्पादन  करती  है  तथा  दूसरी  इकाई  लोह  अयस्क  सांद्रण  से  पैलेट  तैयार  करती
 है  ।

 कर्नाटक  स्थित  विश्वेश्वरैया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  विशेष  तथा  मिश्र  इस्पात  का

 उत्पादन  करती  है  ।

 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फर्नोचर  झ्ादि  के  लिए  लकड़ी  के  स्थान  पर  झ्लसिनियस  का  प्रयोग

 3070.  डा०  चिस्ता  सोंहन
 :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह

 श्रो  श्रोकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियार

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  लुप्त  होते  जा  रहे  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  भवनों  में  अलुभिनियम  के
 प्रयोग  को  प्रोत्साहित  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौर
 क्या  और

 क्या  भवनों  और  गृह-निर्माण  की  मदों  आदि  में  लकड़ी  के  स्थान  पर

 खान  विभाग  में  राज्य  संत्री  रास  बुलारो  :  )  भवनों  में  लकड़ी  के
 स्थान  पर  एल्यूमिनियम  के  प्रयोग  की  यद्यपि  कोई  विशिष्ट  नीति  नहीं  सरकार  लकड़ी
 के  प्रतिस्थापन  हेतु  सभी  संभावित  उपायों  पर  बल  दे  रही  हैं  ।
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 nes  काम  भ  मम  सकऊ  SS

 (a)  प्राथमिक  एल्यूमिनियम  के  मूल्य  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतर्गत  नियंत्रित

 ताकि  उपभोक्ताओं  को  यह  धातु  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हो  सके  ।  पिछले  कुछ  वर्षों

 मिनियम  के  उत्पाद  शुल्क  में  भी  कमी  की  गई

 महिलाओं  को  रोजगार

 4071.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _  1981,  1982,  1983,  1984  और  1985  के  अंत  में  खानों  और

 वागानों  में  काम  कर  रही  महिलाओं  की  संख्या  कितनी  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  पुरूषों  के  सम्बन्ध  संगत  में  आंकड़े

 क्‍या  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०  :  और  (a)  उपलब्ध  नवनीतम ॥

 सूचना  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है
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 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  बालो  नोकाओं  के  आयात  संबंधी  नोति

 3072.  श्री  विजय  एन०  क्‍या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  के  बारे  में  सरकार  की  कया  नीति
 और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  कितनी  नौकाओं
 की  आवश्यकता  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेल्र  :  देश  के

 एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  उपलब्ध  मत्स्य  संसाधनों  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ने  की  सरकारी  नीति  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  जलयानों  का  एक  बेड़ा  तेयार  करना  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  जलयानों  के  आयात  की  भी  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।

 निकट  भविष्य  में  करीब  350-500  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  ट्रालरों  का  एक  बेड़ा
 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपयुक्त  जल  निकासो  प्रणालो  के  बिना  सिचाई  का  बिस्तार

 3073.  श्रीमतो  किशोरी  सिंह  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  लवणता  अनुसंधान  संस्थान  में  1986  के  मध्य  में  हुई  एक

 गोष्ठी  में  विशेषज्ञों  ने  चेतावनी  दी  है  कि  उपयुक्त  जल  निकासी  प्रणाली  के  बिना  धसिन्नाई  का  विस्तार

 करने  के  विनाशकारी  परिणाम

 यदि  तो  उनके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  के  सिंचाई  कायंक्रमों  में  भविष्य  में  इस  बातों  को  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राण्य  मन्त्रो  योगेश  :  जी

 जमानत  ।

 बड़ी  सिचाई  प्रायोजनाओं  के  मूल्यांकन  के  लिए  गठित  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने

 अपनी  रिपोर्ट  में  बिना  समुचित  जल  निकास  के  सिंचाई  पद्धतियों  के  फैलाव  से  होने  वाले

 कारी  प्रभाव  की  सूचना  दी  है  यह  बताया  गया  है  कि  मध्य  प्रदेश  की  तावा  बिहार  की
 गंडक  ओर  कोसी  प्रायोजना  और  उड़ीसा  की  महानदी  प्रायोजना  जैसी  कुछ  प्रायोजनाओं  में  न  केवल

 कृषि  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  बल्कि  दूसरी  ओर  जल-ठहराव  के  कारण  भूमि  को  नुकसान
 भी  पहुंचा

 जी  श्रीमान  ।  जल  संसाधन  मन्‍्त्रालय  के  योजना  कार्यक्रमों  में  स्चिचाई
 प्रायोजनाओं  में  पर्याप्त  जल  निकास  पद्धति  की  व्यवस्था  पर  उचित  ध्यान  ढिया  गया

 क्र
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 307  .  श्री  वी०एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  कोई  कृषि  पोलिटेक्नीक

 यदि  तो  कर्नाटक  में  कितने

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  क्षि  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  कृषि  पोलिटेक्नीक
 संस्थानों  में  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  जी

 मारते  देंश  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  साइन्स

 कर्नाटक  राज्य  में  पांच  कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 जी  श्रीमान  ।  भारत  सरकार  किसानों  के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्र
 में  बदलने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रहो
 इन  कूषक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  चरण-बद्ध  रूप  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  में परिवर्तित  करना-धनरांशि
 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।

 बंगलोर  झोर  मंसूर  के  बीच  टी ०बो०  माइक्रों-वेच  सुविधा

 3075.  श्री  बी०एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्‍या  सूक्षना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  ओर  मैसूर  के  बीच  टी०वी०  माइक्रो-वेव  सुविधा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  और  मैसूर  के  बीच  यह  सुविधा
 प्रदान  करने  का  है  ताकि  बंगलोर  और  मंसूर  के  बीच  कार्यक्रम  सीधे  प्रसारित  किए  जा  सकें  ?

 सू्षना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  वो०एन०  :  नहीं  ।
 यद्यपि  बम्बई  ओर  बंगलोर  के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  मैसूर  से  गुजरता  मैसूर  के  ट्रांसमीटर  को

 बंगलौर  के  दूरदशेन  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  के  लिए  समर्थ  बनाने  के  लिए  मैसूर  में  एण्ड  लिक

 नहीं  है  ।

 बंगलोर  के  कार्यक्रमों  को  कर्नाटक  के  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया  जा  सके

 इसके  लिए  उपग्रह  लिकेज  को  परिकल्पना  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  इस  प्रयोजन  हेतु

 126



 26  1907  लिखित  उत्तर

 कंगलोर  में  उपग्रह  अपलिक  उपलब्ध  करने  की  व्यवस्था  लिकेज  की  यह  प्रणाली  भी  अतिरिक्त

 उपग्रह  क्षमता  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 ]
 सफव्रणजंग  नई  दिल्‍लो  में  कोपड़ियों  को  गिराना

 3077.  भर  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अवध  निर्माण  गिराऊ  दस्ते  ने

 11  1986  को  कमल  सिनेमा  घर  के  सामने  के  कुछ  पक्के  स्टालों  सहित  सफदरजंग

 एन्क्‍्लेव  में  पक्के  स्टालों  और  दुकानों  जिनका  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  वर्ष  1979  में  निर्माण

 और  आबंटन  किया  गया  गिराया  था  जिसके  कारण  आबंटियों  को  भारी  नुकसान

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर-निगम  के  उप  मेयर  के  आवास  के  सामने  अवेध  ढंग

 से  निर्मित  सैकड़ों  झोपड़ियों  को  उपराज्यपाल  के  दौरे  के  बावजूद  अभी  तक  नहीं  गिराया  गया
 ञ अर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालप  में  राज्य  मसत्री  दलबीर  दिल्ली  विकास

 करण  ने  !  को  सफदरजंग  एन्क्‍लेव  में  विपणन  केन्द्र  के  40  अतिक्रमणों  को  हटाया  ।

 क्रमणों  को  हटाते  समय  अतिक्रमण  करने  वालों  ने  लाइसेंसी  या  दिल्‍ली  निगम  के  तहबाजारी

 धारक  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  किए  थे  ।

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  5  वर्ष  से  अधिक  समय  से

 उपमहापौर  के  निवास  ग्रीन  पार्क  एक्सटेंशन  के  सामने  12:  शुग्गियां  बनी  हुई  हैं  तथा  उन्होंने

 दिल्सी  विकास  प्राधिकरण  से  वं  कल्पिक  स्थल  देने  का  अनुरोध  किया  था  ताकि  इन  झुग्गियों  को

 हटाया  जा  सके  ।  तथापि  इन  झ्ुग्गियों  को  स्थानांतरित  करने  के  बारे  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 ]
 बागान  क्षेत्रों  मे ंलिसित  अभिक  श्रावास

 3078.  श्री  ध्लानन्द  पाठक  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बागान  श्रमिक

 1951  के  उपबन्धों  के  अनुसार  बागान  क्षेत्रों  में  उद्योग-वार  और  राज्य-बार  कितने

 श्रमिक  आवास  बनाए  गए  हैं  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  पोी०ए०  :  उपलब्ध  सूचता  के  अनुसार

 31-12-1985  को  बागान  श्रमिकों  के  लिए  कुल  39,864  मकानों का  निर्माण  किया  गया  इनमें
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 से  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंइमदाद  प्राप्त  आवास  योजना  के  अन्तगंत  38565  मकानों  और  राज्य  क्षेत्र  में

 1299  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  राज्य-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 राज्य  राज्य  क्षेत्र  केन्द्रीय  क्षेत्र  कुल

 असम  ्क्््  16480  16528

 त्रिपुरा
 न  72

 72

 पश्चिम  बंगाल  392  16514  16906

 तमिलनाडु  211  1318  1529

 कर्नाटक  38  1016  1054

 केरल  182  3165  3347

 उत्तर  प्रदेश  428
 न  428

 1299  38565  39864 39864

 कुसियांग  द्रंदर्शन  रिले  केसर

 3079.  श्री  झ्लानस्व  पाठक  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  को  हस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  कृसियांग  दरदशंन  रिले  केन्द्र  सम्पूर्ण
 दाजिलिंग  जिले  तथा  पड़ोसी  जिलों  के  मैदानी  क्षेत्रों  में  का्यक्रम  पहुंचाने  में  असफल  रहा  है  जैसा  कि
 सरकार  ने  अंश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  मामले  पर  पुनविचार  करेगी  और  दाजिलिंग  में  टाइगर

 हिल  पर  रिले  केन्द्र  स्थापित  करेगी  ताकि  इन  सभी  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देखे  जा  सकें  ?

 सूचना  ध्ोर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वों०एम०  :  )  और
 यह  उम्मीद  है  कि  कुसियांग  का  उचच  शक्ति  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  जो  इस  समय

 ]  किलोवाट  की  घटी  हुई  शक्ति  पर  काम  कर  रहा  135  मीटर  ऊंचे  टी०वी  टावर  के  मुकम्मल
 हो  जाने  पर  दस  किलोवाट  की  पूरी  निर्धारित  शक्तित  पर  चालू  हो  जायेगा  ।  ट्रांसमीटर  के  परी
 शक्ति  पर  चालू  हो  जाने  पर  दारजिलिंग  तथा  इसके  आस  पास  के  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार
 होने  की  उम्मीद  इसके  इस  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सेवा  में  और  सुधार  करने  के  विचार  से
 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  दाजिलिंग  जिले  के  दाजिलिंग  तथा  कालिम्पोंग  और  जलपाईगडी
 जिले  के  अलीपुरद्वार  में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  एक-एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने
 की  स्‍्कीमें  शामिल  की  गई  हैं  ।
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 मत्श्य  उच्योग  नें  विवेशो  सहयोग

 3080.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्न  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्रों  में  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  के  लिए  मात्स्यिकी
 विकास  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  विदेशी  सहयोग  कियाग  या

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वी  गोदावरी  जिले  के  कोनी  सीमा  क्षेत्रों  में  मछुआरों  के
 लाभ  के  लिए  भारत-स्विटजरलैंड  सहयोग़  योजना  को  आरम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेरा  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  क्‍योंकि  स्विटजरलैंड  की  सहायता  से

 प्रदेशਂ  के  तटीय  क्षेत्रों  में  मत्स्यन  उद्योग  के  विकास  की  किसी  परियोजना  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नई  बोसा  उपदात  योजना

 3081.  डा०  टी०  कहपना  क्‍या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 की  नई  बीमा  उपदान  योजना  के  पक्ष  में  आम  राय  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  देश  में  कम  आय  वाले  अधिसंख्य  कमंचारियों  के  उत्थान  के  लिए  इसके  कार्यान्वयन  की  योजना

 क्‍या

 असम  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  पी०ए०  :  उपदान  का  भुगतान
 करने  के  लिए  नियोजकों  के  दायित्व  के  अनिवारय  बीमा/एक  पृथक  न्याय  निधि  की  स्थापना  के  लिए

 उपदान  संदाय  1972  में  एक  उचित  उपबन्ध  करने  के  सुझाव  पर  1985  में

 हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  और  इसे  सामान्यतः  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।

 सम्मेलन  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 ध्सम  में  सोजेंगा  में  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना

 3083.  श्री  पराग  जालिहा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  असम  में  जहां  प्राकृतिक  गैस  का  आसानी  से
 ओर  लाभकारी  ढंग  से  प्रयोग  किया  जा  सकता  में  एक  उबंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई
 योजना  और

 यदि  तो  क्या  इसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सल्जी  बूटा  :  नहीं  ।

 ।
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 स्‍गण््ण्््ण्णष  -  ध्ााााआ

 इस  समय  नामरूप-!त  परियोजना  के  नाम  से  ज्ञात  गैस  पर  आधारित  एक  नये

 उव  रक  संयंत्र  की  स्थापना  असम  में  की  जा  रही  है  ।  इसके  1986  तक  प्रारम्भ  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ।  तामरूप  में  गैस  पर  आधारित  विद्यमान  उवंरक  एककों  और  नये  एकक
 से  होने  वाला  स्रातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  समग्र  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  की

 युक्त  उ  ब्रेक  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  से  भी  अधिक  होगा  ।  आधिक्य

 की  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  असम  में  गैस  पर  आधारित  कोई  अन्य  उर्वरक  संयंत्र

 पित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बाढ़  राहत  के  लिए  केरल  को  सहायता

 3084.  श्री  टी०  बशोर  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  गत  वर्ष  कितनी

 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  और  कितनी  स्वीकृत  की

 कुल  कितनी  धनराशि  जारी  की

 कया  केरल  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ  और  सहायता  देने  का

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (3)  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  झोौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेश  :  केरल

 कार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  एक  ज्ञापन  भ्रस्तुत  किया  जिसमें  बाढ़ें  आने  की  वजह  से

 743.36  करोड  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  थी  ।  28  1985  को  केरल  को

 134.79  करोड़  रुपए  को  अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  व्यय  के  ब्यौरों  के  आधार  पर  108,88  करोड़  रुपए

 की  कुल  सहायता  निर्मुक्त  की  गई  है  ।

 और  बाढ़ों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  केरल  सरकार  से  कोई  और  अनुरोध
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ()  प्रश्न  ही  नहीं

 नारियल  बोर्ड  द्वारा  शुरू  को  गई  नारियल  खेतो  बिकास  योजनाएं

 3085,  श्री  ठी०  बशीर  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  बर्ष  के  दौरान  देश  में  नारियल  बोर्ड  द्वारा  नारियल  लेती  विकास  की
 सी  योजनाएं  शुरू  की

 उन  योजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 क्षि  धोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन््र  :  विछले  वर्ष
 नारियल  विकास  बोड  ने  नारियल  की  खेती  के  विकास  के  लिए  अनेक  योजनाएਂ  चलाई
 नारियल  की  खेती  वाले  क्षेत्र  में  वृद्धि  अच्छी  क्वालिटो  की  नारियल  पौदों  के  जड़

 मुरझान  रोग  से  ग्रस्त  पेड़ों  को  अच्छी  क्वालिटी  की  नारियल  की  पोदों  के  उत्पादन,खरीद
 और  वितरण  तथा  नारियल  उगाने  वालों  के  लिए  सिंचाई  की  बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने
 संबंधी  योजनाएं  ।

 इस  बोडं  द्वारा  इन  स्कीमों  पर  1984-85  में  157,00  लाख  सपए  की  रकम  खच  की

 गई  ।

 इनसे  प्राप्त  मुख्य  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  नारियल  की  खेती  वाले  क्षेत्र  में  वद्ध  4,400  हेक्टार

 2.  मजबूत  की  गई  नसंरियों  की  संख्या  34

 3.  उड़ीसा  में  नहर  के  किनारों  पर  लगाई  गई  नई  पौदों  की  संख्या

 ओर  लगी  हुई  कितनी  पोदों  का  रखरखाव  किया  उसकी  संख्या  2.20  लाख

 4.  जड़  मुरपझ्मान  रोग  से  ग्रस्त  हटाए  गए  पेड़  1,06  लाख

 5,  नारियल  के  बीजों  की  खरीद  और  वितरण  6.00  लाख

 6  नारियल  उगाने  वालों  के  लिए  सिंचाई  की  बेहतर  सुविधाएं  1000  00  पम्प

 सेट  दिए

 सातवी  योजना  पह्रवधि  के  बोराम  केरल  में  मत्स्य  पालन  विकास

 3086.  भ्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  मत्स्य

 पालन  के  विकास  के  लिए  दिए  गए  प्रस्ताव  क्या

 क्‍या  इन  प्रस्तावों  को  मंजूर  कर  दिया  गया  है;और

 यदि  तो  केरल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मत्स्य  पालन  के  विकास
 के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?
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 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  योगेन्द्र  :  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  मत्स्य  पालन  विकास  के  लिए  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए
 प्रस्तावों  में  57  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  शिक्षा  तथा  मछुआरा  देशी  नोका

 में  मोटर  देशी  नौकाओं  तथा  गेयरों  की  मछली  विपणन  खारे  पानी
 में  मछली  मत्स्यन  बन्दरगाहों  और  मत्स्य-घाट  केन्द्रों  का  विकास  और  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ना  प्रमुख  योजनाए

 जी  हाँ  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिये

 4000  लाब  रुपए  के  परिव्यय  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।
 |

 दिल्‍ली  को  मंज्रशुदा  कालोतनियों  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि

 3087.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  उन  लोगों  जिनके  पास  नई  दिल्‍ली  की  मंज्रशुदा
 कालोनियों  में  प्लाट  ऋण  देने  को  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राउथ  मन्‍्त्री  दलबोर  :  ओर  संलग्न

 विरण  में  इस  प्रकार  की  कई  योजनायें  दी  गई  हैं  जिनके  अन्तर्गत  प्लाट  घारियों  को  ऋण  दिया

 जा  सकता  है  ।

 इसके  सरकारी  कमंचारी  तथा  इसी  प्रकार  के  कुछ  अन्य  पात्र  वर्गों  को  गृह

 निर्माण  अग्रिम  से  लाभान्वित  किया  जा  सकता  है  ।

 विवरण

 सहायक  आवास  आयुक्त  का  कार्यालय  दिहली  ए  विकास

 नई  दिल्‍ली  ।

 दिल्ली  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  निम्नलिखित

 योजनाओं  के  अन्तगेत  ऋण  देता  है  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  का  शहरो  क्षेत्र

 1,  भ्रध्यण  शक्षाय  बर्ग  के  लिए  ध्रावास  योजना

 जिस  पर  मकान  का  निर्माण  किया  जाना  के  रहने  पर  11.5  प्र०  श०  प्रति

 वर्ष  की  भ्याज  दर  पर  33,400  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  जाता  हैं  जो  बारह  वा्िक  किस्‍्तों  में
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 वापिस  किया  जाना  आवेदक  को  क्षेत्र  के  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  अनुमोदित  किया

 गया  भवन  नक्शा  प्रस्तुत  करना  मकान  का  प्रस्तावित  घिरा  क्षेत्र  400  वर्ग  फुट  से  1000  वर्ग

 फुट  के  मध्य  होना  आवेदक  की  आय  601  रुपये  से  1500  रुपये  प्रति  माह  तक  होनी

 चाहिए  ।  यह  योजनासंघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  शहरी  क्षेत्र  में  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिये  है  ।

 2.  निम्भ  झाय  वर्ग  के  लिये  आवास  योजना

 जिस  पर  मकान  का  निर्माण  किया  जाना  के  रहने  पर  8  प्र०  श०  प्रति  वर्ष  की

 ब्याज  दर  पर  15,300  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  हिता  जाता  जो  15  वाधिक  किस्तों  में  वापिस

 किया  जाना  आवेदक  को  क्षेत्र  के  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  अनुमोदित  भवन  नक्शा

 प्रस्तुत  करना  होता  मकान  का  प्रस्तावित  घिरा  क्षेत्र  232  वाफुट  से  600  वर्ग  फुट  के  मध्य

 होना  चाहिए  ।  आवेदक  की  आय  351  रुपये  से  600  रुपये  प्रतिमाह  होनी  चाहिये  ।  यह  योजना

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  शहरी  क्षेत्र  में  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए

 3.  समाज  के  प्राथिक  वुष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  प्रावास  योजना

 जिस  पर  मकान  का  निर्माण  किया  जाना  के  रहने  पर  5  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की

 ब्याज  दर  पर  8,30)  रुपये  ऋण  स्वीकृत  किया  जाता  है  जो  20  वार्षिक  किस्तों  में  वापिस  किया

 जाना  आवेदक  को  क्षेत्र  के  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  अनुमोदित  भवन  नवशा  प्रस्तुत

 करनां  होता  मकान  प्रस्तावित  घिरा  क्षेत्र  111  वर्ग  फूट  से  300  वर्ग  फुट  के  मध्य  होना

 आवेदक  की  आय  350  रुपये  प्रति  माह  तक  होनी  यह  योजना  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के

 शहरी  क्षेत्रों  मे ंमकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  है  ।

 संघ  राज्य  क्षत्र  दिल्‍ली  के  प्रामीण  क्षेत्र

 प्राम  ह्ावास  परियोजमा  योजना

 जिस  पर  मकान  का  निर्माण  किया  जाना  के  रहने  पर  9  प्रतिशत  प्रति  वर्ष
 की

 ब्याज  दर  पर  5,000  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  जाता  है  जो
 20  बाधथिक

 किस्तों
 में  वापिस

 किया  जाना  है|  आवेदक  को  क्षेत्र  के  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  पूर्णहप  से
 अनुमोदित

 भवन  नकता

 प्रस्तुत  करना  होता  मकान  का  प्रस्तावित  घिरा  क्षेत्र  100  वर्ग  फुट  से  300  वग
 फुट

 के
 मध्य

 होना  चाहिये  ।  आवेदक  की  आय  600  रुपये  प्रति
 माह

 तक  होनी  चाहिये  ।  यह  योजना  संघ  राज्य

 क्षेत्र  दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए

 शस्मगिरि  में  भारत  एल्यूमिनियम  परियोजना

 3088.  भी  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  इस्पात  झीर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रह्नगिरि  में  मंजूर  की  गई  भारत  एल्यूमितियम  नियम

 की  परियोजना  अब  किस  अबस्था  में
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 सरकारी  क्षेत्र  की इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनों  धनराशि  खचं  की  जा

 चुकी  है  ;

 बया  भारत  एल्यूमिनियम  निगम  ने  सम्पूर्ण  एल्यूमिनियम  परियोजना  को  छोड़  देने

 का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  द्वारा  इस  परियोजना  पर है
 की  गई  भारी  राशि  के  नुकसान  के  लिए  किसको  जिम्मेवार  ठहराया  गया  है  ? ५ ख

 खान  विमाग  में  राज्य  मंत्री  रामढुलारी  :  से  भारत

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  रत्नगिरि  परियोजना  अरस्तावित  एल्यूमिना  एल्यूमिनियम  संयंत्र

 के  अलाभप्रद  आकार  एवं  पश्चिमी  घाट  बाक्साइट  के  कठिन  विदोहन  के  कारण  शुरू  नहीं  की  गई

 है  ।  परियोजना  पर  1986  तक  लगभग  194  लाख  रुपये  हुए  इस  परियोजना  पर

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  ख्॑  की  गई  यदि  कोई  तो  उसकी  भारत  सरकार  को  जानकारी

 नहीं

 रत्तगिरि  जिले  में  के  भंडार

 3089.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रत्नगिरि  जिले  में  बड़ी  मात्रा  में  के  भंडार

 या  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ओर  कितनी  मात्रा  के  भंडार  होने  का

 खान  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  रामदुलारी  :  महाराष्ट्र  के  रत्नगिरि
 जिसमें  अब  रत्नगिरि  और  सिन्धु  दुगगं  है  में  कुछ  हजार  टन  से  105  मि०  टन  तक  के  भंडारों

 वाले  अनेक  निक्षेपों  स्थलों  का  पता  चला

 रत्नगिरि  जिले  में  बाक्साइट  के  कुल  करीब  5.23  मि०  टन  भंडार  जिनमें  40

 से  62  प्रतिशत  के  बीच  एल्यूमिना  ये  भंडार  जिले  के  चिकलगांव  व

 अरोन्दा-गुलदेव
 दभोई  तथा  सटेली-सतारदा  क्षेत्रों  में  हैं  ।

 बाक्साइट  के  आलावा  इस  जिले  में  प्राप्त  अन्य  खनिजों  और  उनके  स्थल  इस  प्रकार
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 खनिज  क्षेत्र

 लौह  अयस्क  अजगांब  आदि

 क्रोमाइट  जनोली  तथा  वागद

 मिट्टी  माल्‍्वन  आदि

 इल्मेनाइट  उन्दी-रील

 आरे-काल्बादेवी  ।

 टाल्क-स्टी  टाइट  कुम्बरली

 सिलिका  सेंड

 वलासाल  आदि

 मैगनीज  अयस्क  फोन्डिया  से

 ससोली  आदि  ।

 चूना-पत्थर  कसारदा  रत्नगिरि  गुहागर

 अध्रक  कोदवाल

 फेस्पार  और  क्बार्टज  कोदवाल

 एस्बेस्टस
 अबल्लेरी

 ग्रेफाइटिक  शिस्ट  बिदवादी

 तांबा  अयस्क  होदावाडा

 भमररतोय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  श्पने  उत्पादन  कार्य  को  पुमरीक्षा  करने  का  निर्णय

 3090.  झ्रीसतो  किशोंरी  सिह  )
 करो  रासाअय  प्रसाद  सिह  |  ह
 श्री  अमर  रायप्रधान  0  :  गया  इस्पात  झोर  सात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 रो  चित्त  महाता  है

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  अपमे  उत्पादत  कार्य  की  पुनरीक्षा  करने  का

 निर्णय  लिया  है  जिससे  कि  अधिक  मांग  वाली  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया  जा  और

 क्‍या  अलग-अलग  संयंत्रों  को
 अधिक  कुशलतापूर्वक  तरीकों  से  संगठिन  उत्पादन  करते

 के  लिए  भी  कहा  जाएगा  जिससे  कि  लाभ  अजित  किया  जा  सके  ?
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 इस्पात  झोर  खाम  मन्‍्त्री  कृष्ण  चन््र  :  ओर  बाजार  की

 ताओं  की  प्रभावी  तौर  पर  पूर्ति  करने  हेतु  के  हस्पात  कारखानों  में  मांगोंन्मुख  विशेष  तथा

 आवश्यक  मदों  का  उत्पादन  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ताकि  इन  मदों  के  आयात  को  न्यूनतम
 किया  जा  सके  ।  '  सेलਂ  के  कारखाने  तथा  विकासਂ  संबंधी  अपनी  इकाइयों  के  निकट

 सहयोग  से  मितथ्ययिता  किस्म  में  सुधार  करने  तथा  जिन  उत्पादों  की  सप्लाई  कम  है  उन

 उत्पादों  को  विकसित  करने  के  प्रयत्न  कर  रहे  इसके  फलस्वरूप  अनेक  विशेष  तथा  आवश्यक

 मदों  को  विकसित  किया  गया  है  और  उनमें  सुधार  लाया  गया  है  ।  ऐसे  उत्पादों  में  एल०पी०जी०

 एलेबट्रोलिटिक  टिन  डी०  डी०/ई०  डी०  डी०  गर्म  बेलित  ओर  ठंडे  बेलित  उत्पाद

 माइक्रो  अलाय  स्टील्स  जैसे  आई०  2062  प्लेटे  एलेक्ट्रोड  क्वालिटी  वायर  राड्स

 तथा  ह्ास-रोधी  रेल  की  पटरियां  शामिल  पिछले  चार  वर्षो  में  ऐसी  मदों  के  उत्पादन  से

 संबधित  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 काये  के  नये  माहौल  द्वारा  कुशलता  में  वृद्धि  करने  तथा  अधिक  उत्पादन  ओर

 क्षमताओं  के  बेहतर  बेहतर  प्रौद्योगिकीय  ऊर्जा  के  उपयोग  में  बचत  और  श्रम  तथा

 प्रशासनिक  लागतों  पर  काबू  रखकर  लागत  में  कमी  करने  हेतु  सेल  में  निगम  और  संयंत्र  दोनों

 स्तरों  पर  कायंथाही  की  जा  रही  है  ।

 मर्दे  1981-82...  1982-83  1983-84  1984-85

 1  2  3  4  5

 बायलर  क्वालिटी  प्लेट  6860  6612  14867  11661

 जहाज  निर्माण  के  काम  26878  22400  24457  18355

 आने  वाले  प्लेटें

 आई०एस  ०  :  2062  67805  45963  57351  74311

 विक्रय  गर्मे  बेलित  क्वायलें  140406  152701  192191  272897

 (2.55  मि०मी०  तथा  इससे

 कम )
 0.63  भि०मी०  तथा  इससे  कम  78177  76520  84441  91149

 साइज  के  ठण्डे  बेलित  उत्पाद
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 1.
 2  3

 04०05  सिमी

 की  7359...  15223:  2538...  3540

 विद्युतीय  इस्पात  की  चादरें  .  20971  12073  17241  26576

 एलेक्ट्रोलिटिक  टिन  41531  29685  48076  72781

 एल०पी०जी०  चादरें  21803  18314  62388  63007

 डी०/डी०्डी०/ई०डी०्डी०_  11827  8788  20288  25303

 कलिड  ठण्ड  बेलित  उत्पाद

 रेल  की  पटरियां  211000.  255000  272000..._  294100

 एलेक्ट्रोड  क्वालिटी  वायर  8500  10900  21500  19481

 राइस

 फिश  प्लेटें  2541  2607  3100  2950

 टार-स्टील  150039  164231  144002  136291

 कुल  रा  छः  ४207  9 |...  989440.  1144270

 309].  क्री  बनवारोी  खाल  बे  रवा  :  वया  सचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कछुपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  बनाये  जा  रहे  टी०वी०  टावर  के  पूरा  होने  में  अभी  किलना

 काम  बाकी

 देश  में  इस  प्रकर  के  कितने  टी०वी०  टावर  स्थापित  करने  का  विचार  है  और  उक्त

 टी०वी०  टाकरों  और  इन्हें  किवने  समय  तक  के  लिए  बनाया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  पीतमपुरा  में  टी०वी०  टा4र  की  स्थिरता  ओर  कार्यकाल  के  बारे  में

 तकनीकी  पहलुओं  की  जांच  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पीतमपुरा  क्षेत्र  के  उत्तरी  भाग
 में

 अनेक  स्थानों
 पर

 वर्षा  के

 कारण  और  अन्य  कारणों  से  जमीन  धंसी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 (2)  कया  इसका  प्रभाव  टो०वी०  टावर  की  स्थिरता  पर  पड़ने  की  संभावना  है  ? हैीई  हर है  3  है  Te  कयत३३

 सूचना  झोर  प्ररारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  गार्डा  :  235

 मीटर  ऊंचे  आर०सी०सी०  टी०बी०  टावर  का  निर्माण  कःर्य  14  !.50  मो०र  की  ऊंचाई  तक  पूरा  हो
 गया  चार  मंजिला  स्काईपोट  और  इस  ऊंचाई  से  ऊपर  स्टील  टावर  का  निर्माण  का्य  अभी

 शुरू  किया  जाना

 देश  में  किसी  भी  अन्य  जगह  १२  इस  प्रकार  का  टावर  स्थापित  करने  का  इस  समय
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  इस  प्रकार  के  ढांचे  की  औसत  मियाद  100  वर्ष  से  अधिक  होने  का  अनुमान
 है  ।

 हां  ।

 और  (8)  परियोजना  के  लिए  आवंटित  क्षेत्र  क ेअन्दर  कोई  जमीन  नहीं  घंसी  है  ।

 इसके  पीतमपुरा  में  जिस  किस्म  का  ढांचा  निर्माणाधीन  जमीन  धंसने  से  उस  पर

 कूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 दरवहंत  केन्द्रों  का  विकास

 3092.  श्री  बनवारों  लाल  बेरवा  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  को  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 देश  के  रिले  केन्द्रों  का  विकास  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  और

 राजस्थान  में  कितने  दूरदशंन  केन्द्रों  का  विकास  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्री  बोी०  एन०  :  उपलब्ध

 संसाधनों  वेः  भीतर  दरदर्शन  की  सातवीं  योजना  अन्य  बातों  के  (1)  अधिकतप

 कवरेज  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  स्थानों  के  मोजूदा  दूरदर्शन  रिले  ट्रांममीटरों  का  दर्जा

 (2)  उन  बड़े  राज्यों  की  राजधानियों  में  दूरदर्शन  स्टडियो  केन्द्रों  की
 स्थापना  करने  जहां  ये  इस

 समय  नहीं  हैं  तथा  (3)  राज्यों  के  ट्रांममीटरों  को  माइक्रोवेव/उपग्रह  लिकों  के  माध्यम  से  संबंधित

 राजधानियों  के  द्रदर्शन  केन्द्रों  से  जोड़ने  की  व्यवस्था  है  ताकि  राज्य  की  राजधानी  से  प्रस्तुत  किए
 जाने  ठाले  कायंत्रमों  को  संबंधित  राज्य  के  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया  जा  सके  ।  इसके

 महत्वपूर्ण  रिले  केन्द्रों  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  की  स्थापना  करने  की  स्कीमों  को  योजना  में

 शामिल  किया  गया  है  ।

 ।>  |

 जबकि  जयपुर  में  एक  पूर्ण  रूपेण  रंगीन  दूरदर्शन  स्टूडियो  पहले  ही  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राजस्थान  में  जैसलमेर  और  बाश्मेर  के य॑  को

 अल्पशबित  (100  वाले
 भोजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  उकच  (10  बाले
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 द्रांसमीटरों  में  बदलने  तथा  अल्य  शक्ति  (10)  वाले  ।3  नए  दूरदर्शन  द्रांसमीटर  स्थापित

 करो  की  परिकल्पना  इसके  उग्रह  समूह  जिसके  1990  के  बाद  चालू  हो

 जाने  की  उम्मीद  है
 की  मदद  से  जयपुर  में  निर्मित  का्यंक्रपों  को  राज्य  में  सभी  ट्रांसमीटरों  को  जयपुर

 में  निर्मित  कार्यक्रमों  को  रिले  करते  के  लिए  समर्थ  बनाने  के  लिए  जयपुर  में  एक  उपग्रह  अपलिक

 स्थापना  करने  की  स्क्रीम  को  सातजों  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 [  प्रमुवाद  ]
 समाचार-पत्रों  में  बोडिया  फिल्मों  को  समोक्षा

 3093.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  कया  सूजना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आयात  की  गई  वीडियो  फिल्मों  की  देश  के  समाद्ार-पत्रों  मे ंनियमित  रूप  से

 समीक्षा  की  जा  रही

 क्या  ऐसी  वीडियो  फिल्मों  का आयात  सरकार  को  जानकारी  और  अनुमति  से  कियः

 गया  और

 यदि  तो  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  जिन  बीडियो  फिल्मों  के  आयात  की
 अनुमति  दी  गई  थी  उनके  नाम  कया  हैं  और  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सम्त्रायल  के  राज्य  मम्त्रो  बो०एन०  :  से

 विदेशी  विडियो  फिल्मों  की  समीक्षाएं  कुछ  समाचार-पत्रों  में  अवश्य  प्रकाशित  होती

 इस  ब  त  की  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  ये  सभी  समीक्षाएं  आयातित  वीडियो  फिल्‍मों  से  सम्बन्धित

 होती  हैं  ।

 लाइसेंतिग  वर्ष  1984  1985  वीडियो  फिल्मों  द्वारा  आयात  की

 जाने  वाली  वीडियो  फिल्मों  को  का  आयात  करने  वात्ी  एजेंसी  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 है  ।  इसने  अब  तक  8.35  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  निम्मलिल्लित  19  वीडियो

 फिल्‍मों  का  आयात  किया  :--

 1.  डिस्एपियरेंस  आफ  हैरी

 2.  ब्लेक  वेक्‍्स

 3.  गिरे  घटी

 4.  ब्लूय  हवाली

 5.  रिटर्न  आफ  दि  मेन  फ्राम  अंकल
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 6.  स्वेंगली

 7.  दि  फौनेक्स

 8.  फन्‍्टोम  आफ  दि  ओपेरा

 9.  मर  इन  म्यूजिक  सिटी

 10.  दि  लास्ट  टाइकन

 11.  कानक्रीट  काऊभ्याज

 12.  फन  इन  एकापुल्को

 13.  हाई  नून  11

 14. दि  अपेजिंग  डोबेर  मैंस

 15.  बेड  एण्ड  लव

 16.  केलीफोनिया गोल्ड  रश

 17.  एंजल  आन  माई  सोल्जर

 18.  बोगी  दि  लास्ट  हीरो

 19.  विचेज  ब्रियू

 निगम  ने  किसी  भी  गैर  सरकारी  पार्टी  को  वीडियो  फिल्‍मों  का  आयात  करने  की  अनुमति

 नहीं  दी  ऊपर  दी  गई  सूचना  में  दूरद्शन  द्वारा  आयात  की  गई  वीडियो  फिल्‍मों  तथा  साधारण

 लाइसेन्स  के  अन्तगगंत  आयात  की  गई  वीडियो  फिल्मों  भर्थात्‌  शैक्षणिक  और  यथार्थ  स्वरूप  प्रधान

 वीडियो  फिल्‍मों  और  शिक्षण  सहायता  के  रूप  में  प्रशिक्षण  संस्थानों  आदि  द्वारा  जायात  की  गई

 वीडियो  फिल्मों  के  बारे  में  सूचना  शामिल  नहीं  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  श्लावास  तथा  शह्री  विकास  मिगम  हुडको  हारा  उदार  सहायता

 3094.  डा०  डी०एनस०  रेड्डी  :  क्‍या  दाहुरी  बिकांस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  आवास  कार्यक्रमों  में  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से

 सहायता  करने  हेतु  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  से  उदार  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया
 भौर

 यदि  तो  राज्य  की  राजधानी  में  आवास  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  उस  पर
 क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबीर  :  हां  ।
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 ्++++  न्ञज्7ः  भा  गा  के  28.07

 हुडको
 ने  वर्ष  के  लिए  आ+प्र  प्रदेश  सरकार  को  28,07  करोड़  रुपये  की

 राशि  नियतित  की  थी  ।  इस  नियतन  की  तुलना  28-2-1986  को  वास्तविक  स्वीकृतिथां  44.38

 «करोड़  रुपये  की  वर्ष  1985-86  के  13.82  करोड़  रुपये  के  ऋण  सहित  18.95  क रोड़

 रुपये  की  परियोजना  लागत  से  हैदराबाद  शहर  के  लिए  अब  तक  27  योजनायें  स्थीकृत  की  गई  हैं  ।

 इन  योजनाओं  में  5511  रिहायती  एककों  तथा  दो  वाणिज्यिक  काम्पलेक्सों  का  निर्माण  शामिल

 होगा  ।

 इस्पात  पर  जस्ता  धोर  क्‍ह्ल्यमीमियम  को  काटिंग  करने  हेतु  प्रौद्योगिकी

 430 3095,  श्रो  सरफ'ज  प्रहमद  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  का  विचार  भाशत  में  इस्पात  सयंत्रों  क ेलिए  जस्ता

 और  एल्यूमिनियम  कोटिंग  हेतु  एक  नई  उच्च  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  सिये  आस्ट्रेलिया  के  बी०एच०
 पी०  ग्रुप  के  साथ  संयुक्त  अध्ययन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  !

 इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  कृष्ण  चन्र  :  स्टील  अथारिटो  आफ  इंडिया

 लिमिटेड  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  ओर  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  चादर  उल्पादों  की

 गल्वैल्यूम  कोटिंग  पठ्धति  शुरू  करने  के  लिए  आस्ट्रेलिया  के  बी०एच  ०पी०  ग्रुप  के  साथ  संयुक्त

 शकपता  अध्ययन  कर  रही  है  ।

 शकक्‍यता  अध्ययन  से  राउरकेलां  की  वतमान  टिनिंग  लाइन  तथा  बोकारो  की  नई

 गेलवनाइसिंग  लाइन  के  गल्वेल्यूम  कोर्टिड  के  सभी  पहलुओं  को  जांच  की  इस  अध्ययन  के

 1986  में  प्रा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ]

 ब्स्वेलखष्ड  में  लगिल  सवक्षण

 3096.  भ्ो  डाखचमा  अंत  !  क्या  इस्पात  झोर  लात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  खनिज  पदार्थों  का  पता  लगाने  के  लिए  बुन्देशखण्ड  में  काफी  बड़े

 क्षेत्र  का  सर्वक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 यदि  सर्वेक्षण  कराने  की  इस  प्रकार की  कोई।ओोजना  तो  उसका  ब्यौरा'क्या  है  ?
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 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  राम  बुलारो  :  से  खनिजों  का

 सर्वेक्षण  लगातार  चलने  वाला  काय  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  बन्देलखण्ड  क्षेत्र

 के  दमोह  जिलों  के  बड़े  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  खनिज

 सब्रेक्षण  किया  गया  है  ।  आगामी  फील्ड  सत्र  में  ग्वालियर  और  शिवपुरी  जिलों  में  रोक  फास्फेट  और

 आधार  घातुओं  हेतु  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  इस  समय  टी  मगढ़
 ओऔर  गुना  जिलों  में  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।

 |  प्रनुबाद  |

 विदेशों  में  भारतोय  श्रमिकों  को  सुरक्षा

 3097.  श्री  जो  ०एसम०  बनातवाला  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  से  जनशक्ति  का  आयात  करने  वाले  देशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  सुरक्षा

 सुनिश्चित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०ए०  से  सरकार  ने  कतार
 राज्य  के  साथ  एक  श्रम  करार  किया  है  जिसके  तहत  भारतीय  श्रामिकों  की  भर्ती  और  मजदूरी  की
 अदायगी  एवं  नियोजन  की  मूल  शर्तें  तया  सेवा  लाभों  की  प्राप्ति  विनियमित  की  इसमें
 श्रमिकों  की  शिकायतों  का  तुरन्त  समाधान  करने  के  लिए  भी  एक  उपबंध  है  ।  सरकार  श्रमिकों  की
 मांग  करने  वाले  अन्य  देशों  के  साथ  ऐसे  ही  करार  करने  के  लिए  ब।तचीत  कर  रही  है  ।

 पत्रकारों  की  भप्रस्तरिस  सहायता

 3098.  भ्री  जो  ०एम०  बनातबाला  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अंतरिम  सहायता  देने  में  देरी  के  कारण  श्रमजीबी  पत्रकारों  और
 अन्य  कमंचारियों  में  बढ़ते  हुए  असंतोष  की  जानकारी

 क्‍या  किन्‍्ही  प्रतिष्ठानों  ने  अपने  कमंचारियों  को  अंतरिम  सहायता  दे  दी  है  और  यदि
 तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पो०  ए०  :  और  श्रमजीबी
 पत्रकार  ओर  अन्य  समाचारपत्र  क्ंच्रारो  को  और  प्रकोर्ण  उपबंध
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 1955  के  अधीन  भारत  सरकार  द्वारा  श्रमजीवी  पत्रकारों  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारियों  के
 1985  में  गठित  मजदूरी  बोडों  की  मजदूरी  की  अंतरिम  दरों  के  बारे  में  सिफारिशें

 अभी  प्राप्त  होनी  सरकार  ने  मजदूरी  बोडों  से  पहले  ही  अनुरोध  किया  है  कि  वे  अपनी

 रिशें  शीघ्र  दें  ।  इन  सिफारिशों  के  प्राप्त  होते  ही सरकार  उन  पर  उक्त  अधिनियम  की  धारा

 के  अधीन  विचार

 अपेक्षित  सूचना  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  मांगी  गई  है  और

 प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 द्रवर्शन  रिले  केखों  की  स्थापना

 3099.  भी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  के  प्रत्येक  जिले  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या
 मानदंड  बनाए

 कया  ऐसे  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  भौगोलिक
 क्षेत्र  और  उसके  प्रसारण  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  महाराष्ट्र  के अहमदनगर  जो  भौगोलिक  दृष्िट  से  राज्य
 में  सबसे  बड़ा  जिला  है  लोगों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  हेतु  निकट  भविष्य  में
 नये  केन्द्र  खोलने  पर  विच।र  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  यदि  तो

 उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 सूचना  पोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बोी०एनॉे०  :  और

 दूरदशंन  केन्द्रों  के  लिए  स्थानों  का  चयन  करने  के  मानदंड  में  ग्रामीण  और  शहरी  जनशंत्या  -

 के  परिणामी  कवरेज  की  पिछड़े  दूरस्थ  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  को  साथ  लगे  क्षेत्रों  में

 ट्रांसमीटरों  से  दूरदर्शन  सेवा  की  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्रों  से  जोड़ने  की  सुविधाओं  की

 उपलब्धता  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  जैसी  विभिन्‍न  बातें  शामिल  हैं  ।

 और  अद्ृदतगर  में  अल्य  शक्तित  (100  वाला  दूरदर्शन  ट्र|समीटर
 काय  कर  रहा  सातवीं  योजना  अवधि  के  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अधीन  रहते
 और  पुणे  स्थित  मौजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  उच्च  शक्ति  (10  वाले  द्रदर्शन
 ट्रांसमीटरों  से  बदलने  का  प्रस्ताव  है  |  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  अहमदनगर  ज़िले  में

 दूरदर्शन  कवरेज  में  और  सुधार  होने  की  उम्मीद  है  ।
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 कथि-उत्पादों  पर  श्राधारित  शई  एकीकत  प्रनृसंधान  प्रयोगशालाएं

 3100.  भरी  बालासाहेथ  विसे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  सकल  राष्ट्रीय  आय  का  मुख्य  स्रोत  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रत्यक्ष  या
 अप्रत्यक्ष  रूप  से  अधिकतम  रोजगार  प्रदान  करती

 यदि  तो  क्या  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विच'र  देश  में
 सीरा  आदि  जैसे  कृषि  उत्पादनों  पर  आधारित  नई  एकीकृत  अनुसंधान  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने

 का  है  ताकि  कृषि  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  आय  में  वृद्धि  की  जा  सके  और  अधिक  से  अधिक  लोगों
 को  रोजगार  दिया  जा

 यदि  तो  सरकार  द्वाशा  क्या  कदम  उठाए  शए  हैं  या  निकट  भविष्य  में  उठाए  जाने
 का  विचार  है  ?

 कषि  झोर  सहकारिता  विसाग  में  राज्य  मंत्री  योगेनद्र  :  जी  श्री

 मान  ।  यह  कुल  राष्ट्रीय  आय  का  एक  मुख्य  स्रोत  इससे  करीब  37%  आय  प्राप्त  होती  है  और

 अधिकतम  रोजगार  भी  मिलता  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 खाद्य  विभाग  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहा  कानपुर  का  राष्ट्रीय  गन्ना  संस्थान  पहले  से

 गन्ने  और  सीरे  के  अधिक  उपयोग  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  को  विकसित  करने  का  काये  कर  रहा

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  योजना  के  दोरान  एक  केन्द्रीय  पोस्ट  हाव्वेस्ट

 इंजिनियरिंग  प्रौद्योगिको  संस्थान  स्थापित  करने  की  भी  योजना  तेयार  की  गई  यह  संस्थान

 कृषि  उत्पाद  और  उपोत्पादों  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  कार्य  विकसित  की

 गई  प्रौद्योगिकियों  पर  भ्राधारित  उद्योगों  से  न  केवल  राष्ट्रीय  आय  बढ़ेगी  बल्कि  इससे  अधिक

 रोजजार  भी  प्राप्स  होगा  ।

 कर्माटक  में  धाष्क  भूमि  केतो

 3101.  डा०  बो०  बेंकंटेशा  :  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  सूक्षा-प्रवण  क्षेत्रों  जिलों  में  शुष्क  भूमि  खेती  में

 सुकषार  कश्ने  का

 (@)  क्या  कर्नाटक के  सूखा-प्रथज  जिलों  में  ऐसे  किसी  कार्यक्रम  की  योजना  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 कृषि  मस्त्री  शूटा  :  से  परम्परागत  कृषि  पद्धतियों  के

 उपयुक्त  कृषिशास्त्रीय  प्रणालियों  तथा  भूमि  और  जल  संरक्षण  की  तकनीकों  को  अपनाकर  शूष्क
 भूमि  पर  खेती  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाना  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  मूल  उद्देश्यों  में  से

 एक  जिसे  13  राज्यों  के  90  जिलों  के  615  ब्ण्डों  में  लागू  किया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  के
 अंतर्गत  शुरू  की  गई  योजनाओं  अन्य  बातों  के  भूमि  और  जल  संरक्षण  तथा  शुष्क
 भूमि  पर  उन्नत  कृषि  प्रणालियों  द्वारा  वाटरशेड  पर  आधारित  शुष्क  भूमि  पर  खेती  के  विकास  पर
 जोर  दिया  जाता  शुष्क  भूमि  पर  लेती  की  नवीनतम  तकनीकों  के  बारे  में  ज्ञान  देने  के लिए
 इन  क्षेत्रों  मे ंफसल  प्रशिक्षण  खेती  के  खेतों  के  दौरों  और  शुध्क

 भूमि  केन्द्रों  के  दौरों  द्वारा  उन्नत  कृषि-शास्त्रीय  प्रणालियां  और  नई  फसलें  एवं  फसल-चक्र  आरम्भ

 किए  गये  किसानों  के  खेतों  में  शुष्क  भूमि  पर  लेती  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  का  विस्तार

 करने  के  लिए  योनजाओं  को  तैयार  करने  में  कृषि  वैज्ञानिकों  को  सम्बद्ध  किया  जा  रहा

 कर्नाटक  जहां  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  11  जिलों  के  71  छण्डों  में  लागू  किया  जा

 रहा  भूमि  और  नमी  संरक्षण  के  कार्य  शुरू  किए  जा  रहे  जैसे  खेतों  की  खेतों  के  ताल।बों

 ओर  रिसने  वाले  तालाबों  का  निर्माण  तथा  भूमि  को  खेती  के  लिए  तैयार  करना  और  नालियां
 बताना  ।  सबाबुल  खेती  के  निदर्शनों  और  शुष्क  भूमि  के  खेतों  पर  भूमि  निदर्शन  को  मजबूत  बनाने

 जैसे  कार्यक्रम  भी  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सुखा-संभावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  आने  वाली  योजनाओं  के  1983-84  से

 मैसूर  जिले  के  शुष्क  भूमि  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  जल  संरक्षण/फसल  कटाई  की  प्रौद्योगिकी  के  प्रचार

 के  लिए  एक  केन्द्रीय  खण्ड  योजना  भी  चल  रही  1986-87  इस  योजना  को  वर्षा  पर  निर्भर

 लेती  के  लिए  राष्ट्रीय  वाटरशेड  विकास  कार्यक्रम  की  नई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  में  भिलाये

 जाने  का  प्रस्ताव  जिसे  चुने  हुए  जिलों  में  लागू  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  लिए  चुने  जाने

 वाले  जिलों  में  कर्नाटक  के  कुछ  सूखा-संभावित  जिलों  को  भी  शामिल  किया  जायेगा  ।

 केस  द्वारा  प्रायोजित  प्रामीण  जल  पूर्ति  योजना  के  अम्तगंत  हिमाचल  प्रवेश

 को  जित्तीय  धाथंटन

 3102.  सारायण  बन्द  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ग्रामीण

 जल  पूर्ति  की  सभी  योजनाओं  को  तेजी  से  चालू  करने  और  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  हिमाचल  प्रदेश  को

 पर्याप्त  वित्तीय  आवंटन  सुनिश्चित  किया  और

 (a)  इस  सम्न्‍न्ध  में  1985-86  और  1986-87  को  वाबिक  योजनाएं  क्या

 कृषि  सरजो  बूटा  :  ओर  पेय  जल  आपूर्ति  का  प्रबन्ध  करता

 राज्यों  की  जिम्मेदारी  केन्द्र  प्रामीण  क्षेत्रों  में  पे५प  जल  उपलब्ध  कराने  के  राज्यों  के  प्रयासों  में

 केन्द्रीय  श्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  प्रदान  कर  उनकी
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 नमन  नन-न++++++3++3+3+3»+अ»+न+भ«५»न«मन-+मनक»++-भन--लक

 मदद  करता  वर्ष  1985-86  के  दौरान  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हिमाचल

 प्रदेश  को  91  1:84  लाख  रुपए  दिए  गए  हैं  ।  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  वर्ष

 1986-87  के  लिए  आवंटन  अभी  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 द्रददन  केन्द्रों  में  दसरा  जेनल  शुरू  करना

 3103.  श्री  जिन्तामणि  जेना  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  अन्य  दूरदशेन  केन्द्रों  में  भी  दूसरा  चेनल  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसे  केन्द्रों  के नाम  क्या  हैं  और  दूसरा  चैनल  कब  से  शुरू  होने  को

 प्म्भावना  और  ;

 यदि  तो

 ह

 इसके  क्या  कारण  है  ?  ।

 सूचना  धोर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  वी०एन०  :  हां  ।

 दूरदर्शन  केन्द्र  ,  मद्रास  और  कलकत्ता  में  द्वितीय  चैनल  दूरदशेत  सेवा  1987  के

 दौरान  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  उच्च  हाक्ति  का  ट्रांसमीटर

 3104.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  किसी  नये  उच्च  शक्ति  दूरदशंन  ट्रांसमीटर  की  स्वीकृति  देने  पर
 विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  उन  पर  कितनी  लागत  आने
 का  अनुमान  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  बो०एन०  :  नहीं  ।
 इस  प्रकार  की  कोई  स्कीम  द्रदशेन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  नहीं  की  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तिलहनों  की  श्रेणी  में  शामिल  किए  गए  बोज

 3105.  श्री  स्रेश  कुरूप  :  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  किसी

 विस्म  के  बीजों  को  तिलहनों  की  श्रेणी  में  शामिल  किया  गया  और

 किसी  किस्म  के  बीजों  को  तिलहनों  की  श्रेणी  में  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड
 अपनाए  जाते  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  (  भी  थोगेख
 :  और

 आमतोर  पर  के  तहत  हर  साल  उगाए  जाने  वाले  तिलहन

 अलसी  और  एरेंढ  शामिल  हैं  ।  हे अन्य  ऐसे  तेल  वाले  पौधे  जिनसे  तेल  निकाला  जा  सकता  है  परन्तु  वे  सामार  तः  विलहनों  की
 श्रणी  में  नहीं  आते  ।

 भूमिहीन  भ्रसिकों  को  भूमि

 3106.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक

 )  क्या  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भरी  कमला  प्रसाद  सिह  है

 देश  में  इस  समय  कुल  कितने  भूमिहीन  श्रमिक

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  कित  भूमिहीन  श्रमिकों  को  वर्ष-बार

 भूमि  का  आवंटन  किया  गया  और

 (  शेष  भूमिहीन  श्रमिकों  को  कृषि  के  लिये  भूमि  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्री  बटा  सिह  )  :  1981  की  भारत  की  जनगणना  के  अनुसार
 भारत  में  55,491,704  ',704  खेतीहर  मजदूर  हैं  ।  असम  को  छोड़कर  जहां  1981  में  जनगणना  नहीं  की

 5  3
 ज्+

 कृषि  जोतों  की  अधिकतम  भू-सीमा  लागू  होने  के  फलस्वरूप  प्राप्त  फालतू  भूमि  के

 वितरण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भूमिहीनों  कों  भूमि  वितरित  की  गई  है  ओर  पिछले  तीन  सालों  के

 वर्षवा  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 भूमिहीन  कृषकों  को  भूमि  उपलब्ध  कराना  वितरण  हेतु  भूमि  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  करता  कृषि  भूमि  पर  अधिकतम  सीमा  लागू  करने  के  परिणाम-स्वरूप  राज्य  के  पास

 उपलब्ध  43.30  लाख  एकड़  फालतू  भूमि  को  अब  तक  33.76  लाख  लाभावषियों  में  वितरित  कर
 दिया  गया  है  ।  लगभग  16.97  लाख  एकड़  भूमि  मुकदमेबाजी  में  फंसी  हुई  है  तथा  न्यायालय  में

 मामलों  के  निपटाए  जाने  के  पश्चात्‌  मुक्त  होने  पर  ही  यह  भूमि  वितरण  हेतु  उपलब्ध

 राज्य  सरकारों  स ेअनरोध  किया  गया  है  कि  वे  मुकदमेबाजी  में  फसे  मामलों  को  शीघ्र

 बितरित  न  की  गई  भूदान  भूमि  तथा  कृषि  योग्य  बंजर  भूमि  का  शीघ्र  आवंटन  करने  के  लिए  कदम

 पताएਂ  ।
 ,
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 विवरण

 राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  वितरित  रा

 83  "1983.84  पु  1984-85

 ne  er  3  “4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  जय  0  .....  3,०७7

 .
 221७9

 2.  असम  8,080  20,327  11,200

 3.  बिहार  8,300  22,678  20,351”

 4.  गुजरात  14,300  29,016  12,943

 5.  हरियाणा  3,140  2,313  2,910

 6.  कर्नाटक  97,620  6,322  6,671

 7,  केरल  2,590  2,183  3,591

 8.  मध्य  प्रदेश  8,040  5,388  2,020

 9.  महाराष्ट्र  2,040  7,382  13,210

 10.  मणिपुर  4,20  271  345

 11.  उड़ीसा  8,410  10,857  9,595

 12.  पंजाब  5,540  2,690  997

 13.  राजस्थान  17,800  24,608  24,086

 14.  तमिलनाडु  11,960  11,412  5,067

 15.  त्रिपुरा  320  90  112

 16.  उत्त  र  प्रदेश  4,830  6,910  5,003

 17.  पश्चिम  बंगाल  26,070  24,888  17,764

 18,  संघ  शासित  क्षेत्र  687  564
 194

 अखिल  भारत  2,42,647  1,90,996  1,58,228
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 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूखण्डों  को  मोलामो

 3107.  भ्रो  धमंंपाल  सिह  सलिक  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजधानी  में  दिहली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बर्ष-बार

 कितने  भखण्डों  की  नीलामी  की पु

 उक्त  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कितने  भूखण्डों  का  आवंटन

 किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  नौलामी  और  आवंटन  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को

 कितना  मुनाफा  हुआ  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  इलबोर  पिछले  तोत  बर्षों  के

 रान  प्रत्येक  वर्ष  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नीलाम  किए  गए  बाणिज्यिक  तथा

 रिहायशी  ध्लाटों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1983  1984  1985  योग

 308  397  1525  2230

 इसी  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवंटित  प्लाटों  की  कुल
 पंब्या  27272

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सही  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  क्योंकि  उनके  द्वारा  इस  प्रकार  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  जोशीमठ  में  दरद्ांत  सुविधाएं

 3108.  श्रो  हरीश  राबत  :  गया  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 ग्ेई  योजना  तैयार  कर  रही  और

 यदि  तो  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  मुनस्पारी  और  जोशीमठ  तहसीलों  को

 भी  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  लाने  का  है  ?

 सुचना  धोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मरी  धी०  एन०  :  ।

 नहीं  ।
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 शोत जल  मत्स्य  प्रनुसंघान  केन्द्र  को  प्रस्यत्र  ले  जाना

 3109.  श्री  हरीश  राब्त  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मू  तथा  काएमीर  में  स्थित  शीत  जल  मत्स्य  अनुसंधान  केन्द्र  को  उत्तर  अ्रदेश

 में  स्थानान्तरित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  केन्द्र  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  वह्‌  किंस  स्थान  पर  स्थित  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जहां  यह  केन्द्र  आरम्भ  किया  गया  है  वहां  बर्फीली  घाराएਂ  नहीं

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेनल्द्र  :

 श्रीमान  ।
 ॥

 से  उपरोक्त  को
 देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इत्तर  प्रदेश  में  सला  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लंडों  को शासिल  करना

 3110.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-87  में  कितने

 रिक्त  विकास  खण्हों  को  शामिल  किया  गया  और

 इन  विकास  खण्डों  के  नाम  कया  हैं  तथा  इस  बारे  में  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  और  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  उत्तर

 प्रदेश  के  16  जिलों  के  87  खण्डों  में  1985-86  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  उन  छण्डों  का

 नाम  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  कायंत्रम  में

 किसी  अतिरिक्त  खण्ड  के  शामिल  किए  जाने  क्षा  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 सथा-संमावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  गए  उत्तर  प्रदेश  के  खंडों  की  सूची

 जिले  का  नाम  ....  छप्टों
 है

 2

 .  मिर्जापुर  छानवे

 2.  हलिया

 3,  धोड़ाबाल
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 इकौना

 जिलौला

 सिरसिया

 -  हरिहरपुर

 बाल्हा

 «»  नवाबगंज

 शिवपुर

 .  महसी

 »  तजवापुर

 .  फखरपुर

 :  ईजूरपुर

 महींपुरवा

 »  कैसरगंज

 .  जरवल

 बिर्घा

 «  महावाड़ा

 बिजुवा

 «  नकाहा

 «  बिहटा

 सकरान

 रिओोसा
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 11.  गोंडा

 12.  चपोली

 13.  पौड़ी  गढ़वाल

 14.  ठिहरी  गढ़वाल

 15.  अल्मोड़ा

 3

 1,  गैंसाड़ी

 2.  हरिया  सतबुरवा

 3.  पंचपुर्वा

 4.  तुलसीपुर

 ।.  जोशीमठ

 2.  नारायण  बगड़

 3.  गैरसैण

 4.  थराली

 1.  पौड़ी

 2.  लैंसडाउन

 3.  कोटा

 4  खिरसु

 5.  विरोजाल

 6.  पाबो

 7.  कलजीखाल

 8.  थैलीसैण

 9.  यमकेश्वर

 10*  ढांगु

 1.  चम्बा

 2,  देवप्रयाग

 3.  कीतिनगर

 1.  टकुला

 2.  लमगढ़

 3.  कपकोट

 लिखित  उत्तर
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 1  2  3

 4.  ताड़ीखेत

 5.  द्वार  हाट

 6.  भिकियासेण

 7.  स्यालदे

 8.  साल्‍ट

 16.  पिथौरागढ़  १.  पिथौरागढ़

 2.  गंगोलीहाट

 3.  चम्पावत

 4.  बड़कोट

 5.  लोहाघाट

 कुल  87  खंड

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  खर्च  को  गई  धनराशि

 3111.  थश्रो  हरीश  रबत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  सूखा
 प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी-कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 कार्यक्रम-वार  खर्च  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सम्त्री  दटा  :  ओर  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  अब  तक  51.08  लाख  रुपये

 व्यय  किए  जाने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  व्यय  का  खण्ड-वार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 रुपये
 रन

 नया

 1  2  3  4

 अल्मोड़ा  पिथौरायढ़

 1...  लघु  सिंचाई  1.  0.35  17.00

 2...  भूमि  संरक्षण  25.03

 3.  वनरोपण  3.68  3.89
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 लिखित  उत्तरे

 ee  2  3  4
 _पपपपिि:पतप्रा..  8...  $.$..  _

 4  पशुपालन  गा  0.50

 5  ब  गवानी  0.35

 6  अन्य

 29.52

 [  प्रमुबाद  ]

 इस्पात  वितरण  के  लिए  नयी  गोति

 धो  अनवारीलाल  पुरोहित  :  क्या  इस्पात  श्लोर  ख्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस्पात  वितरण  के  लिए  एक  नयी  नीति  घोषित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  और

 उक्त  नीति  कब  तक  घोषित  की  जायेगी  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चस्त्र  :  भोर  लोहे  तथा  इस्पात  का
 वितरण  मुख्य  उत्पादकों  की  सयुकत  संयंत्र  समिति  द्वारा  घोषित  मार्गदर्शी-सिद्धान्त  के अनुसार  किया
 जाता  अन्तिम  बार  वर्ष  1980  में  मार्गदर्शी-सिद्धान्त  जारी  किये  गए  थे  तथा  उनमें  समय-समय
 पर  संशोधन  किया  गय्रा  था  ।  इन  मार्गंदर्शी-सिद्धास्तों  की  समीक्षा  की  जा  रही

 नए  मार्गंदर्शी-सिद्धांत  मुख्य  उपभोक्ताओं  तथा  अन्य  सरकारी  विभागों  से
 विचार-विमर्श  करने  के  जारी  किए  जाएंगे  ।

 डो०डी०टी०  ध्रोौर  बोी०एच०सो०  क्मिनाशकों  के  खतरों  का  म्स्यांकन

 3113.  श्री  पी०झार०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  कार्यों  में  डी०्डी०टीो०  और  बी०एच०सी०  कुमिनाशकों  का  उपयोग क  रने
 से  मानव  स्वास्थ्य  पर  होने  वाले  खतरों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  ने  डा०  एस०एन०
 बनर्जी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  को  थी  और  यदि  तो  इस  समिति  के  निष्कर्ष  क्या

 बोर
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 उत्तरै  7  1986
 नी  ०  के  कक

 क्‍या  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेश  मकबाना  )  :  ओर  इस  मंत्रालय  ने

 डी०डी०टी०  तथा  बी०एच०सी०  के  खतरों  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  नहीं  की

 है  ।  डी०डी०टी०  और  बी०एच०सी०  सहित  उन  सभी  जिन  पर  अन्य  देशों

 में  प्रतिबन्ध  अथवा  नियन्त्रण  लगाया  गया  का  भारत  में  प्रयोग  किए  जाने  हेतु  समीक्षा  करने  के

 लिए  एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  गई  है  |  उक्त  समिति  ने  डी०डी०टी०  के  संबंध

 में  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  हसकी  सिफारिश  को  अमल  में  लाने  या  न  लाने  के

 प्रश्न  इसकी  जांच  करने  और  सभी  सम्बद्ध  घटकों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  विचार  किया

 जा  सकता  है  ।

 मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  सूल्य  बिपणन  भ्रायोग

 3114.  श्री  थी०भ्रार०  कुमा  रमंगलम  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दो  वैगनों  के  पहुंचने  पर  दिल्ली  में  नारियल  के  तेल  के  मूल्यों  में

 गिरावट  आई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  कृषि  पदार्थों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्पादकों  और  विशेष  रूप  से  अन्तर्राज्यीय

 माल  और  पूर्ति  के  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  मूल्य  विपणन  आयोग  की  स्थापना

 करने  का  ओर

 क्‍या  इस  प्रकार  का  एक  प्राधिकरण  दिल्‍ली  संध  राज्य  क्षेत्र  में  भी  स्थापित  किया

 जाएगा  7?  -

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेश  :  हाल  हो  के

 सप्ताहों  में  सप्ताहान्त  में  दिल्‍ली  में  नारियल  के  तेल  की  थोक  कोमतों  में  बढ़ने  की  प्रवृत्ति  रही

 परस्तु  खुदरा  स्तर  पर  ये  कीमतें  स्थिर  रही  हैं  ।

 कृषि  उत्पादों  के  व्यापार  सहित  सभी  व्यापारों  में  सट्टे  का  तत्व  विद्यमान  जिसमें

 जिन्स  के  उत्पादन/क्रप  और  विक्रय  के  बीच  समय  का  अन्तर  होता  फिर  जल्दी  खराब  हो
 जाने  वाली  कृषि  जिन्सों  के  मामले  में  सट्टे  की  गुंजाइश  घट  जाती  क्योकि  उनके  उत्पादन/क्रय
 और  चिक्रप  के  बीच  समय  का  अम्तर  सीमित  होता  है  ।

 ..._  ओर  सरकार
 का

 राष्ट्रीय  कूषि
 मूल्य  विपणन  आयोग  स्थापित  करने  का  कार्ड

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 3115.  प्रो  ०के०वी०  थामस  :  क्‍या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  बीडी  मजदूरों  की  संख्या  कितनी

 (a)  उनमें  महिलाओं  और  बच्चों  की  संख्या  कितनी  और

 क्या  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  एक  समान  मजदूरी  नीति  कार्यान्वित  की  जाएगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०९०  :

 अनुमानित  संख्या  नीचे  दर्शाई  गई

 राज्य

 आन्ध्न  प्रदेश

 बिहार

 गुजरात

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  मेघालय

 बीडी  श्रमिकों  को  राज्यवार

 संख्या  लाखों  में

 2.50

 3.50:

 0.22

 3.00

 1.50

 500

 2.50

 1.60

 0.35

 2.00

 4.50

 4.50

 1978-79  में  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  किए  एक  नमूना  सर्वेक्षण  के  बीड़ी

 अमिकों  में  से  220:  महिलाएं  और  !%  बच्चे  थे  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  दरों  में  सामान्यतः  और  बोीड़ी  उद्योग  में  ए%-रूपता  के

 प्रश्न  पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया  मजदूरी  दरों  में  एक&पता  के  आम  प्रश्न  पर

 1980  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  चर्चा
 की

 इस  सम्मेलन  में  यह

 सहमति  हुई  कि  हालांकि  निश्वित  एकरूपता  संभव  नहीं  लेकिन  पड़ोसी  राज्यों  हारा  निर्धारित
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 लिखित  उत्तरे  1?  1986

 मजदूरी  दरों  में  बहुत  अधिक  विषमता  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  इससे  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  स्थानांतरित  होते  तदनुधार  सम्मेलन  ने  जोर  दिया  की  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 के  अन्तगंत  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  को  निर्धारित/संशोधित  करते  समय  निर्धारित  दरों  से  अन्य  राज्य

 में  विशेषकर  पड़ोसी  राज्यों  पर  पड़  सकने  वाले  प्रभाव  पर  उचित  ध्यान  दिया

 राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  के  प्रश्न  पर  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  1985

 में  हुए  अधिवेशन  में  भी  चर्चा  की  सम्मेलन  में  निणंय  लिया  गया  कि  जब  तक  यह

 व्यवहायं  न  तब  तक  न्यूनतम  मजदूरी  नियत  करना  वांछनीय  होगा  ।

 उड़ीसा  में  समुद्र  सात्स्यकी  को  प्रोत्साहन  बेना

 3116,  श्रोमतो  जयन्तो  पटक्रायक  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समुद्र  मत्स्यकी  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  उड़ोसा  में  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  समुद्री  मत्स्यकी  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  चलाई  जाने  वांली  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  योगेश  :  हां  ।

 समुद्री  मत्स्यन  विकास  की  महत्वपूर्ण  योजनायें  हैं--तट  पर  लगने  और  रुकने  की

 स॒विधाओं  की  व्यवस्था  ,  समुद्री  मछली  के  साधनों  का  यांत्रिक  नोकाएं  चलाता

 गत  जलयानों  का  मशीनरीकरण  ओर  मछुआरों  के  लिए  कल्याण  के  उपाय  करना  ।
 केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  स्वीकृत  धमरा  में  70  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  लघू  मत्स्यन

 बन्दरगाह  और  चांदीपुर  (14.74  लाख  सेवेलिया  (24.  लाख  ०ठारा  (2.50  लाख

 रुपये  )  ओर  चूड़ामण  (14.07  लाख  रुपये  )  में  चार  मछली  अवतरण  केन्द्र  पूरे  हो
 चुके

 हैं  ।

 यनाइटेड  किगडम  सरकार  के  विदेशी  विकास  प्राधिकरण  डी०  ए०  )  को  सहायता  से  642

 लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  आस्ट्रांग  में  एक  मत्स्यन  परियोजना  1984  से

 न्वित  की  जा  रही  भारतीय  मात्स्यको  सर्वेक्षण  द्वारा  लगभग  40  फंदम  तक  मत्स्य  साधनों  का

 संरक्षण  किया  जा  चुका  है  और  इसके  बाद  के  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  लगभग  775

 यांत्रीकृत  नौकाए  कार्यरत  हैं  ।

 हां  ।
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 26  907  (  शक  )  ह
 सिखित

 उत्तर

 ऋषिकुलय  में  मत्स्य  अवतरण  केन्द्र  के  निर्माण  के  लिए  बंगलौर  स्थित  केन्द्रीय  तटीय

 मत्स्यकी  इन्जीनियरिंग  संस्थान  द्वारा  तैयार  की  गई  एक  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रहो
 सातवीं  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तग्गंत  तट  अवतरण  जलयान  चलाना

 शुरू  करने  और  परम्परागत  मत्स्यन  जलयानों  का  मशीनीकरण  करने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकार

 द्वारा  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  समूह  दुघंटना  बीमा  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  यहू  एक

 अन्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  राष्ट्रीय  कल्याण  निधि  सोसायटी  को  कल्याण  संबंधी  उपायों  का

 लाभ  भी  प्राप्त  कर  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रचार  माध्यम

 3117.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  एक  राष्ट्रीय  प्रचार  माध्यम  नीति  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारा

 घीन

 क्या  प्रचार  माध्यमों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  गया  है  ओर  इस  मामले  में

 उनकी  राय  ली  है  ;

 अन्य  किन-फिन  वर्गों  के  लोगों  के  विचार  आमत्रित  किए  गए  हैं  ;

 उक्त  सुझाओं  की  जांच  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 (४)  इस  नीति  के  कब  तक  कार्यान्वित  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०एन०  :  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  आल  इंडिया  न्यूजपेपर्स  एडीटसं  इन्शियम  पौडरेशन

 आफ  स्माल  एंड  मीडियम  न्यूजपपेस  तथा  कुछ  व्यक्तियों  के  विचार  प्राप्त  हुए

 प्रेस  निकायों  और  व्यावसायिक  संगठनों  सहित  सूचना  ओर  जन  सम्पर्क  माध्यम  के

 क्षेत्र  में  लग ेजनमत  वाले  सभी  वर्गों  का  इस
 विषय  पर  अपने  विचार  सरकार  को  भेजने  के  लिए

 स्वागत  है  ।

 प्राप्त  सभी  विचारों  को  राष्ट्रीय  माध्यम  नीति  का  मसौदा  तैयार  करते  समय

 ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 (2)  कई  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  एजेंसियों  से  परामर्श  करने  में  अन्तनिहित  जटिलताओं

 और  समय  लेने  वाली  प्रक्रिया  को  देखते  हुए  ,  इस  पर  यह  कहना  कठिन  है  कि  राष्ट्रीय

 माध्यम  नीति  को  वास्तव  में  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकेगा  ।
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 तिलहनों  का  उत्पादन  लक्ष्य  *

 3118.  भ्री  हरिहर  सोरम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985.86  में  तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 क्या  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1986-87  में  खाद्य  तेल  और  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 क॒षि  होर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेल्र  :  1985-86
 के  दोरान  136  लाख  मीटरी  टन  तिलहन  उत्पादन  का  लक्ष्य  है

 और  तिलहन  फसल  वर्ष  1985-86  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  अतः  लक्ष्य

 की  तुलना  में  तिलहन  उत्पादन  को  बताना  सम्भव  नहीं

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  1984-85  में  शुरू  की  गई  केन्द्र  द्वाश  प्रायोजित

 राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  को  1986-87  के  दौरान  भी  जारी  रखा  जा  रहा

 जनजाति  उप-मोजना  के  अन्तर्गत  सत्स्य  विकास  कार्यक्रम

 3119.  भरी  हरिहर  सोरन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  जनजाति  उपयोजना  और  संधटक  योजना  कार्यक्रम  के  माध्यम
 से  मत्स्य  त्रिकास  कार्यक्रम  चलाए  गए

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  जनजाति  उप-योजना  क्षेत्रों  और  संघटक  योजना
 कार्यक्रम  क्षेत्रों  में  ऐसे  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  गए  और

 उन  राज्यों  में  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगेत  अब  तक  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या |

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेख  से
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ब्रदर्दात  पर  दिखाएं  जाने  बाले  कामशियल  धाराबाहिक

 3120.  झी  के०  एस०  राज  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  इन  दिलों  दृरदइशेन  पर  अनेक  कामशियल  धारावाहिक  दिखाए  जा  रहे
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 यदि  तो  दूरदशंन  को  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  कुल  कितने  धारावाहिक

 प्राध्त  हुए  और  उनमें  से  कितने  अस्वीकार  किए  गए  अथवा  विचाराधीन

 कमशियल  धारावाहिकों  के  लिए  प्राप्त  पेशकशों  के  मृल्यांकन  का  कार्य  कितने
 कमंचारियों  को  साँपा  हुआ  है  ;

 ह

 इन  पेशकशों  को
 किन  मूख्य  आधारों  अथवा  मार्गनिर्देशों  के  अन्तगंत  स्वीकार  अथवा

 अस्वीकार  किया  जाता

 (8)  (5)  क्‍या  सरकार  को  इन  धारावाहिकों  के  मूल्यांकन  में  फक्षपात  अथवा  विलम्ब  करने  के
 बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उसे  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बी०एम०  :

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  वाणिज्यिक  उन  अस्वीकृत  विचाराधीन

 धारावाहिकों  की  किए  गए  धारावाहिकों
 के  लिए  प्राप्त  विचारों  की  संघधा  की  संल्या

 प्रास्तावों  की  जिन्हें  स्वीकृत  कर  की  सं०

 कुल  संख्या  दिया  है  तथा

 अंतिम  विभार  के

 लिए  पाइलेट  मांगे

 गए  हैं

 1984  51  23  28  --

 1985  944  119  310  515

 दूरदर्शन  को  प्रस्तुत  धारावाहिक  टी
 ०वी०  कार्यक्रमों  की  प्रायोजकता  संबंधी  प्रस्तावों

 का  मूल्यांकन  दूरदशंन  महानिदेशालय  के  अपर  महानिदेशक  तथा  संबंधित  कार्यक्रम

 नियंत्रक  की  एक  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 दूरदर्शन  को  प्रायोजित  कार्यत्रम  के  लिए  श्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  विषय  बस्तु  विषय

 के  आलेख  की  निर्मांण  दल  के  अनुभव  और  ड्याति  आदि  के  आधार  पर

 की  जाती  है  ।

 (8)

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हि  18
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 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  गैस  का  रिसाव

 ..  3121,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इस  बर्ष  फरवरी  मास  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  चोथे  ब्लास्ट  पार्नेस  में

 मैस  के  रिसाव  का  पता  लगा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय॑

 किए  गए  हैं  ।

 इस्पात  शोर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ओर  राउरकेला  इस्पात

 खाने  की  धमन  भट्ठी  नं०  4  के  समीप  धमन  भट्ठी  की  अपरिष्कत  गंस  के  के  नेमी  निरीक्षण

 के  दौरान  25  1986  को  मामूली  गैस-रिसाव  होने  का  पता  लगा  था  ।

 मेन  पाइप  लाइन  के  साकेटਂ  की  बेल्डिग  कुछ  स्थानों  पर  आंशिक  तौर  पर  टूट
 गई  जिससे  यह  रिसाव  पाइप  लाइन  की  टाप  पर  फलेपਂ  से  कुछ  रिसाव

 होने  का  भी  पता  चला  पाइप  लाइन  पर  चक्रिल  दरारें  होने  का  भी  पता  चला

 निम्नलिखित  उपचा  रात्मक  उपाय  किये  गये  थे  :--

 (i)  प्रभावित  क्षेत्र  की  घेरा-बन्दी  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  थी  और  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  चेतावनी  बोर्ड  लागाए  गए  समीपवर्ती  पथ  की  मोर्चाबन्दी  भी  कर  दी  गई  थी  ।

 (४)  सुरक्षा  के  पूरे  एहतियातों  के  साथ  मरम्मत  का  कार्य  किया  गया

 (iii)  आसपास  के  क्षेत्रों  में  गैस  की  मात्रा  के  बारे  में  चोबीसों  घंटे  नियमित  अंतराल  पर

 निगरानी  रखी  गई

 अब  गैस  के  रिसाव  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 गस  रिसने  के  परिणामस्वरूप  चोट  लगने  अथवा  गैस  से  प्रभावित  होने  का  कोई  मामला

 नहीं  हुआ  था  ।

 भारतीय  झोर  पाकिस्तानी  पत्रकारों  पर  लगे  प्रतिबस्चों  का  हटाया  आना

 3122.  भ्रो  शांति  धारोवाल  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे
 fe

 ,

 क्‍या
 एडिटर  गिल्ड

 ने  मांग  की  है  कि  भारत  और  पाकिस्तानਂ  के  पत्रकारों  पर  एक
 दूसरे  के  देश  का  दौरान  करने  पर  लगे  प्रतिबंधों

 को
 सरकार  को  तुरन्त  हटा  देना  ,

 16?
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 यदि  तो  सरकार  का  विचार
 इस प्रतिबंध  को  कब  तक  हटाने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  थी०एन०  गाडगिल  )  :  (  हां  ।

 और  आमतौर  व्यावसायिक  प्रयोजनों  के  लिए  भारत  की  यात्रा  करने  वाले
 वास्तविक  पाकिस्तानी  पत्रकारों  पर  वीसा  संबंधी  सामान्य  पाबंदिया  लागू  नहीं  होती  ।  सामान्यतः
 उनको  प्रत्येक  स्टाप  पर  पुलिस  को  रिपोर्ट  करने  से  छूट  दी  जाती  इसके  उनको  चार
 से  अधिक  स्थानों  के  लिए  वीसा  दिया  जाता  है  यदि  उनकी  आवश्यकताएਂ  इस  प्रकार  की  हों  ।  जहां
 तक  भारतीय  फ्त्रकारों  की  यात्रा  पर  पाकिस्तानी  पाबंदियों  का  संबंध  यह  समझा  जाता  है  कि
 पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  ने  भी  भारतीय  पत्रकारों  के  लिए  वीस्ा  संबंधी  पाबंदियों  से  छूट |

 भारत  शोर  पाकिस्तान  के  बोव  समाचार-पत्रों  श्लोर  पत्निकापोों  को  प्दला-अदली

 श्री  शांति  धारीवाल  :  क्या  सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  गिल्डਂ  से  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  समाचार-पत्रों
 ओर  पत्रिकाओं  की  अदला-बदली  के  बारे  में  कोई  सुझाव  मिला

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 क्‍या  सरकार  निवासी  संवाददाताओों  की  नियुक्ति  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  रही

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  भौर

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०एन०  :  हां  ।

 मामले  को  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  क ेसाथ  समय-समय  पर  उठाया  गया  है  ।  किन्तु
 पाकिस्तान  सरकार  इस  बारे  में  अनिच्छा  दिखाती  रही  मामले  में  बातचीत  जारी  रखना

 मान  लिया  गया  है  ।

 और  दिल्‍ली  और  इस्लामाबाद  में  तीन-तीन  निवासी  संवाददाता  पहले  ही
 इस्लामाबाद  में  भारतीय  पक्ष  के  जो  संवाददाता  हैं  वे  आफ  इंडियाਂ  तथा

 भाकाशवाणी  से  सम्बन्धित  हैं  ।  दिल्ली  में  पाकिस्तान  के  जो  संवाददाता  वे  ए०पी०पी०  समाचार

 तथा  रेडियो  पाकिस्तान  का  प्रतिनिधित्व  करते  हाल  ही  में  पारस्परिक  आधार

 पर  एक  और  निवासी  संवाददाता  नियुक्त  करने  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  सहमत  हुई  है  ।

 163
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 क्योंकि  यह  पारस्परिक  आधार  पर  किया  जाना  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समय  सीमा

 बताना  कठिन  है  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छतरपुर  तथा  टोकमगढ़  में  दरव्शान  केरत्र  स्थापित  करमा

 3124.  श्रीमती  बिद्यावतों  चतुर्वेदी  :  क्‍या  सचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  छतरपुर  तथा

 टीकमगढ़  में  दूरदशंन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सभ्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वो०एन०  :  ओर

 नहीं  ।  यद्यपि  छतरपुर  और  टीकमगढ़  में  अल्प  शक्ति  वाला  एक-एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित

 करने  की  स्कीमें  दुरदशशन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  तो  भी  इनका  कार्यान्वयन

 योजना  अवधि  के  दोरान  धनराशि  की  वर्ष-वार  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 [  ध्मुबाद  ]

 गरीबो  हटाझो  कार्यक्रम  सस्वस्धो  रिपोर्ट  तेयार  करने  को  लागत

 3125.  श्री  सोहम्मद  महफूजझलो  खस्वां  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  गरीबी  हटाओ  कायंक्रम  पर  रिपोर्ट  तैयार  करने  के

 लिए  400/-  रुपए  प्रति  की  अत्यधिक  लागत  पर  एक  विज्ञापन  एजेंसी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  की  फर्म

 की  सेवायें  ली

 यदि  तो  रिपोर्ट  तैयार  करने  पर  कुल  कितनी  लागत  आती  है  और  एक  वण्े  में

 कितने  अंक  निकाले  जाते  ओर

 इतनी  अधिक  लागत  पर  सूचनात्मक  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  से  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने

 विकास  कार्य-निष्पादन  1985”  नामक  रिपोर्ट  के  डिजाइनਂ  आट्टं-वर्क  तथा

 मुद्रण  हेतु  एक  विशापन  एजेंसी  की  सेवाएं  प्राप्त  की  चूंकि  विभाग  ने  केवल  250  प्रतियों

 आर्डर  दिया  इसलिए  एक  प्रति  की  लांगत  309  रुपये  आई  आड्डर  की  गई  प्रतियों  की  कम

 संख्या  को  देखते  हुए  एक  प्रति  की  लागत  अधिक  नहीं  है  ।  इस  प्रगति  रिपोर्ट  में  इस  वित्तीय  वर्ष की

 पहुंची  हौंन  तिमा  हयों  के  दोरान  सभी  ग्रामीण  विकास  कायेक्रमों  के  राज्यवार  लक्ष्यों  तथा  उप«
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 लब्धियों  पर  बहुरंगे  चाट्टों  और  टाइप-सज्जा  द्वारा  भली-भांति  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  इस  रिपोर्ट  में
 वर्ष  के सभी  के  दौरान  की  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  वाले  ग्रामीण  विकास
 विभाग  के  सभी  कायंक्रमों  की  समीक्षा  की  गई  है  तथा  इसे  केन्द्रीय  तथा  राज्य-स्तर  पर  कार्यक्रम
 की  समीक्षा  हेतु  महत्वपूर्ण  माना  गया  है  ।

 मिलाई  ओर  बोकारो  इस्पात  सेयंत्रों  का  विस्तार

 प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :  कया  इस्पात  होर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  विलम्ब  के  अन्त  तक  भिलाई  और  बोकारो  के  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  के  काम
 में  किस  सीमा  तक  विलम्ब  हुआ  है  और  विस्तार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  निरन्तर  रुकावट  आने
 के  कारण  परियोजना  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इन  संयंत्रों  के  बारे  में  विस्तार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  क्या  मुख्य  कठिनाइय॑  हैं
 और  उसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कितना  वाधिक  घाटा  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राउरकेला  और  बर्नपुर  इस्पात  संयंत्रों  को  टमें  की

 आधार  पर  आधुनिक  बनाने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  उस  पर  कितनी

 राशि  खर्च  होगी  तथा  सरकार  का  प्राप्त  अनुभवों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  को  निर्धारित

 अवधि  के  भीतर  किस  प्रकार  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 है

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  भिलाई  ओर  बोकारों  के  इस्पात

 कारखानों  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  विलम्व  और  इन  परियोजनाओं  के  लागत  अनुमानों
 में  हुई  वृद्धि  सम्बन्धी  ब्योरा  सैलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 इन  कारखानों  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  का्यस्वियन  में  निम्नलिशित  मुझ्य  अड़चर्गे ।  की रे

 रही  हैं  :--

 मुख्य  संभारकों  द्वारा  उपस्करों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  किया

 मुख्य  ठेकेदारों  द्वारा  सिविल  तथा  अबस्थापना  सम्बन्धी  कार्यों
 के लिए  संसाधनों  का

 अपर्याप्त  संचालन  किया  तथा

 (४)  संविरचित  ढांचों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  किया  जाना  |

 विभिन्न  इकाइयों  को  क्रमक  रूप  से  चालू  करने  की  अवषधियों  के  दौराम  उत्पादन

 को  सृजित  की  गई  क्षमताओं  के  आकलन  में  कठिनाई  तथा  विभिन्न  उत्पादन  इकाइयों  में  सामप्री  के

 उत्पादन/अपक्रय के बारे में बने हुए असन्तुलनों के कारण भिलाई और बओोकारो के इस्पात कारानों
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 में  विस्तार  की  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  से  उत्पादन  में  कमी  की  मात्रा  के  बारे

 में  बताना  मुश्किल  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  एकमुश्त  पेशकश  के  आधार  पर  अथवा

 कुछेक  भिन्‍न  एकमुश्त  पेशकशों  के  आधार  पर  एक  आशद्योपांत  धारणा  अपनाकर  किया  जा  सकता

 इस  योजना  पर  लगभग  990  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  की  संभावना  है  तथा  इस  योजना  से

 कारखाने  को  16  लाख  टन  को  अपनी  वाषिक  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  में  मदद
 मिलेगी  ।

 राउरकेला  इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  पिण्ड  की  18  लाख  टन  की  वाधिक  निर्धारित

 क्षमता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  86  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  इस  कारखाने  में

 निकीकरण  की  योजना  तैयार  की  गई  थी  |  फिर  भी  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  इत  प्रस्ताव
 के  विषय-क्षेत्र  की  समोक्षा  ओर  विभिन्‍न  विकल्पों  का  मूल्यांकन  कर  रही  है  ।

 931  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  टिस्को  के  आधुनिकीकरण  का  एक
 प्रस्ताव  भी  बनाया  गया  यह  संयंत्र  को  10  लाख  टन  की  अपनी  निर्धारित  क्षमता

 प्राप्त  करने  में  मदद  करेगा  ।  परन्तु  समग्र  संताधनों  की  अड़चनों  को  देखते  हुए  सातवीं  योजना  में

 इस  योजना  के  लिए  धन-राशि  नहीं  दी  गई  है  ।

 विधरण  »

 बोकारो  झोर  मलाई  के  इस्पात  कारखानों  को  विस्तार  योजना  के  कार्यान्वयन  में

 बिलग्ब  तथा  संशोधित  तथा  प्रत्याशित  लागत  पझ्रगुमानों  का  व्योरा

 पा
 बालू  करने  को  तिथि

 gare
 झाधार  तिथि  सहित  लागत  अनुमान

 परियोजना  मू  संभावित  मूल  संशोधित  प्रत्याशित
 संशोधित

 त  92  3  4  5  ्

 जोकारो  इस्पात  कारखाना

 ठंडी  बेलन  मिल  को  “79  दिस०ਂ  86

 छोड़कर  40  लाख  गा

 टन  तक  विस्तार
 1983

 ठंडी  बेलन  मिल  दिस०  “82  “88  947.24  1637.55  1992.94
 40  लाख  टन  तक  _  (1974

 मध्य  )  198  :  )  1985) विस्तार

 1984  ४
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 1  2  3  4  5  6

 सिलाई  इस्पात  कारखाना

 40  लाख  टन  तक  81
 विस्तार--प्रथम  ------

 हा  हः

 ] 84  |  93770  1600.50.  2256 41 ह  1974  1981  1985
 40  लाख  टन  तक  833  88  |  की  चौथी  तीसरी

 द्वितीय  चरण  >-----  |
 दिस  ०,  84

 राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  में  मत्स्य  किसान  विकास  एजेन्सियां

 3127.  श्री  डी०्बी०  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मछली  पांलन  के  विकास  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  जिला  स्तर
 पर  मत्स्य  किसान  विकास  एजेंसियां  स्थापित  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1985-86  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कितने  जिलों  में  ऐसी  एजेंसियां  स्थापित  की  गई

 क्षि  सन्त्रासय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  योगेश  :  हां  ।  अधिकतर  राज्यों

 में  जिला  स्तर  की  मछुआ  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई  हैं  ।
 ह॒

 1985.86  5.86  के  दौरान  35  नई  मछुआ  विकास  एजेंसियां  स्थापित  किए  जाने  की

 योजना  थी  ।

 ओर  अब  तक  कुल  147  मछुआ  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई  जिला

 स्तर  की  मछआ  विकास  एजेसियों  का  ब्यौरा  निम्नवत्‌  आन्भ्र

 24,  गुजरात
 --  5,  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  —
 26,  पश्चिम  और  हिमाचल  जम्मू  और

 और

 झारे  पानी  में  भ्ींगा  समछलो  पालन  विकास  कार्य

 3128,  श्री  ढी०थी०  पाठिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  समुद्र  तटीय  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  खारे  पानी  में  झींगा  मछली  पालन

 विकास  और  भूमि  जलयाशित  राज्यों  में  खारी  भूमि  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  करने  की

 कोई  योजना

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1985-86  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यं।रा  क्या  और

 क्या  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गए  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनत्री  योगेन्द  :  और

 और  सम्बन्धित  राज्य'सरकारों  के  परामर्श  से  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने

 के  लिए  1985-86  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  और  उपलब्धियों  के  ब्यौरे  निम्नवत

 राज्य  लक्ष्य  उपलब्धि  टिप्पणियां

 हैक्टार  हैक्टार

 1  2  3
 |

 4

 आन्ध्र  प्रदेश  500  75  तकनीकी  जानकारी  का  न  होना

 गुजरात  500  52  लगभग  500  हैक्टार  क्षेत्र  को
 मात्स्यकी  के  अन्तगंत  लाने  के  लिए

 .  केन्द्रीय  तटीय  इंजीनियरिंग  संस्थान
 ने  सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण  का  कार्य

 पूरा  कर  लिया
 :  कं

 कर्नाटक  100  न  तकनीकी  जानकारी  का  न  होना  और
 सरकारी  कब्जे  में  सीमित  क्षेत्र

 केरल  500  -+  तकनीकी  जानकारी  का  न  होना

 महाराष्ट्र  50  42

 उड़ीसा  200  24  तकनीकी  जानकारी  का  न  होना

 तमिलनाडु  200  न  तकनीकी  जानकारी  का  न  होना
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 १७2७०.

 1  2  3  4

 पश्चिम  बंगाल  500  न  लगभग  450  हैक्टार  क्षेत्र  को
 मात्स्यकी  के  अत्यंत  लाते  के  लिए
 केन्द्रीय  तटीय  इंजीनियरी  संस्थान  ने
 सर्वेक्षण  तथा  अन्वेषण  का  कार्य  प्रा
 कर  लिया  है  ।

 गोआा  निर्धारित  नहीं  27

 किया  गया  है

 पांडेचेरी  निर्धारित  नहीं  25

 किया  गया  है  ।

 राष्यों  भोर  संघ  राज्स  क्षेत्रों  में  मत्त्य  बोल  फार्स

 3129.  री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में
 वाणिज्यिक  आकार  के  मत्स्य  बीज  फ़ार्मों

 का  निर्माण  करने  की  एक  योजना

 यदि  तो  कया  वर्ष  1985-86  में  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र
 क ेलिए  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  !

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मस्त्री  पोगेश  सक्षबाना  )  हां  ।

 अधिकतर  राज्यों  में  वाणिज्यिक  आकार  की  डिम्पौना  हैचरियों  का  निर्माण  करने  की  योजना

 प्रदेश प्रत्येक में  के  दौरान  8  डिम्पोना  फार्म  हैचरियों  के  निर्माण  का  लक्ष्य

 और  4  डिम्पौना  फार्म  हैचरियां  यथा  पश्चिम  उत्तर  प्रदेक्ष

 और  मध्य  प्रदेश  प्रत्येक  में  एक-एक  पूरी  हो  चुकी  हैं  ओर  अन्य  4  यथा  महाराष्ट्र  में  एक

 एक  ओर  केरल  में  दो  पूरी  होने  वाली  हैं  ।

 ह्रावासीय  विकास  के  लिए  पृर्ष-निर्माण

 फेश्रिकेशन  तकभनोक  को  जानकारी  )

 डा०  डो०  एस०  रेड्डी  :  क्‍या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी देशों में पूर्व-निमित सामग्री की सहायता से व्यापक आवासीय विकास हुआ और
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 क्‍या  मकानों  के  निर्माण  की  लागत  तथा  उ्॑ष  पर  लगने  वाला  समय  कम  करने  के
 -

 लिए  इस  तकनीक का
 हमारे  देश  में  आयात  तथा  प्रयोग  करने  का  सरकार  का  कोई  विचार है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  बलबोर  सिह  )  :  और  पश्चिमी

 देशों में  प्रयकत  प्रीफेब  तकनीकी  के  अपनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों  पर

 पहले  ही  सरकार  ध्यान  दे  रही

 सिलोगुड़ी  में  मारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  का  विक्की  केग्द्र

 3131.  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्‍या  सरकार  का  उत्तरी  सिक्किम  और  भूटान  के  लिए  सिलीगुड़ी  में  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  का  एक  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चत्द  :  और  मख्य  इस्पात

 द्वारा  अपने  वाणिज्यिक  फैसने  के  आधार  पर  जिक्री  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  लिया  जाता  सिली

 गुड्डी  में  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  बारे  में  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 मों  तिया  खान  में  बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों  का  निर्माण

 3132.  श्रीमतो  विद्यावती  चतुर्बंदी  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  मोतिया  खान  में  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  मकानों  के  निर्माण  के  बारे  में  8  1985  985  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  20?3  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मोतिया  खान  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  जा

 रहे  निम्न  आय  वर्ग  के  फ्लैटों  का  जो  1985  में  दिया  जाना  अभी  तक  +

 दिया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  पहले  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  घोषणा

 की  थी  कि  हन  फ्लेटों  का  कब्जा  आवंटितियों  को  वर्ष  1982  में  दे  दिया  जाएगा  ओर  ये  फ्लैट  चार

 वर्ष  पहले  से  ही  तैयार

 (१)  यदि  तो  कया  इतने  वर्षों  तक  इन
 फ्लैटों  का  कब्जा  न  दिये  जाने  के  कारण  इन

 क्लैटों  की  लागत  में  उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की  और

 इन  फ्लेटों  का  कब्जा  आबंटितियों  को  कब  तक  दिया  जाएगा  ?

 "Qt ९३५
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 a  नव
 शहरी  बिकास  मन्‍्श्रालय  में  राज्य  मम्त्री  दलबोर  सिह  )  :  हां  ।

 (=)  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पहले  यह  घोषणा  की  थी  कि
 इन  फ्लैटों  का  कब्जा  आबंटियों  को  1982  में  दे  दिया  ड्रा  के  माध्यम  से
 इन  फ्लैटों  का  नियतन  24-3-82  को  हुआ  फ्लैंटों  के  प्ूरणता  की  सम्भावित  तारीख  दिसम्बर
 1982 थी  परन्तु  चूंकि  मूल  ठेकेदारों  के  ठेके  रह  करने  पड़े  अतः  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  हो  सका  ।

 इन  फ्लेटों  का  अन्तिम  बिक्री  मल्य  इनके  पूर्ण  हो  जाने  पर  ही  निकाला

 निर्माण  1986  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  तथा  इसके  शीघ्र  बाद  ही
 फ्लैटों  का  कब्जा  दे  दिया  जाएगा  ।

 ] है

 हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  कन्सट्रक्शन  लिमिटेड  को  प्र  क्षमता

 3133.  श्री  इस्ाजोत  गुप्स  :  क्‍या  इस्पात  शोर  श्लान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  स्टीलवक्स  कंसट्रक्शन  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  के  शिष्टमंडलों  द्वारा

 1985  में  उन्हें  प्रस्तुत  कम्पनी  की  अर्थक्ष  मता  रिपोर्ट  पर  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 तो  क्‍या की  गई

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  वर्क्स  कंसट्रक्शन  लिमिटेड  दे  कार्यक्षेत्र  का  विविधिकरण  कर

 गैस  इस्पात  क्षेत्रों  में  ले  जाने  क ेलिए  कोई  परियोजनाएं  तंयार  और

 कितने  विभागीय  कामगारों  को  बेरोजगार  रखा  जा  रहा  है  और  उन्हें

 घोषित  किया  जा  रहा  है  जबकि  सिविल  कार्य  सहित  विभिन्त  फंबरीकेशन  ओर  इरेक्शन  कार्यों  के
 *

 लिए  ठेकेदारों  के  श्रमिकों  को  काम  पर  लगाया  जा  रहा  है  !

 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  कुरण  लख्द्र  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  स्टीव  वर्क्स

 क्शन  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  में  सुझाये  गए  विकल्पों  पर

 विचार  किया  है  तथा  कम्वनी  की  समस्याएं  हल  करने  के  लिए  विभिन्‍न  रण-नीतियों  पर  विदार

 कर  रही  है  ।

 कम्पनी  ने  पिछले  4-5  वर्षों
 से

 सीमेंट  प्रतिरक्षा  आदि  जैसे  इस्पात

 भिन्न  क्षेत्रों  में  भी  कार्य  करना  शुरू  किया

 विभिन्‍न  स्थानों  विशेषतया  इस्पात  कारखानों  में  कार्य  के  क्रमक  रूप  से  घट  जाने

 के  कारण  कामगारों  की  संड्या  आवश्यकता  से  बढ़  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उनके  उपयाग  में

 कमी  हो  गयी  हिन्दुस्तान  स्टीलवर्कर्स  कंस्ट्रक्शन  लि०  ने  विधाभीय  कामगारों  को  बहु-स्यवसायिक

 छा
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 प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  उपाय  किए  हैं  ताकि  जहां  कहीं  सम्भव  उपठेकेदारों  के  द्वारा  कार्य  में
 कमी  की  जा  सके  ।

 ooo  केरल मम  कक  में  कम

 केरल  में  मत्य्य  किसान  विकास  ऐजेंसियां

 3134.  थो  मुल्लापल्लोी  रामचसखान  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  मत्स्य  किसान  विकास  एजेन्सियां  हैं  ओर  उनमें  से  केरल  राज्य  में

 हैं  २९०३६  हैं

 कया  निकट  भविष्य  में  ऐसी  कुछ  और  एजेल्सियां  स्थापित  की  जायेंगी  यदि

 तो  किस  राज्य  में

 क्‍या  केरल  राज्य  में  खारे  जल  में  अन्तरस्थलीय  मात्स्यिकी  के  के  लिए

 एजेंसियां  स्थापित  की  गई  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  राज्य  के  व्यापक  लम्बे  तटीय  क्षेत्र  और

 व्यापक  खारा  जल  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केरल  में  इस  प्रकार  की  एजेन्सियों  की  संख्या  में

 वृद्धि  करने  का  है  ?

 कथि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख्र  म  )  देश  में  कुल

 147  मछुआ  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई  जिनमें  से  3  केरल में  हैं

 हां  ।  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही

 नहीं  ।

 नहीं  ।
 ५

 सऊदी  धरव  में  भटक  रहे  मारतीय

 3135.  भरी  मुल्लापलली  रामचशन  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  को  मालूम  है  कि  अम्बई  के  जनशक्ति  का  निर्यात  करने  वाले

 धोलेबाज  म्यक्तियों  द्वारा  ठगे  गए  अनेक  जिनमें  से  अधिकांश  केरल  के  निवासी  हैं  सऊदी

 अरब  में  भटक  रहे

 पदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  गए  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  व्यक्तियों  को  भारत  लौटने  में  उनकी  मदद  करने  का
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 अस  संत्रालल  के  राज्य  भस्त्रो  पी०ए०  :  से  सऊदी  अरब  स्थित
 भारतीय  दूतावास  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1985-86  के  दौरान  ऐसे  65  व्यक्तियों  ने  उन्हें
 रिपोर्ट  की  ।

 भारतीय  मिशन  ऐसे  व्यक्तियों  को  भारत  वापस  लौटने  में  सभी  सम्भव  सहायता  करते

 हैं  ।

 झशोक  बिहार  में  एम०  प्लाई०  जो०  फ्लेटों  का  कब्जा

 3136.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  नवम्बर  1985  में  पाकेट

 अशोक  बिहार  में  एम०आई०जी०  के  कुछ  फ्लैट  आवंटित  किए

 (@)  कया  किराया  खरीद  आधार  के  आवंटियों  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मांगी

 गई  प्रारम्भिक  राशि  आवश्यक  दस्तावेजों  सहित  जमा  करा  दी

 क्या  आवंटितियों  को  अभी  तक  फ्लैटों  का  कब्जा  नहीं  दिया  यदि  तो

 इसके  कया  कारण

 कया  आवंटितियों  को  1986  से  फ्लैट  का  कब्जा  लिए  बिना  696,80  रुपये

 प्रति  मास  की  मासिक  किस्त  अदा  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 (8)
 यदि  तो  सरकार  आवंटितियों  को  फ्लैटों  का  कब्जा  कब  देगी  और  सरकार

 फ्लैटों  का  कब्जा  दिए  जाने  में  होने  वाले  विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  आवंटितियों  को  होने  वाले

 नुकसान  का  क्‍या  मुआवजा  देगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  हां  ।

 बहुत  से  आवंटियों  द्वारा  प्रारम्भिक  धरोहर  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 हां  ।  कब्जा  प्तौंपने  के  लिए  फ्लैट  तैयार  नहीं  हैं  ।

 हां  ।  उस  समय  कब्जा  सौंपने  के  लिए  फ्लेंट  तैयार  नहीं  थे  ।

 (2)  अब  फ्लैटों  के  1986  तक  तैयार  हो  जाने  को  सम्भावना  मासिक  किस्‍्तों

 के  भुगतान  की  तिथि  स्थगित  कर  दी  जाएगी  तथा  आवटियों  को  उनकी  धरोहर  राशि  पर  तथा  दी

 गई  मासिक  किस्सों  पर  स्थल  पर  फ्लैंटों  के  पूर्ण  हो  जाने  की  तिथि  तक
 7

 प्र०  झ्ृ०  की  दर  से

 ब्याज  दिया  जाएगा  ।
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 भारतोय  फिल्मों  का  निर्यात

 3137.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  किया  गया  है  और  वर्ष

 1986-87  के  दोरान  कितनी  फिल्मों  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 आर # क्‍या  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  भारी  गिरावट  आई  है

 जि  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 —  a  कट  LY  ~~

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो  ०एन०  :  1984-85

 तथा  1985-86  1986  निर्यात  की  गई  भारतीय  फीचर  फिल्मों  की  संख्या  क्रमशः

 525  और  434  थी  ।  यह  उम्मीद  है  कि  1986-87  के  दौरान  450  फिल्में  निर्यात  की

 हां  ।  भारतीय  फीचर  फिल्मों  के  निर्यात  में  कमी  हुई

 फिल्‍मों  के  निर्यात  में  कमी  का  मुख्य  कारण  वीडियो  प्रौद्योगिकी  का  विस्तार  होना  है
 जिसके  परिणाम्रस्वरूप  वेध  तथा  अवंध  दोनों  प्रकार  के  वीडिप्रो  कैसेट  समद्रपारीय  बाजार  में
 तत्परता  से  उपलब्ध  हैं  जो  विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  को  देखने  के  लिए  थियेटरों  में  उपस्थिति  को
 गंभीर  रूप  से  प्रभावित  करते  हैं  ।

 भारतीय  मों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा
 लिखित  उपाए  किये  गये

 (1)  निगम  विदेशों  में  आयोजित  फिल्म  समारोहों  तथा  फिल्म  विकास  बाजारों  में
 भाग  लेता  हैं  जहां  यह  उप-शीर्षित  फिल्में  तथा  वीडियो  सेट  लेता

 (2)  यह  विदेशों  में  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भेजता

 (3)  भारत  में  होने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  तथा  फिल्मोत्सवों  के  अवसर
 :  पर  आयोजित  फिल्म  बाजारों  में  भाग  लेने  के  लिए  प्रत्याशित

 व्यक्तियों  तथा  राज्य  को  आमंत्रित  किया  जाता

 (4)  विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों  को  अपने-अपने  देश  के  लिए  भारतीय  फिल्मों  के
 चयन  तथा  खरीद  हेतु  उन्हें  देखने  के  लिए  भांरत  आने  के  लिए  आमंत्रित  तथा

 प्रोत्साहित  किया  जाता

 (3)  विदेशों  में  भारतोय  फिल्मों  के  प्रति  रूचि  पंदा  करने  के  लिए  सस्कृतिक
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 आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अन्त गंत  या  अन्यथा  विभिन्न  देशों  में  भारतीय
 फिल्‍मों  के समारोह  आयोजित  किये  जाते  हैं  ।

 (6)  आंद  तैयार  करने  के  लिए  निर्माताओं  को
 अग्रिम/ऋण  दिये  जाते

 हैं  ।

 जिला  24  पश्चिम  बंगाल  में  उर्वरक  संयंत्र  को  स्थापना

 3138.  झरी  सत्य  गोपाल  सिश्र  कृवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जिला  24  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में

 उबंरक  संयंत्र  लगाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन  है  कि

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा
 :  और  पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  जिले

 में  सावंजनिक  क्षेत्रीय  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  24  परगना
 जिले  में  66,000  टन  सिंगल  सुपर  फास्फेट  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  के  साथ  एक  लघु  उवंरक  संयंत्र  की

 स्थापना  करने  हेतु  एक  निजी  एकक  को  एक  आशयपत्र  जारी  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पूर्वी  दिललो  में  भूमि  पर  अनधिकत  कब्जा

 3139,  प्रो०  सिर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  दिल्ली  में  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  कबजा  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्यां  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  बिकास  मम्त्रालय  में  राज्य  समग्त्रो  दलबीर
 सिह  )  :  ओर  पूर्वी

 दिल्‍ली  में  विभिन्न  स्थानों  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  सौंपी  गई भूमि  के  भागों  पर  कुछ

 अतिक्रमण  किये  गए  हैं  ।

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  अनधिकृत  दखलकारों  के  विरुद्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता

 की  धारा  447  के  अन्तर्गत  स्थानीय  पुलिस  तथा  दिल्ली  भूमि  पर  अधिनियम
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 की  धारा  3  तथा  4  के  अंन्तगंत  विशेष  पुलिस  दिल्ली  प्रशासन  के  मामले  दर्ज  किये

 कानून  के  अनुसार  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  लिए  उन्मूलन  अभियान  चलाये  जा  रहे  तथापि

 कुछ  अतिक्रमणों  ने  अपनी  बेदखली  के  विरुद्ध  रोका  देश  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।

 खा्यान्नों  के  मूल्य  में  वद्धि

 3140.  श्री  ई०  श्रम्थपु  रेड्डो  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मूल्यों  में  हाल  हो  में  किसानों  से  की  जाने  वाली  खरीद  मूल्य  में  वृद्धि  के

 अनुपात  भें

 क्या  मूल्य  वृद्धि  उ्वरकों  की  मूल्य  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  और

 क्या  हृषकों  को  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  स ेकोई  लाभ  नहीं  होगा  ?

 झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख  :  धान

 किस्म  तथा  गेहूं  के  खरीद  मूल्यों  में  और  चावल  तथा  गेहूं  के  बिक्री  मूल्यों  में  हाल  ही  में

 बृद्धि  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  सारणी  में  दिया  गया  है  :--

 छरोद  मूल्य

 प्रति

 जिस  फसल  वर्ष  मूल्य  प्रतिशत  वृद्धि

 घान  1983-84  132.00

 किस्म  1985-86  142.00  7.6

 गेहूं  1982-83  151.00

 1985-86  16  2.00  7.3
 कि चकलललनलनुललभननुाााअाारा रा  भरा एलान  सार्यजनिक वितरण प्रणालो के लिए fawt मूल्य  जिस... फसल वर्ष मूल्य प्रतिशत

 सा्थजनिक  जितरण  प्रणालो  के  लिए  बिक्री  मूल्य
 निल्‍त  तारीख  से  प्र भावी

 फसल  वर्ष  मुल्य  प्रतिशत  बृद्धि

 190.00

 किस्म

 गेहूं जज डे ससससकसॉइअ्ॉ++++नाननच्च्ान््््च्गशगग््िछअछएछ&्ड्डोडडरट : ्फंइंंंंचंंइं
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 न  को  ५  फफ  पे  __

 धान  और  गेहूं  करे  खरीद  मूल्यों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  समय-समय  पर  बिक्रो  मूल्यों  में

 ब्‌ढ्धि  की  जाती  चावल  ओर  गेहूं  के  बिक्री  मूल्य  संशोधित  किए  गये  हैं  ताकि  इससे  बचने  वाली

 घनराशि  की  योजना  संबंधी  प्रयासों  को  मजबूत  बनाने  और  गरीबी  रोधी  जिनमें

 जातीय  ग्रामीण  कार्यों  और  महिलाओं  और  बच्चों  के  कल्थाण  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  सस्ते

 दामों  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  शामिल  के  कार्यान्वयन  पर  और  अधिक  जीर  देने  के  लिए

 इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।

 और  उत्पादन  की  लागत  संबंधी  मदों  में
 से

 उवंरक  केवल  एक  मद  खरीद

 म्ल्य  निर्धारित  करते  समय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उर्वरकों  सहित  आदानों  की  लागत  के

 बतंनों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  सरकार  नीति  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के

 लिये  महत्वपूर्ण  कृषि  जिन्सों  के  लाभकारी  समर्थन/बरीद  मूल्य  निर्धारित  करने  को  है  ।)

 धखसबारो  कागज  का  प्रायात

 3141,  श्री  बी०थी०  वेसाई  ]
 :  क्या  सूचना  श्रोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  बज  मोहन  महन्ती  ॥|

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यू  जपेपर  सोसाईटी  ने.अखबारी  कागज  के  आयात  को  रह

 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राफ़्य  मंत्री  वो०एन०  :

 नहीं  ।

 12.00  भष्याह्न

 ]  े

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  तिहाड़  जेल  में  सुरक्षा  पूरी  तरह  से  विफल  रही  यह

 जानना  मुश्किल  है  कि  जिस  तरह  से  छः  अपराधियों  के  साथ  एक  अन्तर्राद्रीय  अपराधी  फरार  हुआ

 तो  हि  वहां  कोई  सुरक्षा  व्यवस्थित  थी  ।  आपको  इस  पर  स्थगन  की  अमुमति  देनी  चाहिए  ।

 भरी  बसुदेव  ध्ाचार्य  आपको  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  देनी  चाहिए

 ट  के  इस  प्रकार  फरार  होने  पर  नाथ  वाई  का  स्थगन  प्रस्ताव  इस

 ते  तस्कर  बॉलकट  के  हवाई  जहाज  द्वारा  फरार  होते  पर  उतके

 477

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  वॉलक

 सभा  में  गृहीत  किया  गया  था  कुझा
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 रा  स्थगन प्रस्ताव को  ैह$॒  एफ  फ  छढछ
 स्थगन  प्रस्ताव  को  इसी  सभा  में  गृहीत  किया  गया  था  ।  यह  स्थगन  प्रस्ताव  भी  गृहीत  किया  जाना

 ।  सुरक्षा  व्यवस्था  के  असफल  होने  का  यह  एक  गंभीर  मसला  क्या  आप  इसे  सुरक्षा
 व्यवस्था  की  पूर्ण  विफलता  मानते हैं  ।

 ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  सुओमोटो  स्टेटमेंट  आ  रहा  है  ।  प्रो०  साहब  एक  बात  तो  साफ  हो

 गई  ।  ऐसा  दो  बजे  सुओमोटो  स्टेटमेंट  आ  रहा  6  ॥

 ]

 तब  हम  इस  पर  चर्चा

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  इस  बारे  में  एक  पूर्वोदाहरण  के

 फरार  होने  मैं  आपको  पूर्वोदाहरण  दूंगा  ।  वॉलकट  के  फरार  होने  पर  नाथ

 पाई  का  स्थगन  प्रस्ताव  इसी
 सभा

 में  गहीत  किया  गया  आप  इसकी  जांच  करा  सकते

 ]

 झ्रध्यक्ष  महोदय  ;  देख  प्रिसिडेंट  जो  भी  है  ।

 ]
 प्रो०  मधु  बंडवते  :  कुख्यात  तस्कर  वॉलकट  के  हवाई  जहाज  द्वारा  फरार  होने  पर  नाथ  पाई

 के  स्थगन  प्रस्ताव  को  इसी  में  गृहीत  किया  गया  था  और  उस  पर  चर्चा  की  गई

 अध्यक्ष  महोवय  :  एक  सुओमोटो  स्टेटमेंट  आ  रहा  फिर  डिसकस  कर  लेंगे  ।

 प्रष्यक्ष महोदय : एक ओर मैम्बर प्रो० सघु दंडबते : कृपया इस पर चर्चा की अनुमति ] ु झ्ष्णक्ष महोदय : यह तो आपकी च्वाइस है । जो आप लिख कर दें , ] आप सूचना दे सकते 378
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 ्  ख़ख

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  इंस  मामले  पर  सरकार  की  निन्‍्दा  की  जानी  चाहिए  ।  यह
 राजधानी  में  सुरक्षा  व्यवस्था  की  पूर्ण  विफलता  का  मामला

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  आप दे  दें  ।  मैं  देख  लूंगा  ।  आप  लिश्वकर  दे  दीजिए  ।  एकाडिग  टू  रूल्स

 चल

 ]  वि

 आप  सूचना  दे  सकते  हैं  ।  बस  इतनी  ही  बात  है

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  आप  मुझे  वह  कारण  बता  सकते  हैं  कि  इस  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 क्यों  नहीं  की  जा  सकती  ?

 ]
 भ्रष्यक्ष  महोदय

 :  यह  एडजानंमेंट  मोशन  को  बात  नहीं  है  ।

 |
 प्रो०  मधु  बंडबते  :  क्‍यों  नहीं  है  ?  मैं  आपको  पूर्वोदाहरण  दूंगा  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रिसिडेंट  तो  हमने  बनाया  कोई  बात  नहीं  है  ।

 झो  एस०वी०एन०  सोमू  :  भारत  सरकार  श्री  लंका  की  तमिल  समस्या

 का  राजनैतिक  समाधान  चाहती  है  परन्तु  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  ने  उस  समस्या  के  राजनैतिक

 धान  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  आपका  आ  रहा  है  ।

 ]

 विदेश  मामलों  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  इसे  उठा  सकते

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  मैंने  आपको  परवोंदहारण  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पूर्वोदाहरण  को  नहीं  मानता  ।
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 प्रो०  मधु  दंडबते  :  वॉलकट  के  फरार  होने  के  मामले  पर  नाथ  पाई  के  स्थगन  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  की  गई

 भ्रध्यक्ष  सहोद  य  :  मैं  पूर्वोदाहरणों  की रचना  करता  हूं  ।  बैठ  जाइये  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आप  बिना  किसी  तक॑  के  इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  कर  रहे

 ध्रधष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  चर्चा  की  अनुमति  दूंगा  ।  आप  मुझे  बाद  में  इसे  दे  दें  ।

 श्री  मुल्लापहली  रामचन्द्रन  :  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  कतिपय

 समाज  विरोधी  तत्वों  द्वारा  कर्नाटक  के  कुर्ग  जिले  में  मलयालियों  का  दमन  एवं  उत्पीणन  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  मसला  है  ।  मलयाला  इंडियन

 हिन्दू--सभी  समाचार-पत्रों  न ेइसकी  खबर  छापी  यहं  एक  अत्यन्त  गंभीर  मसला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  उनकी  बात  है  ।

 इसे  राज्य  विधान  सभा  में  उठाया  जा  सकता  है  ।  बँठ  जाइये  ।  मैं  राज्य  के  विषय  में  चर्चा

 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 लय

 )
 **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  फायंवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |  अब

 पटल  पर  पत्र  रखे  श्री  अब्दुल  गफूर  ।

 12.02  भ०  प०

 समा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]
 झावास  ओर  नगरोय  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  फा

 वाधिक  प्रतियेदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा

 शहरो  बिकास  सम्त्रोी  झ्रबदुल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता
 --

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  दब _-

 **कारयं  वाही  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 |
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 आवास  और  नगरीय  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1984-85  के  कार्य  कर करण  की  सरकार  हार

 में
 क  कारद्वारा  समीक्षा  बारे

 विवरण बरण  |  ।  समीक्षा  के  बा  में  एक

 आवास  और  नगरीय  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष
 1984-85  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  1)

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो  ०--2252/86  ]

 हिन्दुस्तान  फरटिलाइजर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-५5  का
 वाधिक  प्रतिवेदन  भोर  कार्यकरण  की  समोक्षा

 कृषि  मंत्रों  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 )  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1984-85 5
 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुएं  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रग्षासय  में  रखे  गए  ।  वेलिए  संस्या  |

 शिक्ष्‌ता  संशोधम  1986

 ठेका  श्रम  शोर  संशोधन  1986  द्वारा  तुरन्त
 विज्ञान  बनाये  जाने  के  कारणों  को  बताने  बाला  व्यास्यात्मक

 असम  सन्जालम  में  राज्य  मन्त्रो  पी०ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :  --

 (1)  शिक्षु  1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के  अन्‍्तगंत  शिक्षुता  संशोधन
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 पी०ए०  संगमा  ]

 1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  18  1986

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  54  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  देखिए  एल०टी०  2254/86  ]

 (2)  ठेका  श्रम  ओर  संशोधन  1986  द्वारा  तुरन्त  विधान
 बनाये  जाने  के  कारणों  को  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  एल०  टो०  संख्या  2255/86  ]

 झावश्यक  वस्तु  1955  को  धारा  3  के  प्रंतगंत  प्रधिसूचनाएं

 /  राष्ट्रीय  बोज  निगम  लिमिटेड  ध्ोर  हरियाणा-कृषि-उच्योग  निगम  चण्डोगढ़
 के  वाषिक  प्रतिवेबत  शोर  कार्य रण  की  झ्ादि

 कृषि  संत्रो  बटा  :  श्री  योगेन्द्र  ककवाना  की  ओर
 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपघारा  (6)  के  अन्तगंत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  उवंरक  ले  जाने  पर  1985,  जो
 ]  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचमा  संख्या  सा०का०लि०

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 सा०का०नि०  जो  30  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  उकेरकों  के  मूल्यों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  हैं  ।

 सा०्का०नि०  93  जो  6  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  उबंरकों  के  पात्रों  के  चिन्हांकनों  के  बारे  में  है  ।

 उवंरक  1986  जो  14

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  201

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देलिए  संख्या  एल०दो०  2256/86  ]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अम्तगंत

 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 )  राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्‍ली  के  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समोक्षा  ।
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 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1981-85  4-85  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-म  हा  लेखापरीक्षक  की
 की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 रणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )
 [  प्रस्यालय  में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०टो०  2257/86]

 (4)  कम्पनी  1956  की  घारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  हरियाणा  क्ृषि-उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  का  वर्ष  198182  का

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 हरियाणा  कृषि-उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हरियाणा  कृषि  उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  का  वर्ष  1982-83  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष क
 की  टिप्पणियां  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रस्षालय  में  रखे  गए  ।  वेखिए  संस्या  एल०  टी  |  ]

 )

 प्रो०  मघुदण्डवते  :  खड़े  हुए  ।

 ]
 झ्ध्यक्ष  महोबय  :  मैं  आपको  चर्चा  में  भाग  लेने  से  मना  नहीं  कर  रहा  आप  इसे  इस

 वक्तव्य  के  बाद  मुझे  दे  सकते  हैं  ।

 प्रो०  बदुवष्डबते  :  आप  कुछ  कहते  क्‍यों  नहीं  ?  क्या  आप  इसे  गम्भीर  मामला

 नहीं  मानते  हैं  ?  आप  गृह  मंत्री  को  निदेश  क्यों  नहीं  देते  ?
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  इसीलिए  मैं  उन्हें  एक  वक्तव्य  देने  को  कह
 '

 रहा  हूं  और  एक  वक्तव्य  दिया  जा  रहा

 प्रो०  मधु  दण्ड वते  वे  आज  ही  वक्तव्य  देंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  भहोदय  :  जी  वे  2  बजे  वक्तव्य  देंगे  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  खड़े  हुए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  पुस्तक  क्‍यों  नहीं  पढ़ते  मुझसे  क्‍यों  पूछते  हैं  ?  यह  आपका

 अधिकार

 शी  थम्पन  थामस  :  केरल  सरकार  ने;काली  सूची  में  रखे  गए  दो  विदेशी

 राष्ट्रिकों  का  स्वागत  किया  इस  मामले  में  एक  जांच  आवश्यक  है  |  मैं  यह  मामला  आपके  ध्यान

 में  ला  रहा  हूं  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  लिखकर  दीजिए  ।  मुझे  नहीं  पता  कौन-सा  मामला  क्‍या

 मैं  आपकी  बात  पर  कंसे  विश्वास  कर  मैं  आपको  कोई  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  आप

 मुझे  लिखकर  दीजिए  और  मैं  मामले  की  जांच  करवाऊंगा  ।

 श्री  थम्पनत  थामस  :  मैंने  लिखित  रूप  में  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  को  यहां  मत  उठाइये  ।  अनुमति  नहीं

 श्री  आप  सुनते  क्‍यों  नहीं  हैं  ?  अभी-अभी  विदेश  मामलों  पर  वाद-विवाद  आरम्भ

 होने  वाला  है  ।  आप  इस  मामले  को  तब  उठाना  ।

 ]

 शी  वो०  तुलसो  राम  :  मैंने  नोटिस  दिया  है  कि  तिहाड़  जेल  से  सोबराज

 और  6  आदमी  भाग  गए  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  बात  तो  खत्म  हो  गई  है  ।

 श्री  बी०  तुलसो  राम  :  जेल  में  अगर  इस  तरह  से  तो  कहां  रक्षा  हो  सकती

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  स्टेटमेंट  आ  रहा  आप  कम-से-कम  बाहर  मिठाई  न  लाइए  ।
 सारे  मेम्बरों  को  यह  हिदायत

 184



 |  26
 1907

 नियम  377  के
 नਂ  कस  377  कै  अधीन

 बे
 मामले म>प०

 भारतीय
 संविधान  के  प्रनच्छेद  311  में  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  याचिका

 ]

 भरी  पी  ०झार०  कुमार  मंगलम  :  मैंसरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  की  सुरक्षा
 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  31]  में  संशोधन  करने  के  सम्बध्ध  में
 श्री ओम  प्रकाश  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  के  राष्ट्रीय 5

 >
 4

 नई  दिल्ली  और  5  करोड  अन्य  नागरिक  द्वारा  हेस्ताक्षा  एक  पात्रिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 थी  एडआर्डो  फ़ैलीरो  :  5  करोड़  लोगों  ने  याचिका  पर  हस्ताक्षर
 यह  एक  विश्व  रिकार्ड  है  ।

 12.07

 नियम  377  के  श्रधीन  मासले

 ]

 उड़ोसा  के  200  मील  लम्बे  समुद्र  तट  पर  तट  रक्षक  केरों  की
 स्थापित  करने  को  ह्रावश्यकता

 एक  भू  लगा

 हाष्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  विद्ञार  करेगी  ।

 की  सोमनाथ  रण  :  उड़ीसा  के  बालेश्वर  और  गंजाम  समुद्र  तटों  पर  बालेश्बर
 जिले  में  चांदपुर  में  प्रूफ  एण्ड  एक्स  पेरीमेंटेशन  जोन  और  गंजाम  जिले  में  मिस्ताइन्स  प्रशिक्षण  और

 अनुसंधान  केसर  जैसे  सामरिक  महत्व  की  रक्षा  संस्थापनाएं  स्थित  समुद्र  तटीय  क्षेत्र

 भरक्षित  हैं  ओर  खाड़ी  के  आर-पार  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  में  खुले  हुए  हैं  ।

 बंगला  देश  युद्ध  क ेसमय  इन  अरक्षित  समुद्र  तठों  की  रक्षा  करना  एक  स्रमस्या  बते  गई
 इसलिए  200  मील  लम्से  समुद्र  तट  के  जहां  आई०आर०ई०  लिमिटेड  जंसे

 पूर्ण  उच्चोग  स्थित  तट  रक्षक  केन्द्रों  की  स्थापना  करना  आवश्यक  इन  तट  रक्षक  केद्द्रों  में  से
 प्रत्येक  को  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  राडार  केन्द्र  से  सम्पक  बनाए  रखना  इससे  बंगाल  की
 थाड़ी  में  चलने  वाले  विदेशी  पोतों  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  परियोजना  की  जांच

 की  जाए  ओर  आवश्यक  कदम  उठाए  जाएं  ।
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 नी  डडट:?,स  कल  ककफअअअस्‍अछह  अल  च  यधयक्‍सेओ  सं  ओ  तक

 बोइंग  747  बिसानों  की  शड़ानें  बन्द  करने  झोर  उनके  संरचनांत्मक  दोबों
 का  पता  लगाने  के  लिए  आवश्यक  परीक्षण  करने  की  ध्रावश्यकता

 ु  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  जापानी  एयरलाइन्स  के  अपने  सभी  बोइंग  747  विमानों

 की  जांच  करने  के  लिए  उनकी  उड़ाने  बन्द  करने  के  बाद  बोहंग  कम्पनी  ने  यहू  स्वीक।र  किया

 है  कि  इन  विमानों  में  कई  संरचनात्मक  त्रृटियों  का  पता  चला  एयर  इण्डिया  भी  बोहंग  747

 विमान  उड़ाता  इसलिए  यह  अनिवाय  है  कि  इन  विमानों  की  उड़ानें  तत्काल  बन्द  की  जाएं
 और  उनके  ढांचे  को  यह  पता  लगाने  के  लिए  परीक्षण  किये  जायें  कि  कया  उनमें  कोई  संरचानत्मक

 त्रुटियां  जंसा  कि  समाचार  प्राप्त  हुआ  यद्यपि  इससे  एयरलाइन्स  को  भारी  घाटा

 परन्तु  यह  कदम  उठाना  यात्रियों  की  सुरक्षा  के  हित  में  आवश्यक

 एम्प्रेस  का  प्रबन्ध-प्रहण  करने  को  झावश्यकता

 क्रो  बनवारोी  लाल  पुरोहित  :  यह  बात  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आई  होगी

 कि  111  वर्ष  परानी  एम्प्रेस  नागपुर  शहर  में  टाटा  बन्धुओं  की  प्रथम  औद्योगिक  इकाई  ने

 महाराष्ट्र  सरकार  से  इसे  5  1986  से  बन्द  करने  की  अनुमति  मांगी  इस  मिल  में  लगभग

 7,000  कमंचारी  हैं  और  उसका  मासिक  मजूरी  बिल  70  रुपये  है  ।

 इसको  बन्द  करने  के  निर्णय  की  घोषणा  इसके  प्रबन्धकों  द्वारा  प्रतिवर्ष  बढ़ते  हुए  घाटे  के कारण

 की  गई  थी  ।  मिल  के  प्रबन्धकों  ने  इसके  बन्द  होने  से  प्रभावित  होने  वाले  50,000  से  अधिक  लोगों

 के  हित  और  भविष्य  का  जरा  भी  ध्यान  नहीं  रखा  इस  मिल  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण

 7,000  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  भुखमरी  का  सामना  करना

 1978  से  1982  तक  एम्प्रेस  नागपुर  ने  3.84  करोड़  रुपये  का  कुल  लाभ  अर्जित

 किया  परन्तु  1982  के  बाद  अचानक  इसे  4  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  ।  ऐसा  लगता  है  कि

 प्रबन्धकों  ने  1982  के  बाद  जान-बझ  कर  घाटा  दिखाया  है  और  मिल  के  कार्यकरण  के  सभी

 पहलुओं  की  गहराई  से  जांच  की  जानी  मिल के  प्रबन्धकों  को  कड़े-से-कड़ा  दण्ड  दिया  ज

 अस्त  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  का  अनरोध  करता  हें  और

 यह  अनुरोध  भी  करता  हूं  कि  एम्प्रेस  मिल्‍्स  के  7,000  कर्मचारियों  के  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  और  उनके  परिवारों  को  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय

 सरकार  को  उक्त  मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहण  कर  लेना  चाहिए  ।

 दिल्‍लो  भाटक  तियंत्रण  झधितियम  में  संशोधन  करने  को  धयावश्यकता
 जिससे  कि  रक्षा  कामिक  सेवा  निशव्ति  से  पूर्व  प्रपने  सकानों  पर

 कब्जा  प्राप्त  कर  सके

 करी  ह्रजय  सुशरान  )  :  मैं  रुभा  का  ध्यान  एक  अविलम्बनीय  और  लोक  हित  के
 मामले  की  ओर  दिलाना  चाहता
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 नियम  377  के  अधौन  मामसे

 12.10  च०प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन

 55  हजार  से  भी  अधिक  रक्षा  कार्मिक  प्रतिवर्ष  सेवानिवृत्त  होते  हैं  और  उनके  पुनर्वास
 की  तत्काल  आवश्यकता  उन  व्यक्तियों  को  जिनके  दिल्ली  में  अपने  मकान  अपना  आश्रय
 अन्य  स्थानों  पर  ढूंढ़ना  पड़ता  है  क्योंकि  दिल्ती  भाटक  नियंत्रण  अधिनियम  में  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  जिसके  द्वारा  वे  कभी  किराये  पर  दी  गयी  अपनी  आवासीय  सम्पत्ति  को  तुरन्त  अपने
 कब्जे  में  ले  सकें  ।  अनेक  उदाहरगाथं  हरियाणा  और  तमिलनाडु  में  अपने  मकानों
 पर  पुनः  कब्जा  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रक्रिया  को  कारगर  विधान  द्वारा  सरल  बनाया  गया

 दिल्ली  भाटक  नियंत्रण  अधिनियम  में  उपयुक्त  विधान  द्वारा  तत्काल  संशोधन  किये

 जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  सेवानिवृत्त  होने  वाले  रक्षा  कामिक  अपनी  सेवानिवृत्ति  की  तारीख
 से  कम-पे-कम  एक  वर्ष  पूर्व  या उससे  कम  समय  में  अपने  मकानों  पर  शीघ्रता  से  पुनः  कब्जा

 प्राप्त  कर  सकें  ।

 भारतोय  वातावरण  पर  हेलो  धमकेतु  के  प्रभाव  का  प्रध्ययत  किये  जाने

 को  झ्रावश्यकता

 श्री  प्रताप  भान  शर्मा  :  हैली  का  घूमकेतु  आसमानों  की  सैर  करता  हुआ  75

 वर्षों  के  पश्चात्‌  वापस  आता  है  और  यह  धीरे-धीरे  पृथ्त्री  के  रक्ष  के  नजदीक  आता  जा  रहा  है

 जिसके  कारण  पथ्वी  की  खगोलीय  एवं  जलवायु-पंबंधी  परिस्थितियां  प्रभावित  हो  रही  हैं  ।  यह  बीसवीं

 शताब्दी  की  एक  ऐतिहासिक  घटना  घूमकेतु  के  इस  समय  का  विशेष  महत्व  है  ।  वर्षों

 तक  दूर  से  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  मनुष्य  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  आभार  मानता  है  कि  वह  आज

 इसके  रहस्य  को  सुलझाने  में  समर्थ  होगा  ।  विश्व  के  वेशानिक  हैली  के  धूमकेतु  के  बारे  में  दिन-रात

 अनुसंधान  कार्य  में  लगे  हुए  हमारे  वेशानिक  वेघशालाओं  तथा  उपग्रह  प्रणाली  को

 भी  भारतीय  जलवायु  पर  इसके  प्रभाव  का  अध्ययन  करना  पृथ्वी  के  कक्ष  में  इसकी  उप

 स्थिति  के  कारण  अनियमित  ओला-बृष्टि  हो  सकती  हिमपात  हो  सकता  है
 तथा

 मानसून

 का  आगमन  रुक  सकता  अतः  मैं  अन्तररिक्ष  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  राज्य  मंत्री  से

 रो  करता  हूं  कि  वे  इस  संबंध  में  सभा  में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 तम्धाक्‌  उत्पादकों  को  लामकारो  मुल्य  बिलाने  तथा  तम्बाकू  पर  ध्नसंघान

 के  सिये  ओर  भ्रथिक  धतराशि  स्थोक्त  करने  को  ध्राबइ्यकता

 /

 क्री  बी०  शोममाद्रीश्यर  राध  है  पूरे  देश  में  तम्बाकू  उत्पादक  सर्वाधिक

 पोड़ित  व्यक्ति  यद्यपि  खेती  की  लागत  में  काफी  वृद्धि  हो  गई  है  तथापि
 प्रतिकूल  मौसमी

 परिस्थितियों  के  कारण  प्रति  एकड़  उपज  में  गिरावट  आयी  केम्द्रीय  सरकार  ने  इस  बब  फ्लु

 अधिसाधित  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  के  स्यूनतम  समर्थन
 मूल्यों

 में  वृद्धि  नहीं  की  है  जिससे  काफी  परेश।नी
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 ———s  -+-+-  कि

 प
 बी०  शोभनाद्रोश्बर

 हो  रही  हे  ।  सरकार  को  अपनी  नीति  पर  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  और  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्यों  में  इतनी  वृद्धि  करनी  चाहिये  जो  किसानों  के  लिये  लाभकारी  हो  ।  सरकार  को  यह  देखना

 चाहिये  कि  विदेश  निर्यात  क्रयादेशों  |पर  शीघ्र  निर्णय  किये  जाये  ताकि  किसानों  को  ऊंची  कीमतें

 प्राप्त  हो  सके  ।  सरकार  को  बीड़ी  नादू  तम्बाकू  तथा  सनकयोर्ड  तम्बाकू  पर  विचार  करने

 के  लिए  तम्बाक  बोर्ड  जो  एफ०सी०वी०  तम्बाकू  पर  विचार  करता  की  तरह  एक  तम्बांक्‌  निगम

 भी  स्थापित/करना  चाहिये  ।  सरकार  को  बोड़ी  तम्बाकू  के  साथ-साथ  सिगार  के  लिए  प्रयोग  किये

 जाने  वाले  सनक्योड  तम्बाकू  का  भी  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करना  चाहिये  तथा  किसानों

 को  तुरन्त  भुगतान  हेतु  आवश्यक  उपाय  करने  चाहिये  ।  यद्यपि  तम्बाकू  से  राजकोष  में  सबसे  अधिक

 भ्र  शदान  फिर  भी  सरकार  तम्बाक्‌  की  खेती  का  विस्तार  करने  तथा  इससे  संबंधित

 संधान  पर  पर्याप्त  धन  व्यय  नहीं  कर  रही  सरकार  किसानों  को  राजस  हायता  के  रूप  में

 तकनीकी  काय॑ंक्रमों  पर  बहुत  ही  नाम  मात्र  की  राशि  खर्च  कर  रही  है  ।
 सरकार|

 को  इन

 मदों  पर  समुचित  धन-राशि  ख्च  करनी  चाहिये  तथा  तम्बाकू  उत्पादकों  की  सहायता  करनी  चाहिये
 साथ  प्रति  एकड़  उपज  में  वृद्धि  भी  लानी  /

 बिहार  में  हाल  हो  में  फेलो  महासारो  में  श्लोर  जो  पशुझों  के  मालिकों  को
 पर्याप्त  मुआवजा  देने  ओर  बीसार  पशुप्नों  को  बचाने  के  लिए  तत्काल

 कदस  उठाने  को  श्ावश्यकता

 ]

 श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के

 अधीन  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता

 सदन  के  माध्यम  से  सरकार  कां  ध्यान  बिहार  को  राजधानी  एवं  विभिनन  क्षेत्रों  में  पशुओं
 के  बीच  फंली  महामारी  के  भीषण  प्रकोप  हो  जाने  से  कम  से  कम  दस  हजार  पशुओं  की  मृत्यु  पिछले

 फरवरी  माह  में  हो  गई  है  ।  मैं  उस  तरफ  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  ज्ञाहता  मृतक  पशुमों
 में  अधिकांश  बछड़े  और  भंसें  जिन  लोगों  का  गांव  घर  पहले  ही  |

 गंगा  के  व्यापक  कटाव

 में  नष्ट  हो  चुका  उनकी  जीविक्रा  का  अब  कोई  आधार  नहीं  बचा  पटना  की  कई  खटाले

 जहां  पंंब॑  में  सैकड़ों  की  तादाद  में  मबेशी  रहते  ये  अब  सुनसान  हो  गई  हजारों  मवेशी  विभिन्‍न

 एवं  सामूहिक  थ्वटालों  में/दी
 मारी  की  अवस्था  में  हैं  और  मरने  वाले  मवेशियों  को  कोमत

 तीन  करोड़  से  पांच  करोड़  इस  पर  किया  गया  उपचार  व्यय  अलग  है  ।  पटना  एवं  इसके  पूर्वी

 क्षेत्रो  में  किसान  एवं  खटाल  संचालन  अब  भुखमरीं  के  कगार  पर  पहुंच  गए  हैं  ।

 विभिन्न  समा  जसेवी  संस्थाओं  ने  इतनी  बड़ी  संख्या  में  मवेशियों  की  अकाल  मृत्यु  के  लिए

 राज्य  सरकार  एवं  भारत  सरकार  से  कार्यवाही  करने  हेतु  स्मरणपत्र  दिए  हैं  अभी  तक  सेंकटग्रस्त

 लोगों  की  न  तो  कोई  सहायता  की  गई  है  और  न  ही  मवेशियों  के  कारगारउपचार  के
 कोई व्यापक  कार्यवाही  को  गई  है  ।
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 ओर
 अतिरिक्त  अनुदामों  की  सामान्य  )

 अतः  अनुरोध  है
 कि  तत्काल  सनसान  खटालों

 कीमती
 ३

 है  तत्काल  सुनसान
 खटालों  को  आबाद  करने,मरे  हुए

 "  मुआवजा  बीमार  पशुओं  के  तत्कालिक  समृबित  उपचार  तथा
 दृष्  उत्पादकों  की  जीविका  से  जुड़ी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए

 12.17  झ०प०

 प्रनुपूरक  भ्रनुवानों  की  सामान्य

 और
 झतिरिक्त  प्रनुदानों  को  सामान्य

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  7  और  मद  संख्या  8  पर  एक-साथ  आगे  चर्चा

 भरी  कालीप्रसाद  पाण्डेय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  विश  मन्त्री  द्वारा  जो
 सामान्य  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  उसका  मैं  समर्ंन  करता  उपाध्यक्ष  पूर्व  में  इसी  सदन

 पुजारी  जी  बैठे  मैंने  बहूत  जोरों  से मॉग  की  थी  कि  आई०  आर०  डी०
 पीगेंसा

 जितनी  सुदूर
 ्ु

 क्षेत्रों  मे ंचलने  वाली  योजनाएं  उनकी  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  भतपूष्ष  प्रधान  -
 मन्‍्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  निश्चित  रूप  से  मंशा  थी  कि  शहरों  में  जो  बेक  उनकी  शालाएं
 गांवों  में  खोलकर  ग्रामीणों  को  फायदा  दिया

 कुछ
 में  लोग  इससे  लाभान्वित  भी

 लेकिन  बिहार  राज्य  एक  प्रकोप  का  शिकार  हुआ  और  यह  प्रकोप  यह  था  कि  जितमे  बैंक

 खाध्षकर  उत्तरी--बिहार  में  स्थित  जं  पहले  साइकिल  पर  चलते  जिन्हें  वक्‍त  १९

 दो  रोटियां  नहीं  मिलती
 थीं,/आज  करोड़ों  के  मालिक  बने  बंठे  सरकार  संसाधन  जुटाने  की  बात

 करती  अगर  सरकार  निश्चित  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  जो  ग्रामीण  बंक  उन  पर  अ  कुश  रखे

 तो  संसाधन  एक  बहुत  अच्छा  मार्ग  ये  ग्रामीण  बेक  हो  सकते  हैं  ।
 आज  हुर  इलाके  में

 आप  देख  सभते  मैं  मोपाल  पश्चिम  श्योहर  आदि  के  बारे  में  ७

 बता  सकता  जहां  गांधी  ने  पश्चिमी  चंपारण  से  आन्दोलन  शुरू  किया  आज  पश्चिमी  चंपारण

 में  आप  देखेंगे  कि  जो  हमारी  योजनाएं  थीं  कि  ग्रामीण  बैंकों  के  माध्यम  से  गरीब  तबके  के  लोगों

 का  स्तर  ऊंचा  उसमें  हम  असफलु#ही  रहे  आज  आप  देखेंगे  कि  ग्रामीण  बंक  से  लाभ  कुछ
 परिवार  तक  ही  सीमित  रह  गया  प्रामीण  बँक  में  नियुक्ति  के  मामले  में  आप  देक्ेंगे

 कि
 जो  भी

 नियुक्तयां  हुई  जो  एक  बार  ग्रामीण  बंक  का  चेयरमैन  जिले  में  बन  गया  हैउसने  अपने  संबंधी

 ओर  अन्य  लोगों  की  नियुक्ति  इसके  बारे  में  आपने  आश्वासन  भी  दिया  था  कि  पाण्डे  जी  मैं  इस

 मामले  की  सी०  बी०  आई०  से  जांच  कराउगा  ।

 जो
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 अनुपू रक  अनुदानों  कौ  मांगें--सामार््य  1)  1986  .

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  )

 कालो  प्रसाद  पाण्डेय  ]

 मेरे  प्रश्श  के  आरोप  में  आपने  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  था  कि  पांडेय  जी  लाखों  के  घोटाले  का

 मामला  है  इसलिए  सी  ०वी०आई०  को  केस  दे  दिया  वह  क्रेस  बधना  कूटी  ग्रामीण  बंक  का  हैं  ।

 लेकिन  दुख  की  बात  यह  है  कि  आज  भी  मैनेजर  फिएट  कार  में  सब  तरफ  धूम  रहा  है  और  कह

 रहा  है  कि/जांच  से  क्या  होगा  ।  लेकिन  चार-पांच  माह  पूर्व  इसी  सदन  में  मुझे  आश्वासन  दिया

 गया  मैंने  चुनोती  देते  हुए  कहा  था  कि  अगर  जी  मेरे  आरोप  गलत  हों  तो  लोक

 सभा  की  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दे  आपने  चुनौती  देते  हुए  सीरणद्ी०  आई०  को  जांच  का

 आदेश  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  करोड़ों  रुपए  का  घोटाला  है  और  सी०  बी०  आई०
 पांच  माह  से  अपने  कान  बंद  करके  बेठी  सबृत  नध्ट  हो  सकते  हैं  और  आरोप  की  सत्यता  दूर
 खली  जा  सकती  मैं  आपसे  |  अनुरोध  करूंगा  कि  अगर  कोई  भी  केस  ग्रामीण  बंक  में  लूट  का

 आता  है  कि  ग्रामीणों  क ेसाथ  ठगी  हुई  है  तो  तुरन्त  यह  इन्स्ट्रक्शन्त  दी  जाए  कि  दोषी  व्यक्ति  को
 सम्पत्ति  की  कुर्की  अविलम्ब  की  जिससे  दूसरे  मैनेजर  यह  देख  सकें  ओर  महसूस|करें  कि  दूसरे
 की  सम्पत्ति  लूटने  वालों  को  सम्पत्ति  भारत  सरकार  अपने  अधीन  ले  लेगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 इन  प्रान्ट्स  का  समर्थन  करता  हूं  ।  /

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  .  अब  मम्त्री  महोदय  उत्तर  देगे  ।

 झ्लो  मलचंद  डागा  :  मैं  भी  बोलना  चाहता हूं  भोर  मुझे  आज  बोलने के
 लिए  कहा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डागा  समय  समाप्त  हो  चुका  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  देना

 आप  किसी  दूसरे  दिन  बोल  सकते

 क्रो  सुलचंद  :  मैं  सारे  दिन  इस  से  करता  रहा  कि  मेरा  नाम  पुकारा

 जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  काफी  प्रसन्नता  है  कि  अप  बोलने  के  लिये  हमेशा  उत्सुक  रहते

 परन्तु  आप  किसी  अन्य  दिन  बोल  सकते  हैं  ।

 बिश्त  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  अनादंग
 :

 महोदय  इस  काद-विवाद  में  तेरह
 प्राननीय  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  ।  उन्होंने  बहुत  ही  मूल्यवान  बिचार  व्यक्त  किये।हैं  ओर  मैंने

 उनके  सभी  सुझावों  को  नोट  कर  लिया  उनके  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  मुद्दे  अन्य
 .

 प्रशासनिक

 मम्त्रासयों  से  संबंधित  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  उन  मुद्दों  के  बारे  में

 लो  हमारे  मन्‍्त्रालय  से  संबंधित  नहीं

 संबंध  अशासनिक

 मंत्रालयों  को  लिखूंगा  ओर  उनसे

 कहूंगा  कि  माननीथ  सदस्यों  के  मुद्दों  पर  विद्यार  करने  के  पश्चात्‌  वे  उन्हें  पत्र  लिखें  ।
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 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांर्गे--सामान्य  (-

 अनुप्रक  बजट  पर  विचार  करते  हुए  मैं  यह्‌  कहना  चाहूंगा  कि  अनुप्रक  बजट  की  आलो

 घना  इसलिए  की  गयी  है  कि  घाटे  में  वृद्धि  की
 गयी  है  और  यह  भी  कहा  गया  है  कि  कुछ  राज्यों

 को  पर्याप्त  सहायता  विशेषरूप  से  सूखा  सहायता  के  रूप  में  नहीं  दी  गयी  है  ।  उन्होंने  यह  भी

 कहा  है  कि  निर्घन  वर्गों  की  उपेक्षा  की  गयी  है  तथा  निधंन  वर्गों  को  कुछ  भी  नहीं  दिया  |गया
 केवल  घनी  वर्ग  पर  ध्यान  दिया  गया  इन  आलोचनाओं  की  जांच  करने  से  मैं  सरकारी

 सद्टायता  की  एक  खास  विशेषता  से  आपको  अवगत  कराना  चाहता  इस  सदन  ड्रै  माननीय

 सदस्य  भी  सरकारी  सहायता  के  मूलतत्व  को  जानने  के  इच्छुक  होंगे  ।  सरका  सहायता  के  रूप

 में  दी  जाने  वाली  राशि  5,349.96  करोड़  रुपये  मैं  आपको  ब्यौरा  देकर  बताऊँगा  कि  इसे

 किस  प्रकार  निर्धारित  किया  जाता  हम  चावल  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  72  पैसे  प्रति

 किलो  की  सरकारी  सहायता  देते  हैं  कि  यह  निर्धन  वर्गों  को  कम  दर  पर  प्राप्त  हो  ।  गेहूं  के  मामले

 हमने  62  पैसे  प्रति  किलो  की  सरकारी  सहायता  दी  मिट्टी  के  तेल  पर  हम  7)  पैसे  प्रति
 लीटर  तथा  खाने  पकाने  वाली  गैस  पर  13.05  रुपये  प्रति  सिलिडर  की  सरकारी  सहायता  दे  रहे

 हम  हथकरधा  जनता  कपड़े  पर  2  रुपये  प्रति  वर्ग  मिल  निर्मित  धोतियों  और  साढ़ियों  पर

 1.5  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  मिलनि्मित  लट॒ठे  पर  1.50  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  तथा  मिल  निर्मित

 रूई-मिश्वित  पो  लिस्टर  कपड़े  पर  3.70  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  की  सरकारी  सहायता  दे  रहे  आर०

 एल०ई०जी०पी०  तथा  एन०आर०ई०पौ०  के  अन्तगंत  हम  गेहूं  पर  चालीस  पैसे  तक  की  सरकारी

 सहायता  दे  रहे  महोदय  जेसा  कि  आपको  पता  है  हम  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  1.50  रुपए
 प्रति  किलो  की  दर  से  गेहूं  दे  रहे  हैं  ।

 चावल  के  मामले  में  यह्‌  सरकारी  सहायता  37  से  39  पैसे  प्रति  किलो  है  यूरिया  उर्वरक
 के  मामले  में  यह  50  किलो  के  प्रति  बेग  पर  47.50  रुपए  डाक-सेवाओं  के  मामले  में  हम  एक
 पोस्टकार्ड  की  कीमत  15  पैसे  लेते  इसकी  उत्पादन  लागत  तथा  प्रभार  65.17  पैसे

 आता  है  ।  हम  प्रति  पोस्कार्ड  30.17  पैसे  की  सरकारी  सहायता  देते  अन्तर्देशीय  पत्र  के  मामले

 में  हम  इसकी  कीमत  35  पैसे  लेते  इसकी  कुल  उत्पादन  और  उठाई-धराई  लागत  70.63  पैसे

 हम  35.63  पैसे  की  सरकारी  सहायता  दे  रहे  यह  सरकारी  सहायता  हम  एक  अन्‍्तर्देशीय  पत्र

 के  लिए  दे  रहे  हैं  और  गैं  समाचार  पत्रों  के  बारे  में  भी  आंकड़े  आपको  समाचार

 पत्र  काल  बितरित  किए  जाते  समाचार  पत्रों  के  भामले  में  पंजीकृत  समाचार  पत्र  के
 प्रति  समाचार  पत्र  पर  हम  67  53  पैसे  की  सरकारी  सहायता  देते  रजिस्टर्ड  डाक  के  मामले
 प्रति  वस्तु  हम  1.91  रुपए  की  सरकारी  सहायता  देते  मनीआइडंर  के  सम्बन्ध  प्रति  मनीआडंर

 हम  2.08  रुपए  की  सरकारों  सहायता  देते  हम  आवश्यक  वस्तुओं  को  रेल  से  भेजते  हैं  ।
 रेल  विभाग  आवश्यक  वस्तुओं  की  दुलाई  भाड़े  की  रियातोी  दर  पर  करता  खाद्यानों  के  लिए  हम
 90.39  करोड़  रुपए  की  सरकारी  सहायता  दे  रहे  अन्यथा  खाद्यानों  की  लागत  इस  सीमा  तक

 और  अधिक  बढ़  जाती  ।  खाते  के  नमक  के  मामले  हम  21.46  करोड़  रुपए  की  सरकारी  सहायता

 दे  रहे  हैं  । फलों  और  सब्जियों  के  मामले  में  यह  सरकारी  सहायता  11.84  करोड़  रुपए  की

 बारे  के  मामले  यह  14.86  करोड़  रुपए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  हमें  निर्यात  पर

 आई



 अनुप्‌ रक  अनुदानों  की  मांगें--साभाग्य  17  1986

 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य

 चनादंन  पुज्सरी  ]

 सरकारी  सहायता  देनी  होती  इसलिए  हम  555  करोड़  रुपए  की  सरकारी  सहायता  दे  रहे  हैँ  ।

 इस  प्रकार  यदि  आप  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करें  तो  यह  सरकारी  सहायता  5349.96  करोड़

 रुपए  की  होगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इसे  स्थगित  कर  क्या  जाए  अथवा  हम  इसे  देश  के  निधन  वर्गों

 तथा  आम  जनता  को  दे  दें  ।  इसी  को  हमें  बजट  में  से  पर्याप्त  रूप  से  उठना  होता  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वित्तीय  संस्थाएं  तथा  बैंक  प्र  भावीरूप  से  कार्य  नहीं  कर

 रहे  एक  बात  यह  भी  उठाई  गई  है  कि  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  बैंक  थोड़ा-थोड़ा  करके  ऋशश

 बांट  रहे  हैं  ओर  इससे  उनको  नुकसान  भी  उठाना  पड़  रहा  यदि  आप  वर्ष  1984  में  हुए  लाभ

 पर  विचार  करें  तो  आपको  पता  बल  जाएगा  कि  यह  लाभ  82  करोड़  रुपए  का  था  इस  वर्ष  यह  लाभ

 बढ़कर  109  करोड़  रुपए  हो  गया  इस  प्रकार  32  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  अब  मैं  आपको

 वित्तीय  संस्थाओं  आदि  के  आंकड़े  दू  जहां  तक  एन०  ए०  बी०  ए०  आर०  डी०  का  संबंध  है

 इसने  वर्ष  1984-85  में  185  करोड़  रुपए  लाभ  अजित  किया  जीवन  बीमा  निगम  के  मामले  में

 2  वर्ष  में  एक  बार  मूल्यांकन  किया  जाता  है  ।  1983  में  जब  यह  मूल्यांकन  किया  गया  था  तो  उस

 समय  783.13  करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  था  ।  अब  जब  बर्ष  1985  में  मूल्यांकन  किया  गया  तोਂ

 31.3.1985  को  1849.65  करोड़  रुपए  का  अतिरेक  लाभ  हुआ  ।  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक

 के  मामले  में  वर्ष  1984-85  के  लिए  यह  लाभ  79.91  करोड़  रुपए  वर्ष  1983-84  में  64.39

 करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  वर्ष  1983-84  में  23.89  करोड़  का  लाभ  हुआ  ।  वर्ष
 1984-85  5  में  यह  लाभ  बढ़कर  29.3  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  अतः  विक्त  मंत्रालय  द्वारा  संचालित
 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  ये  लाभ  अजित  किए  गये  हैं  ।

 न
 a

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  है  कर  वसूली  राजस्व  वसूली  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।

 कुछ  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  किसी  भी  प्रकार  की  उपसब्धि  नहीं  विपक्ष  के  तथा  सत्तारुढ़
 दल  के  माननीय  सदस्य  सिंचाई  परियोजनाओं  और  अन्य  सभी

 कतों(के  लिए  केन्द्रीय
 बजट  से  और  अधिक  धन  राशि  की  मांग  भी  कर  रहु  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  और  अधिक
 धन  राशि  चाहते  हैं  ।  ऐसा  कंसे  किया  जा  सकता  है  ?  जब  हम  कर  अथवा  शुल्क
 लगाते  है  तो  वे  कहते  हैं  कि  हम  लोगों|पर

 कर  लगा  रहे  इसके  विपरीत  वे  ये  भी  कहते  है  कि
 और  अधिक  करना  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  एक  तर्क  तो  यह  है  कि  प्रशासन  में  कार्य  कुशलता  होनी
 चाहिए  ।  प्रश्म  यह  है  कि  क्‍या  यह  सुनिश्चित  की  गई  है  ।  अब  लोग  यह  बता

 ॥
 ९  हैं  कि  कोई  भी

 दल  कोई  भी  सरकार  चाहे  वह  कांग्रेंस  की  चाहे  भारतीय  कम्यूनिट  पार्टी  की  है  चाहे  जनता
 की  है  अथवा  वह  किसी  की  भी  सरकार  क्यों  न  कोई  भी  अमीर  लोगों  अत्यधिक  अमीर
 उद्योषपतियों  जो  कर  अपवयन  जो  कुछ  लोगों  की  समास्तर  अयंव्यवस्था  चसा  रहे
 को  छोड़  नहीं  हम  यह  नहीं  कहते  कि  हरेक  सरकार  के  मामले  में  ऐसा  होता  है  कि  सभी
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 26  1907  भ्रनुप्रक  अनुदामों  की  मांगें--सामान्य

 और

 अतिरिक्त  अनूदानों  की  मांगें--सामान्य  )

 उद्योगपतियों  और  सभी  अमीर  लोगों  के  पास  यह  काला  घन  जब  भी  कभी  हमने  अमी  रोलोगों
 के  खिलाफ  कार्यवाही  की  उनके  घरों  पर  छापे  मारे  हैं  तो  कुछ  समाचार  पत्रों  ने  तथा  कुछ  लोगों

 ने  भी  हसका  विरोध  कि  ऐसा  करने  से  समूची  अर्थ  व्यवस्था  चरमरा  देश  का

 कानून  चाहे  साधारण  लोगों  के  लिए  हो  या  अमीर  लोगों  लिए  हो  या  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के

 लिए  हो  और  चाहे  वह  अमीरलोगों  के  लिए  न  हो  ।  कोई  भी  व्यक्ति  कानून  से  बढ़कर  नहीं  है  ।

 हमारे  छापे  किसी  उद्योग  अथवा  व्यापार-समुदाय  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  हमारे  छापे  काले  धन  के  विरुद्ध

 तथा/कर
 अपवंचकों  के  विरुद्ध  हैं  जो  अपराध  करते  भा  रहे  हैं  ।

 इस  बात  पर  आते  हुए  कि  क्‍या  यह  करना  चाहिए  क्‍या  देश  को  इसकी
 श्यकता  है  अथवा  अब  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  तो  सभा  निर्णय  ले  सकती  यह  सभई  ही

 है  जो  नियन्त्रण  रखती

 मैं  केवल  एक  बात  आपके  ध्यान  में  ला  रहा  विरोधी  पक्ष  के  माननीय
 सदस्यों  तथा  इस  ओर  के  सदस्यों  ने  यह  बात  कही  है  कि  हमें  प्रभावी  समस्त  देश
 में  प्रभावी  प्रशासन  होना

 चाहिए

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  द्वारा  यह  किया  गया  है  या
 यदि  आप  इस  बात  पर  विचार

 करें
 तो  देखेंगे  कि  हम  कर  वसूली  के  रूप  में  लगभग  2:00  करोड़

 रुपये  अधिक  देश  को  देने  में  सफल  रहे  हैं  और  यहू  राजस्थ

 बी
 है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  इससे

 देश  के  लोगों  को  सहायता  मिल  पायेगी  अथवा  नहीं  ।  जब  यह  हा  जाता  है  तो  कुछ  लोग  कहते  हैं
 कि  हम  उन  लोगों  को  नाजायज  तंग  कर  रहे  हैं  जिनके  घरों  पर  छापे  मारे  गये  किसी
 निर्दोष  व्यक्ति  को  तंग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  बहुत  सतर्क  और
 सावधान  भी  रहना  चाहिए  ।  जब  कार्यवाही  कर  दी  जाती  है  तो  शोर-शराबा  किया  जाता  कि

 पुलिस  राज  होने  जा  रहा  आप  जानते  कि
 एक/महान

 जो  बम्बई  के  हैं  एक

 बात  कहते  चले  आ  रहे  हैं--वे  मेरे  निवरचिन  क्षेत्र  में  भी  गए  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  वहां
 क्या  और  वे  देश-भर  में  यही  बात  कहते  आ  रहे  माननीय  सदस्य  श्री

 दण्डवते/जी
 ने

 पिछली  बार  एक  बात  कही  थी  कि  भी  कभी  तीसरा  आदमी  श्रेय  देता  है  तो  आपके  लिए  यह
 बदनामी  की  बात  होगी  ।'  अब  इस  बार  वे  बदनाम  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  हमारे
 लिए  प्रमाण-पत्र  अब  यह  बदन।मी  है  ।

 ~

 प्रो०  भभु  दब्डबले  :  मन्त्री  कृपया  एक  मिनट  मुझे  माफ  कीजिए  ।
 मेरी  बात  कार्यवाही-वृताम्त  में  सम्मिलित  की  जाये  कि  मैंने  पिछली  बार  यह  कहा  था  कि  मैं  इन
 छापों  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  छापे  सही  तरीके  से  मारे  जाने  किलोस्कर  का  उदाहरण
 देते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  झूठी  संख्या  दी  गई  थी  और  अधिकारियों  ने  उच्च  अधिकारियों  से  उनकी
 उपस्थिति  में  यह  कहा  था  कि  हमने  संख्या  दी  थीਂ  और  इससे  उन्हें  आपसे  यह  कहने  का
 रास्ता  मिल  मया  कि  छापे  मलत  ढंग  से  मारे  गए  गलत  रास्ता  मत  सुझाइये  भर  हूं  वैसे  आप
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 “17  1986

 और

 अतिरिक्त  अनुद  नों  की  मांगें--.सामान्य

 मध  दष्डवले  ]

 छापे  मरवाइये  और  काले  धन  का  पता  लगाहए  ।  मैंने  तो  केवल  मजाक  में  ही  ऐसा  कह  दिया  था  कि
 आप  काले  धन  का  इस्तेमाल  उत्पादन  माध्यमों  के  लिए  इसका  प्रयोग  शताब्दी  समारोह  के

 लिए  न  कीजिए  बस  यही  सब  मैंने  कहा  था  ।

 भो  जनादंन  पुजारी  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  समझ  नहीं
 पिछले  बजट  भाषण  में  उन्होंने  जो  कहां  था  वह  मेरे  पास  पिछले  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान

 उन्होंने  कहीं  यह  बात  कही  थी  ।  जब  श्री  माफ  मुझे  उनके  नाम  का  उल्लेख

 नहीं  करना  चाहिए  ।  और  जब  उन्होंने  यह  कहा  था

 प्रो०  मषु  दष्डवते  :  पालखीवाला  ओर  मैं  उत्तरी  ध्रव  ओर  दक्षिणी  ध्रुव  के  रूप  में
 वे  अमीरों  के  समर्थक  हैं  और  मैं  गरीबों  का  हम  दोनों  के  बीच  केवल  यह  ही  अन्तर

 शो  जनादत  पुजारी  :  आपने  जो  रुख  अपनाया  है  उसके  लिए  मैं  आपकी  सराहूना  करता

 हूं  ।  इसीलिए  मैंने  ऐसा  कहा  था  कि  आप  मेरी  बात  समझ  नहीं  पाए  ?  मैंने  कहा  है  कि  आपने
 कहा  था  कि  वह  आदमी  आपको  सरकार  को  प्रमाण-पत्र  देता  तो  बहुत  सावधान

 रहना  चाहिए  |ਂ  आपने  यह  कहा  है  |  क्‍या  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  ?  मैं  वही  बात  कहना  चाहता  था  ।
 मैं  यहां  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमें  बहुत  सावधान  रहना  श्री  दण्डवते  जी  भी  यही  कह  रहे
 हैं  कि  हमें  बहुत  सतर्क  रहना  चाहिए  और  हमें  निर्दोष  लोगों  को  परेशान  नहीं  करना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  चाहे  किलोस्कर  हो  या  वोल्टास  हो  या  अन्य  कोई  या  हो  यदि  वह

 कानून  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उसे  बख्शा  न  जाए  ।  इसके  बारे  में  देश  को  अति  सावधान  रहना
 चाहिए  |  यदि  कोई  गरीब  आदमी  कानून  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उसे  जेल  भेज  दिया  जाता

 इसी  प्रकार  से  यदि  कोई  भी  कानून  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उसके  विरुद्ध  भी  कार्यवाद्दी  की  जाती

 चाहिए  ।  यदि  वह  कानून  का  उल्लंघन  नहीं  ओर  वहू  निर्दोष  है  तो  हूम  भी  सुनिश्चित  कर

 रहे  हैं  कि  उन्हें  परेशान  न  किया

 श्रो  सो०  माधव  रेड्डो  :  कया  यह  ए+क  सामान्य  वाद-विवाद  है  ?  यहां  कोई
 बाद-विवाद  नहीं  हुआ  ।  केवल  एक  सदस्य  बोला  है  और  उसने  एक  बात  कही  है  ।

 प्रो०  सथु  दण्छबते  :  यह  भूतलक्ष  से  प्रभावी  है  ।

 शी  खनादंग  पुजारो  :  भूतलक्षी  नहीं  मैं  केवल  आपको  बता  रहा  मैं  उसी  बाते
 पर  आ  रहा  हूं  ।  जो  लोग  अधिक  पैसा  इकट्ठा  करने  के  लिए  जिम्मेदार  ॥रदाहंध

 को  शावाशी  देनी  चाहिए  ।  ससद  ओर  सरकार  यह  चाहुती  है  कि  ये  लोग  कार्य  करे  ।  इन्होंने
 भथति्‌

 शा
 सं

 न ह
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 और

 अतिरिक्त  अनुवानों  की  सामान्य

 0००  नेाजपपजजभा  प्ज

 की  है|  प्रोर  अधिक  पैसा  इकट्ठा  करने  में  ये  सफल  हो  गए  हैं  ।  क्या  यह  सरकार  का  फर्ज  नहीं
 कण  यह  संसद  का  फर्ज  नहीं  है  कि  जब  कभी  भी  ये  लोग  अच्छा  कार  करें  उन्हें  बधाई  शाबाशी
 दे  इसके  साथ  संसद  का/फर्ज  है  और  सरकार  का  भी  यह  फर्ज  है  कि  यदि  वे  कोई  शरारत  करें
 तो  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  करे  ।  बहां  भी  हमने  कार्यवाही  की  है  ।  जब  हमें  यह  पता  चला  कि  कुछ
 लोग  शरारत  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  पैसा  इकट्ठा  किया  है  जो  भी  हमने  ऐसे  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  की  यहां  में  यही  बात  कहू  रहा  हूं  ।  माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  मेरी
 बात  मेरे  विचार  से  उनकी  अपनी  पार्टी  के  सदस्य  ने  एक  बात  कही  है  कि  सूखा  तथा  अन्य
 चीजों  के  प्रयो  जने[के  लिए  अधिक  पंसा  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमने  दिया  परन्तु  हम  कहां
 से  दंगे  ।  प्रशासन  को  मजबूत  बनाना  चाहिए  ।  प्रशासन  में  सुधार  लाना  जब  हम  ऐसा
 कर  रहे  हैं  तो  यह  केवल  सरकार  का  ही  फर्ज  नहीं  केवल  तेलगू  देशम  पार्टी  |के  संसद  सदस्यों  का

 ह्ही
 फर्ज  नहीं  है  यह  फर्ग  औरों  का  भी  जब  आपके  अधिकारी  एक  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  तो  आपको

 शाबाशी  देनी  चाहिए  |  इस  तरहं  की  भावना  होनी  चाहिए  |  यह  बात  उस  समय  माननीय

 सदस्य  को  कहनी  चाहिए  थी|
 जब  वे  इस  विषय  पर  बोले  थे  ।  बजट  पर  जब  उन्होंने  वाद-बविवाद

 शरू  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  मैं  श्री  माधव  रेड्डी  से  यह  आशा  कर  रहा  था  कि  वे  ऐसा

 उन्‍्हांते  ऐपा  नहीं  किया  |  इसोलिए  मैं  यह  बात  यहां  कह  रहा  हूं  वे  यहां  उपस्थित

 यदि  कोई  बात  गलत  है  तो  हमें  उसकी  निन्‍दा  करनी  यदि  कोई  बात  गलत  है  तो  हमें
 उसक्षी  आलोचमा  भी  करनी  चाहिए  ।  यहां  मैं  केवल  अपने  राजस्व  अधिकारियों  को  बधाई  देता  हुं
 क्योंकि  वे  श्रेष्ठ  कार्य  कर  रहे  इसके

 साफेडी
 मैं  यह  भी  चेतावनी  दे  रहा  हूं  कि  यदि  वे  गलत

 शास्‍्ते  पर  जा  रहे  हैं  यदि  वे  केवल  संसद  ही  नहीं  बल्कि  सरकार  को  भी  बदनामी  करवा  रहे  हैं  तो

 हम  उन्हें  बख्शेंगे  नहीं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  ।

 यहां  मुद्दे  उठाए  गए  माननीय  सदस्यों  ने  बेंकों  के  कार्य-करण  के  बारे  में  बताया

 है  ।  मैंने  यह  बताया  है  कि  हमारे  बेकों  ने  क्या-क्या  किया  माननीय  सदस्य  श्री  एन०सी०  पराशर

 ने  हमें  बताया  है  कि  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  शाखाएं
 शो  के

 के  लिए  मानदण्डों  में  छूट  दो  जानी

 हम  इसे  कर  रहे  हैं  |  पवंतीय  क्षेत्रों  के  मामले  में  छूट  पहले  से  ही  है  ।  हन्होंने  अभ्य  विभागों  के

 बारे  में  भी  कतिपय  अन्य  मुद्दे  उठाए  यदि  मुझे  सही  याद  श्री  बी०एन०  रेड्डी  ने  यहू  बात

 कही  थी  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  सूखा  पीड़ितों  के  लिए  ओर  अधिक  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ।

 इसके  लिए  हस  कुछ-त-कुछ  करते  रहे  हैं  ।  वित्त  आयोग  तथा  अन्य  सभी  समितियों  द्वारा  निर्धारित

 मानदण्डों  के  अनुसार  हम  संबंधित  राज्यों  को
 सूखा-सहायतदेते

 रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  माननीय

 सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  हमें  और  सड़कें  चाहिए  और  धुविधाएं

 काहिए  और  हस्पताल  हमें  और  रेल  लाइनें  चाहिए  पह  हमें  कोई  घाटा  नहीं  चाहिए  ।  हमें

 कोई  कर  नहीं  चाहिए  ।
 हम/राम्पों

 के  सिए  अधिक  घनराशि  बाहते  हैं  ।  सूश्वा-सहायता  के  लिए  भी

 हमें  अधिक  धन  चाहिए  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  क्या  स्थिति  है  ?  विपदाओों  के  लिए
 बता  के  रूप  में  हमने  2860  रुपये  दिए  इसी  वर्ष  में  हमने  अब  तक  लगभग  4015
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 अतिरिक्त  अनदानों  की  सामान्य
 ही  -

 ॥'
 जग

 ध्नादंन  पुजारी  ]
 ५

 है  आला  गाए

 करो  ड़ी/पये
 की  सीमा  निर्धारित  की  बजट  प्रावधान  में  केवल  270  करोड़  रुपये की  राशि

 हम  कहां  से  ओर  धन  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?  यह  धन  विदेशों  से  वहीं  मिलेगा  ।  न  ही  हमें  आकाश

 से  धन  वर्षा  होगी  ।  इस  संबंध  में  प्रावधान  की  राशि  केवल  2  0  करोड़  रुपये  है  यह  सीमा  1,000

 करोड़  या  इसके  आस-पास  थी  ।  हमें  यह  घन  देना  प्रत्येक  को  यह  बात  समझनी

 यह  हम  सबका  साझा  दायित्व  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  की  जिम्मेदारी  है  ।

 यदि  हम  यह  नहीं  देते  तो  हम  पर  आरोप  लगाये  जाते  हैं  ।  घाटा  होने  पर  या  कर  लगाने

 पर  भी  आन्दोलन  किये  जाते  प्रत्येक  व्यक्ति  अधिक  की  मांग  करता  यदि  हमारी  जेबों

 से  कुछ  जाता  है  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमें  अधिक  वेतन

 चाहिए  ।  अधिक  भत्ते  चाहिए  ।”  प्रत्येक  व्यक्ति  अधिक  की  मांग  करता  देश  की  चिन्ता  कोम

 करेगा  ?  चाहे  इस  पक्ष  के  हों  या  दूसरे  पक्ष  सभी  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  को  प्रगति  करनी

 चाहिए  ।  हम  कहते  हैं  कि  जहां  तक  प्रगति  का  संबंध  हमारा  देश  मजबूत  होना  हम

 कहते  हैं  कि  हमारी  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  होनी  चाहिए  तथा  हमारी  जनसंख्या  में  कमी  की

 जानी  ये  सभी  बारें  राष्ट्रीय  हित  में  कही  जाती  हैं  ।  परन्तु  साथ  हमें  अपने

 विशेष  रूप  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  का  भी  ध्यान  रखना  इनमें  से  कुछ  भाज  भी  हमारे  बीच  हैं  ।

 ये  हमारे  सम्मुख  इन्होंने  स्वतंत्रता  संग्राम  में  भाग  लिया  इन्होंने  हमें  राजनेतिक  स्वतंत्रता

 प्रदान  की  इसकी  रक्षा  करनी  है  |  हम  इन्हें  स्वतंत्रता  सेनानी  कहते  प्रत्येक  ब्यक्ति  स्वतंत्रता

 सेनानी  चाहे  हम  इस  पक्ष  के  हों  या  दूसरे  पक्ष  आज  हमें  देश  के  लिए  कुछ  सीमा  तक

 त्याग  करना  है  ।

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  मूल्य  वृद्धि  के  बाद  भी  हम  मिट्टी  के  तेल  के  मामले  में  राज

 दे  रहे  हैं  ।  हमने  केवल  14  पैसे  प्रति  लीटर  की  वृद्धि  की  आप  कृपया  मेरी  इस  बात  को

 का  प्रयास  करें  ।  यदि  कोई  गरीब  व्यक्ति  एक  मास  में  5  लीटर  तेल  लेता  है  तो  हमने  जो

 14  पैसे  की  वृद्धि  की  थी  उससे  यह  राशि  एक  मास  में  70  पैसे  होती  है  ।  हम  उसे  71  पैसे  की

 राजसहायता  दे  रहे  गैस  सिलण्डर  के  मामले  में  लगभग  13  रुपए  की  राजसहायता  दी  जाती

 यह  जिम्मेदारी  सरकार  की  चावल  के  मामले  में  भी  हम  लगभग  7।  या  72  पैसे  की  राज

 सहायता  दे  रहे  कोई  भी  व्यक्ति  इसका  उल्लेख  नहीं  करता  ही  हम  यह  भी  कहते  हैं  रि

 झौर  अधिक  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  वित्त  मंत्रालय  में  बहुत  हिसाब  लगाया  सरकार  को  तथा  दूसरे  पक्ष  के  माननीय
 सदस्यों  को  भी  इससे  बहुत  आशायें  थी  ।  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?  हम  राज्यों  को  और  धन  देने  में

 सफल  रहे  इस  सीमा  तक  राज्य  केन्द्र  से  अधिक  धन  प्राप्त  कर  पाने  में  सफल  हुए  हैं  ।  लधु
 बच्षतों  के  मामले  में  लबु  बचत  बोर्ड  के  चेयरमेत  के  रूप  में  हम  इसकी  तिगरानी  करते  रहे
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 ओर

 तिरिक्‍्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य
 डड:डफसलसफकक्‍कसकसइाीा

 इस  का  क्‍या  परिणाम  निकला  हम  ओर  घन  देने  मैं  सफल  रहे  कर्नाटक  के  मामले  में  भी  हम
 अधिक  धन  दे  सके  हैं  ।  यह  साझा  प्रयास  इसके  लिए  हमें  अधिक  ब्याज  दर  भी  देनी  पड़ी  है  पर

 हम  इसे  कर  पाने  में  सफल  रहे  हैं  ।

 बम्बई  तथा  कलकत्ता  तीनों  की  टकसालों  के  मामले  में  हमें  सिक्कों  की  कमी  महसूस

 हो  रही  हमने  किसी  प्रकार  काम  चलाया  हम  निगरानी  कर  रहे  हमने  20,000  लाख

 सिक्कों  का  आयात  किया  मैंने  टकसाल  के  लोगों  से  भो  यही  कहा  कि  यह  पर्याप्त  नहीं  ,
 है  ।”  उन्होंने  कहा  संभव  नहीं  है  ।  हम  इससे  अधिक  नहीं  कर  सकते  ।”  मैंने  संभव

 क्‍या  हुआ  ?  प्रति  सप्ताह  का  उत्पादन  420  लाख  सिक्‍के  हुआ  ।  आज  दो  महीनों  में  ही  यह  प्रति

 सप्ताह  570  लाख  तक  पहुंच  गया  इस  प्रकार  हम  निगरानी  कर  रहे  हैं  ।  हर  रोज  हम

 निगरानी  कर  रहे  हैं  ओर  हमें  निगरानी  करनी  यही  यह  सभी  हमसे  आशा  करती  हमें  काम

 करना  चाहिए  ।  अब  हमें  कार्य  करने  की  पद्धति  में  भी  परिवर्तन  लाना  जरूरी  देश  हमसे  यही
 आशा  करता  इस  उद्देश्य  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वे  निष्पक्ष  होकर

 राष्ट्र  की  कठिनाई  को  हमें  आगे  बढ़ना  कुछ  लोग  हम।री  आलोचना  करते  हैं  कि  हम

 सदी  में  जाने  के  लिए  दौड़  लगा  रहे  चाहे  हम  भागें  या  सदी  अबश्य

 हमें  आगे  जाना  ही  है  तथा  हम  या  सदी  में  वापस  नहीं  जा  सकते  ।  हमें  जाना  ही

 अब  हमें  कुशलतापूर्वक  जाना  है  |  हमसे  यही  अपेक्षा'*ਂ  यदि  आप  आलोचना  करेंगे

 तो  यही  बात  आप  पर  भी  लागू  होगी  ।  अन्यथा  मैं  इसका  उल्लेख  नहीं  करता  ।  मैं  ऐसा  नहीं  कहता  ।

 यदि  आप  ऐसा  मानते  हैं  कि  यह  आपकी  आलोचना  है  तो  ठीक  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  कि  मैं  आप

 पर  यह  आरोप  लगा  रहा  हूं  |  मैं  केवल  यही  कह  रहा  हूं  कि  चाहे  हम  इसे  पसन्द  करें  या  न

 चाहे  पुजारी  इसे  पसन्द  करें  या  न  करें  अथवा  चाहे  श्री  सैफुद्दीत  बोधरी  इसे  पत्तन्द  करें  या
 न

 हमें  सदी  में  जाना  ही  है  |  इसे  लौटाया  नहीं  जा  मैं  यही  बात  आपसे  कहता  रहा  हूं  ।

 हम  अपनी  शक्ति  नहीं  जानते  ।  हम  अपने  को  कम  आंकते  हम  भारतीयों  विशेषरूप

 से  कुछ  भारतीयों  की  यही  त्रासदी  मैं  आपको  केवल  एक  उदाहरण  दूंगा  ।  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  हमारा  योजना  परिव्यय  97,500  करोड़  रुपये  का  पहले  चार  वर्षों  में

 हमने  लगभग  ४0  हजार  करोड़  रुपये  खर्च  किये  थे  ।  पांचवें  वर्ष  में  हमने  लगभग  30  हआर  करोड़

 रुपये  खर्च  किए  ।  छठी  पंघवर्षीय  योजना  के  लिए  परिव्यय  की  राशि  110,000  करोड़  रुपये  थी  ।

 कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  इसमें  विदेशी  सहायता  सम्मिलित  विदेशी  सहायता  क्‍या  थी  ?

 यह  केवल  7  प्रतिशत  ही  थी  ।  93  प्रतिशत  हमारे  देश  में  से  ही  जुटाया  गया  था  ।

 अब  कुछ  कह  सकते  हैं  कि आप  इसकी  तुलना  विश्व  के  त्रिकास  से  मैंने  यह  भी  किया

 मैं  पहले  संसद  में  इस  बारे  में  कह  चुका  हूं  और  1984  को  समाप्त  हुए  3  वर्षों  के  आंकड़े  दे

 धुका  अब  मैं  1980  से  1985  तक  के  नवीनतम  आंकड़े  दे  रहा  हूं  ।  ये  हमारे  पास  उपलब्ध

 विश्व  की  विकास  दर  कितती  विकासज्ञील  देशों  की  विकास  दर  कितती  है  ?  विकसित  देशों

 भ्श



 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें--स।/भाल्य  17  1986
 र

 अतिरिक्त  अतुदानों  की  सामान्य

 छनादंग  पुजारो  ]

 की  विकास  दर  कितनी  भारत  की  विकास  दर  कितनी  है  ?  आइये  देखें  ।  हम  भारतीय  इस  पर

 गय॑  कर  सकते  यदि  आप  भारत  की  विकास  दर  पर  ध्यान  दें  और  विश्व  के  आंकड़ों तथा
 पश्चिम  जमंनी  तथा  जापान  जंसे  विकसित  देशों  के  साथ  इसकी  तुलना  करें  तो  देखेंगे  कि

 1980  से  1985  के  5  वर्षों  मे ंउनकी  दर  का  औसत  2.19  प्रतिशत  था  ।  विकासशील  वेश्ञों

 के  संबंध  में  यह  विकास  दर  2.45  प्रतिशत  थी  इन  पांच  वर्षो  में  विश्व  की  किकास  दर  की

 प्रतिशतता  2.37  थी  भौर  भारत  के  संबंध  में  यह  आंकड़े  5.2  प्रतिशत  ***********

 भ्रो  असुदेव  झ्राजायं  :  चीन  की  विकास  दर  कितनी  है  ?

 भ्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  उसका  उल्लेख  भी  करूंगा  |  तो  कया  हम  भारतीयों  को  इस  पर

 गये  नहीं  है  ?

 कारखानों  में  काम  करने  वाले  हम  लोग  खेतों  में  काम  करने  वाले  हम  लोग  सरकारी

 लयों  में  काम  करने  वाले  हम  लोग  संसद  से  बाटा  काम  करने  वाले  हम  लोग  क्या  हम  इससे

 ,  प्रसन्‍न  नहीं  हैं  ?  कया  हम  यह  कह  सकते  भारतीय  अक्षम  लोग  होते  है  ?  ऐसी  राष्ट्रीय  भावना

 होनी  चाहिए  ।

 जैसा  मैंने  पहले  कहा  कुछ  लोग़  यह  कह  सकते  हैं--मैं  आपके  साथ  किसी  विवाद  में

 नहीं  पड़ना  चाहता  हूं  ।  यदि  मैं  आपको  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आपके  काय्य-निष्पादन  के

 बिषय  में  बताऊं--आप  इस  पर  अनावश्यक  रूप  से  आरोप  लगा  रहे  हैं  तो  आप  स्वयं  देख  सकते  हैं  ।

 मैं  आपके  राज्य  कार्य  निष्पादन  के  विषय  में  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं'**

 )

 हमें  इस  वात  को  नहीं  लेना  चाहिए  ।  परन्तु  हमें  इस  उद्देश्य  क ेलिए  अखिल  भारतीय  कार्य

 निष्पादन  देखता  मैं  कहा  है  कि  भारत  की  स्वतंत्रता  और  धणतन्त्र  की  रक्षा  के लिए  आज

 हम  सबको  स्वतंत्रता  सेनानी  बन  जाना  चाहिए  ।  देश  के  आथिक  विकास  के  इस  देश  के  मरौद

 लोगों  के  हमें  स्वतंत्रता  सेनानी  बनना  चाहिए  ।  हमारी  ऐसी  भावना  होनी  गदिं  हम

 ऐसा  नहीं  करते  तो  निश्चयय  ही  एक  दिन  इतिहास  हमें  दोषी  हमें  ऐसा  नहीं  कश्ना

 चाहिए  ।

 भी  संकददीम  चोधरी  वे  तो  अब  भी  आरोप  लगा  रहे  हैं  ।

 क्रो  जनादंग  पुजारी  :  इसके  लिए  मैंने  उत्तर  दे  दिया  यदि  ये  भारोप  बया रहे  हैं  दो

 पह  मेरा  कतंभ्य  यह  कर्तस्प  है  ओर  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  का  करतंस्य है  कि  बढ  कह



 26  1907  अनुप्रक  अनुदानों  की  सामान्‍य

 और

 अतिरिक्‍त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य

 धुनिश्चित  करे  कि  कुछ  सुधार  हो  ।  इसके  लिए  आइए  हम  मिल  कर  काम  करें  ।  आहुए  हम  सब

 राष्ट्र  निर्माण  के  इस  महत्वपूर्ण  कार्य  का  एक  अभिन्‍न  अंग  बन  जाएं  ।  तब  ही  हम  अपना  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  1985-86  की  अनुदानों  की  अनृपूरक  मांगों  को

 सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  31

 1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  ख्चों  को  पूरा  करने  के  लिए

 सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से

 घिक  सम्बन्धित  अनुप्रक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  --

 माँग  संख्या  ।,  2,  9,  10,  11,  12,  13,  16,  17,  18,  19,  20,  22,  23,

 25,  27,  28,  29,  30,  32,  33,  34,  35,  36,  38,  40,  41,  43,

 44,  46,  47,  48,  49,  51,  52,  53,  54,  56,  57,  58,  60,  62,
 63,  65,  73,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  87,  89,

 90,  92,  93,  97,  98,  99,  101  और  105.”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  1985-86  के  लिए  प्रनपुरक  पध्रन॒तानों  को  मांगे  )

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान  की
 ह

 मांग  की  राशि

 2  3

 राजस्व  पूंजी

 रुपए  दपए

 कृषि  झोर  प्रामीण  विकास  मंत्रालय

 1.  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  6,43,000

 2.  कृषि  8,59,61,000



 अनुपूरफ  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  17  1986

 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगे---सामान्य  )

 1  2  3

 राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए

 रसायन  झोर  उवरक  मंत्रालय

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  151,02,29,000  98,26,00,000

 वाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्रालय

 10.  वाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्रासय  12,73,000  ०००

 11.  विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  2,000  eee

 12.  हृधकरधा  और  हस्तशिल्प  उद्योग  27,44,34,000  9,06,53,000

 13.  पूति  और  निपटान  35,00,000

 संचार  संत्रालय

 16.  डाक  सेवाएं  1,58,00,000

 17.  दूर  संचार  सेवाएं  कर  36,00,00,000

 रक्षा  संश्रालय

 18.  रक्षा  मंत्रालय  42,17,24,000  37,74,00,000

 19.  रक्षा  पेंशनें  4,38,50,000

 20.  रक्षा  सेवाएं-सेना  153,89,90,000  .

 22.  रक्षा  सेवाएं  सेना  38,34,50,000  किक

 23.  रक्षा  सेवाओं  पर  पूंजी  परिथ्यय  13,92,00,000

 शिक्षा  सस्चालय

 25.  शिक्षा  6,000

 पर्धाधरण  झौर  बन  मंत्रालय

 26.  बन  तथा  अन्य  जीवन  विभाग  1,08,00,000



 26  1907  अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें  --  सामान्य

 ओर

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  (--

 1  2  3

 राजस्ब  पूंजी

 रुपए  रुपए

 विदेश  सनन्‍्त्रालय

 28.  विदेश  मंत्रालय  17,64,94,000  10,83,00,000

 विस  मंत्रालय

 29.  वित्त  मंत्रालय  1,04,14,000

 30.  सीमा-शूल्क  8,71,32,000  29,50,000

 32.  आय  पर  सम्पदा

 घन  कर  और  दान  कर  7,38,10,000

 33.  स्टाम्प  74,59,000

 34.  लेखा  परीक्षा  6,97,98,000

 35.  सिक्का  निर्माण  और  57,99,07,000  13,32,63,000

 टकसाल

 36.  पेंशनें  28,71,  73,000

 38,  राज्य  सरकारों  को  अन्तरण  259,44,25,000

 40.  सरकारी  सेवकों  आदि  को  उधार  vt  48,79,00,000

 खाल  झौर  नागरिक  पृति  मंत्रालय

 41.  खाद्य  विभाग  10, 48,32,000  1,000

 स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  मंत्रालय

 43.  स्वास्थ्य  परिवार  और  कल्याण  मंत्रालय  1,75,000

 44.  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  5,000  12,83,88,000 000

 भरा



 अनुपूरक  अनुदानों  की  सामान्य
 और

 47.  2

 गृह  मंत्रालय

 46.  गृह  मंत्रालय

 47.  मन्त्रिमण्डल

 48.  पुलिस

 49,  अन्य  प्रशासनिक  और  सामान्य  सेवाएं

 51.  गृह  मंत्रालय  का  अन्य  व्यय

 52  दिल्‍ली

 53.  चण्डीगढ़

 54.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 56.  लक्षद्वीप

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय

 57.  उद्योग  तथा  कम्पनी  काय॑  मंत्रालय

 58.  उद्योग

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय

 60.  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 62.  प्रसारण

 सिचाई  तथा  विद्यत  मंत्रालय

 63  सिंचाई

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  )

 राजस्व

 41,92,000

 1,56,99,000

 60,0,38,000

 45,74,70,(  00

 17,98,49,000

 5,88,00,000

 6,97,07.000

 54,30,000

 3,00,  00

 16,41,000

 27,53,24,000

 17  1986

 5,63,86,000

 10,27,23,000

 30,66,66,000

 8,83,43,000

 25,93,000

 $0,25,00,000

 5,18,01,000



 26  1907  अनुपूरक  अनुदानों  की  सामान्य

 1  2

 राजस्व

 रुपए

 श्रम  मंत्रालय

 65,  श्रम  मंत्रालय  3,11,000

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिक  मंत्रालय

 73.  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  1,000

 76.  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  36,00,000

 विभाग
 ॥

 77.  गैर-पा  रम्परिक  ऊर्जा  रुत्नोत  विभाग  4,35,01,000

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय

 78.  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  29,47,000

 79,  सड़कें  14,96,  24,000

 80.  दीप  स्तम्भ  और  नौवहन  38,23,84,000

 81.  सड़क  और  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन

 समाज  तथा  महिला  कल्याण  मंत्रालय

 82.  समाज  तथा  महिला  कल्याण  मंत्रालय  8,90,52,000

 खान  झोर  कोयला  मंत्रालय

 83.  इस्पात  विभाग  63,17,  92,000

 84.  खान  विभाग

 पर्यटन  श्लोर  नागर  विभानन  मन्त्रालय

 87.  विमानन  coe

 मिर्माण  शोर  श्रावास  संत्रालय

 89.  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  7,56,000

 3

 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  )

 पूंजी

 रुपए

 1,30,00,000

 4,

 9,43,46,000

 203



 &
 अंनुपूरक  अनुदानों  की  सांगें--सामान्य  17  1986  .

 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  )

 2  3

 राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए

 90.  लोक  निर्माण  3,000

 92.  आवास  और  नगर  विकास  1,000  1,000

 93.  लेखन  सामग्री  और  मुद्रण  8,22,46,000

 संस्कृति  विभाग

 97.  संस्कृति  विभाग  1,000

 98.  पुरातत्व  55,80,000

 99,  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  64,81,000

 कारसिक  तथा  प्रदासनिक  सुधार  विभाग

 101.  कासिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  1,27,29,000
 विभाग

 राष्ट्रपति  शोर  उप-राष्ट्रपति  के

 सचिवालय  धोर  संघ  लोक  सेवा  शायोग

 105.  राज्य  सभा  22,50,000  ्०्८

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  1983.  84  की  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगें  सभा
 के  लिए  रखता  हूं  :

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  3।
 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  सम्बन्धित  अनुदानों  से  अतिरिक्त  राशि  को  पूरा
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 और

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें--सामान्य  (--

 करने  के  लिए  कार्य  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशि  अनधिक  सम्बन्धित

 रिक्त  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :--

 मांग  संख्या  17,  20,  22  23,  34,  40,  57,  और  78  ।

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुझा  ।

 लोक  समा  द्वारा  स्वोकृत  के  लिए  प्रतिरिक्त  प्रनुवानों
 को  माँगे  )

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  मांग  की  राशि

 ए्ण्ण्णएए्  ;

 रुपए

 I  राजस्व  खाते  से  पूरा  किया  जाने  बाला  व्यय

 20...  रक्षा  सेवायें-नौ  सेना  15,87,57,204

 22...  रक्षा  सेवायें-पेंसने  15,26,44,781

 40.  पेंशरनें  3,51,01,906

 57...  बण्डीगढ़  7,01,44,453

 78...  सड़कें  33,36,832

 ],  पूंजी  खाते  से  पूरा  किया  जाने  वाला  व्यय

 17...  डाक-तार  पर  पूंजी  परिव्यय  4,81,28,839

 23...  रक्षा  सेवाओं  पर  पूंजी  परिव्यय  28,06,91,426

 34...  सीमा  शुल्क  72,70,828

 57.  चण्डीगढ़  5,34,21,491
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 12.53  म०प०

 विनियोग  विधेयक

 [  प्रनुवाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  1985-86  के  लिए  विनियोग  विधेयक  पुर.स्थापित
 करने  की  अनुमति  हेतु  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  लनादंन  :  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 की  ओर से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भाग्त  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 श्री  जमादंन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संबित  निधि  में  से

 कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  ओर  राशियों  का  संदाय  ओर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विधार

 किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।
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 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  3  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  झौर  3  तथा  प्रनुसूथो  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  तास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 झो  जमादंत  पुजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ्ना  ।

 नी  वन  नल  लनत--+

 12.56  भन्ष०

 विनियोग  स  विधेयक

 [  भ्रगुवाद  |

 बि्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जतादंन  मैं  श्री  विश्वनाथ

 प्रताप  सिंह  की  ओर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 1984  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  पर  ख्व  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  जो  उस

 वर्ष  के  लिए  और  सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में
 राशियों  का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 को  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 1984  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय

 सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  जो  उस  वर्ष  के  लिए
 और  सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  को  संचित  निधि  में  से  राशियों
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 का  विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 1984  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं
 पर  खर्च  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  करने  के  जो  उस  वर्ष  के लिए  और  उन

 सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का
 विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक्ष  पर  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 1984  के  दिन  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कतिपय

 सेवाओं  पर  खर्च  की  गई  उन  सभी  रकमों  को  पूरा  क्रने  के  जो  उस  वर्ष  के लिए  उन

 सेवाओं  के  लिए  अनुदत्त  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का

 विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुझा  ।

 खंड  2  झोर  3  तथा  धनुसलो  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  1,  झ्रधिनियम  सूत्र  सथा  विधेयक  का  पूरा  नास  विधेयक  में  जोड़  दिए
 झी  जनादइंस  पुजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पके  विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुगा  ।
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशसनिक  अधिकरण  )  विधेयक

 12.59  बजे

 प्रशासनिक  झधिकरण  1986

 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 झोर

 प्रशासनिक  झधिकरण  विधेमक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कार्यसूची  की  मद  13  और  14  पर  एक  साथ  चर्चा

 करेगी  ।

 श्री  अल्य  विश्वास  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  22  1986  को  प्रख्यापित  प्रशासनिक

 अधिक रण  1986  (1986  का  अध्यादेश  )  का

 मोदन  करती

 मैं  यह  प्रस्ताव  इसलिए  करता  हूं  क्योंकि  सरकार  ने  इस  अध्यादेश  को  प्ररुयापित  किया

 है  तथा  वह  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  में  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक  भी

 ला  रही  मुख्य  आपत्ति  यह

 ज०  १०

 1.00
 जब  मैं  मख्य  विधेयक  पर  बोला  तो  मैंने  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  था  कि  मूल

 विधेयक  में  अनेक  खामियां  हैं  और  कहा  था  कि  सरकार  को  उक्त  विधेयक  को  जल्दीबाजी  में

 पारित  नहीं  करना  चाहिए  ।

 अब  हम  देखते  हैं  कि  मूल  विधेयक
 पारित

 होने  के  पश्चात्‌  एक  वर्ष  से  भी  अधिक  का

 समय  बीत  चुका  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  अभी  तक  प्रशासनिक  अधिकरण  का  गठन  नहीं  कर

 पायी  अब  सरकार  मूल  विधेयक  में  संशोधन  करना  चाहती  मैंने  उस  समय  यह  सुभाव

 भी  दिया  था  किबूंकि  यह  विधेयक  राज्य  तथा  केन्द्रीय
 सरकार  के  कम

 से  कम  80  से  90

 लाख  कर्मचारियों  के  भाग्य  से  संबंधित  इसलिए  कर्मचारियों  के  संगठनों  से  सम्पर्क  किया  जाना

 चाहिए  ।  लेकिन  सरकार  ने  मेरे  इस  सुझाव  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया

 मेरा  सम्बन्ध  राज्यु/कर्मचारियों
 से  है  ।  सामान्यतः  सरकारी  कर्मचारी  तथा
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रणासनिक  अधिकरण  विधेयक

 अजय

 विशेष  रूप  से  राज्य  कर्मचारी  इस  प्रकार  के  प्रशासनिक  अधिकरणों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।
 मैं  समझता  हूं

 कि  सरकार  विधेयक  में  संशोधन  करने  के  लिए  आगे  आई  है  तथा  सरकार

 के  तीन  लक्ष्य

 एक  लक्ष्य/उच्चतम  न्यायालय  की  अधिकारिता  को  अक्षण्ण  बनाए  रखना  क्‍योंकि  मल
 अधिनियम  में  उच्चतम  न्यायालय  की  अधिकारिता  समाप्त  कर  दी  गयी  सं।वधान  के  अनुच्छेद
 32  के  अधीन  सरकार  ऐसा  कर  सकती  डा०  अम्बेडकर  के  जब  संविधान

 का  निर्माण  करते  समय
 उन्होंने/ईस  अनुच्छेद  पर  विचार  किया  था  --  उन्होंने  कहा  था  कि  अन  ऋ्छेद

 32  संविधान  की  आत्मा  क्‍योंकि  अनुच्छेद  32  के  अनुसार  विशेष  रूप  से

 चारियों  तथा  कर्मकारों  के  मूल  अधिकारों  को  संरक्षण  प्रदान  किया  गया  अनुच्छेद
 32  को  उन्होंने  बहुत  महत्व

 दिया्लेधा
 ।  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  अब  उच्चतम  न्यायालय  की

 हे ञ्रापि अधिकारिता  को  अक्षण्ण  बनाए  रखना  चाहती  किन्तु  इसके  कर्मचारियों  तथा

 कारों  की  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  सकेगा  क्‍योंकि  उच्च  न्यायालयों  तथा  अन्य  न्यायालयों

 की  अधिकारिता  समाप्त  कर  दी  गई
 प्रेणी-तीनु/रैथा

 श्रेणी-चार  के  कर्मचारियों  के  लिए  यह
 संभव  नहीं  है  कि  वे  न्‍्याथ  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  का  दरवाजा  मन्त्री  महोदय

 को  यह  पता  होना  चाहिए  कि  उच्चतम  न्यायालय  तक  पहुंचना  इतना  खर्चीला  है  कि  श्रेणी-तीन

 तथा  भ्रेणी-चार  के  कर्मचारियों  के/लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  वे  न्याय  पाने  के  लिए  उच्चतम

 न्यायालय  तक  पहुंच  पार्ये  ।
 ह

 इसलिए  आप  उज्चतम  न्यायालय  की  अधिकारिता  को  बनाए  रख  रहे  वस्तुतः  वही

 मुख्य  बात  है  ।  उच्च  न्याणालयों  तथा  अन्य  न्यायालयों  की  अधिकारिता  के  बारे  में  आप  क्‍या

 स्रने  आप  उन्हें  समाप्त  करने  जा  रहे  यह  स्पष्ट  कोई  भी  कमंचारी  अपने

 लाभ  री लिए  उच्च  न्यायालय  तथा  अन्य  न्यायलयों  में  जा  सकता  इसलिए  मैं  समभता  हूं
 कि  यह  कुछ  नहीं  बल्कि  एक  ढं।ग  हे  कि  सरकार  लोगों  को  यह  है  कि  वह  लोक

 तान्त्रिक  है  ओर  इसलिए  बह  कमंचारियों  तथा  कर्मंकारों  के  लिए  विकल्प  खुला  रख  रही  है
 कि  वे  न्यायिक  उच्चतम  न्यायालय  में  जा  सकते  मैं  समझता  हूं  कि  यह  संशोधन  भी

 उद्दंष्य  को  पूरा  नहीं  कर  पाएगा  ।

 दूसरी  बात  है  कि  प्रशासनिक  अधिक  रण  तथा  न्यायिक  दृष्टिकोण  को  चिन्तित  करने

 का  प्रयास  किया  जा  रहा  पहले  यह  बाध्यता  थी  कि  न्यायिक  व्यक्तियों  को  ही  अधिक  रणों

 का  सदस्य  होना  चाहिए  |
 अब  सरकार  मूल  विधेयक  में  संशोधन  करना  चाहती  है  जिससे  कि

 एक  न्यायिक  व्यक्ति  कोप्रिशासनिक  अधिकरण  में  शामिल  क्रिया  जाए  ।  अध्यक्ष  तथा  सचिव

 रहित  अधिकरण  के  अन्य  सदस्यों  की  केवल  प्रशासनिक  पृष्ठमूमि  अधिकरण  में
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 26  1907  प्रशासपिक  अधिकरण  (  1986
 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्राशसनिक  अधिक रण  विधेयक

 एक  न्यायिक  व्यक्ति  नियुक्त  कर  देने  से  ही  सनिक  अधिकरण  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  नहीं
 आ  जाएगा  ।  वास्तव  में  आप  जो  कर  रहे

 हैँ
 वह  है  कि  आप  न्यायिक्र  प्रणाली  के  स्थान  पर

 प्रशाशनिक  अधिकरण  ला  रहे  न्यायिक  प्रणाली  का  विकल्प  प्रशासनिक  अधिक  रण  नहीं  हो
 सकता  ।  जो  सशोधन  यहां  लाया  गया  है  बह  महत्वपूर्ण  नहीं  है और  इससे  मल  विधि
 के  मौलिक  स्वरूप  में  कोई  परिवतंन  नहीं  होगाजजअधिक

 रण  के  सदस्य  या  तो  सचिव  हैं  या  संयुक्त  है
 सचिव  जिनहोने  प्रशासक  व  कार्य  किया  है  |  प्रशासक  के  रूप  में  कार्य  करने  तथा  अफस  रशाही
 दृष्टिकोण  रखने  के  कारण  जब  वे  कमंचारियों  के  मामलों  पर  विचार  तो  निश्चित  रूप  से

 उनका  दृष्टिकोण  एक  प्रशासक  का
 होगा

 न  कि  एक  न्यायविद  इस  कारण  कमंचारियों  को

 अधिकरण  से  न्याय  नहीं  मिल  सकता  ।  गुझ्े  विश्वास  है  कि  अधिकरण  कमंचारियों  के  बुनियादी
 हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  पाएगा  ।

 1.09  09  भण०प०

 रथ  पोठासीन

 ओर  यह  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  न्यायालयों  की  अधिकारिता  को

 पूवंबत्‌  रखा  जाएगा  /

 जो  कर्मचारी  उपक्रमों  में  कार्यरत  हैं  और  जिन्हें  औद्योगिक  विवाद  अधिनियभ  तथा  अन्य

 अधिनियमों  के  अधीन  न्याय  मांगने  का  अधिकार  उनका  भौद्योगिक  अधिक रण  में  जाने  का
 अधिकार  बनाए  रखा  इसके  साथ-साथ  प्रशासनिक  अधिकरण  भी  कार्य  करेगा  । जो  *

 कमंचारी  औद्योगिक  अधिकरणों  में  जा  सकते
 हैं/व

 प्रशासनिक  अधिक  रणों  का  भी  लाभ  उठा

 सकंगे  ।  मैं  इसके  विरुद्ध  नहों  हूं  लेकिन  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  यह  असंगति  यह  अस्पष्टता
 इसलिए  मैं  मूल  विधेयक  तथा  इस  संशोधनका री  दोनों  का  विरोध  करता

 वास्तव  में  सरकार  देश  में  कमंचारियों  तथा  कामगारों  केवतमान
 यायिक  अधिका रो  को  छीनना

 चाहती  है  80-90  लाख  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  देश  के  संगठित  कामगारों  का

 60-65  प्रतिशत

 हि

 इसलिए  आप  60-65  प्रतिशत  संगठित  कामगारों  के  न्यायिक

 कारों  को  दीन  रहे  हैं  एक  गम्भीर  बात  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  की  जाने  वाली  यह
 गम्भीर  कारंवाई  है  ।  सरकार  ऐसा  क्‍यों  कर  रही  है  ?

 केवल  यही  का  रंवाई  ऐसी  नहीं  यदि  1980  से  अब  तक  हम  सरकार  के  कार्यों  पट
 ध्यान  दे  तो  हम  देखेंगे  कि सरकार  एक  के  बाद  एक  ऐसी  कारंवाई  कर  रही  है  जिससे  जनता

 के  ट्रेंड  यूनियन  तथा  लोकतांथिक
 अधिकार  छीने

 जा  रहे  सरकार  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 अधिनियम  और  आवश्यके  सेवायें  बनाए  रखने  का  अधिनियम  पारित  किया  और  इनके

 पारितु/किये
 जाने  से  कामगारों  तथा  कमंचारियों  के  ट्रेंड  यूनियन  संबंधी  तथा
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 मार्च

 1986

 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 नाप

 अजय  विश्वास  |

 तांत्रिक  अधिकार  छीन  लिए  गए  और  अब  कामगारों  को  हड़ताल  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं
 है  ।  सरकार  किसी  भी  समय  हड़ताल  पर  रोक  लगा  सकती  यदि  कामगार  काय॑  के  घंटों  के

 बाद  प्रदर्शन
 करना

 चाहें  तो  उन  पर  जुर्माना  किया  जा  सकता  है  तथा  कारावास  की  सजा  भी

 दी  जा  सकती  है  ।  जंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  सरकार  योजनाबद्ध  रूप  से  धीरे-धीरे  कामगारों

 के  लोकतांत्रिक  तथा  न्यायिक  अधिकारों  को  छीन  रही  इसलिए  प्रशासनिक  अधिकरण
 गढ़ करने  का  प्रयास  इतने  तक  ही  सीमित  नहीं  यह  सरकार  देश  के  कामगारों  के  ट्रेंड

 लोकतांत्रिक  तथा  न्यायिक  अधिकारों  के  छीनने  के  सम्पूर्ण  सम्पूर्ण  योजना  से

 जुड़ा  हुआ

 सरकार  के  सामने  आथिक  तथा  अन्य  संकट  हैं  और  वह  इन
 संकट

 से  उबरने  के  लिए
 सारा  भार  कामगारों  आम  जनता  पर  डालना  चाहती

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  न  केवल

 इस  संशोधन  को  वापिस  लें  बल्कि  इस  विधेयक  को  पूर्णरूपेण  वापस  किया  जाए  ताकि  केन्द्र
 तथा  राज्य  दोनों  के  कमंचारियों  के  न्यायिक  अधिकार  बने  रहें  ।  आपको  चाहिए  कि  कमंचारियों

 को  पूर्ण  न्याय  पाने  हेतु  उच्च  न्यायालयों  तथा  छोटे  न्यायालयों  में  जाने  को  अनूमति  दी

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  और  पुरा  /
 की

 वामपंथी  सरकारें  कामगारों  के  ट्रेंड  यूनियन  तथा  लोकतांत्रिक  अधिकारों  की  रक्षा  कर  रही
 इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  पर  भी  पद्चिम  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  की  वामपंथी  सरकारें

 इन

 पद

 में  भागीदार  नहीं  होगी  ।  हम  कर्मचारियों  को  निचले  न्यायालयों  में  या  उच्च

 न्यायालय

 जाने  से  नहीं  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  भर्त्रो  पो»  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 प्रशासनिक  अधिकरण  1985,  राज्य  सभा  द्वारा  यथा
 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सांविधिक  संकल्प  की  सूचना  दी  उनमें  से
 केवल  श्रो  अजय  विश्वास  संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  यहां  उपस्थित  हैं  ।  ऐ_ैरा  यहू  समझना
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 26  1907  प्रशासनिक  अधिकरण  1986
 का  निरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 —  काम--काल

 गलत  नहीं  होगा  कि  अन्य  सदस्यों  ने  सांविधिक  संकल्प  पर  पुनविचार  किया  है  और  वे  मोटे  तौर
 पर  इस  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करते  हैं

 वास्तव  में  जब  मूल  विधेयक  पुर:स्थापित  तथा  पारित  किया  गया  था  तब  इस  सभा  में
 तथा  राज्य  सभा  में  इस  पर  विस्तत  वाद-विवाद  हुआ  अब  हमने  कतिपय  उत्तरवर्ती
 नाओं  पर  ध्यान  दिया

 है
 और  मेरा  यह  कहना  है  कि  संशोधनकारी  विधेयक  विवाद  रहित

 है  और  इसलिए  इस  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  कोई  विरोध  या  शंका  नहीं  होनी

 हमने  इस  संशोधन  विधेयक  में  क्या  किया  है  ?  मैं  संशोधन  विधेयक  के  प्रमख  उपबन्धों  के
 संबंध  में  बहुत  संक्षेप  में  उल्लेख  करूंगा  ।

 प्रथम  हमने  निर्णय  किया  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  32  के  अधीन  उच्चतम
 लय  का  क्षेत्राधिकार  समाप्त  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अधीन

 हम  ऐसी  विधि  बना  सकते  हैं  जिससे  अनुच्छेद  226  और  227  के  अन्तगंत  उच्च  न्यायालय  का
 भेत्राधिकार  तथा  अनुच्छेद  32  के  अन्तर्गत  उच्चतम  न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  समाप्त  किया

 जा  सकता  लेकिन  पुनविचार  करने  से  सरकार  इस  निर्णय  पर  पहुंची  है  कि  अनुच्छेद  32

 के  अन्तर्गत  उच्चतम  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  को  कम  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  इतना  पयांप्त

 होगा  कि  अनुच्छेद  226  और  227  के  अन्तगंत  उच्च  न्यायालयों  का  सम्बन्धित  क्षेत्राधिकार

 उनसे  हटाकर  अधिक  रण  को  दे  दिया

 जहां  तक  गठन  का  सम्बन्ध  मैं  सम्मानीय  सभा  को  यह  जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि

 उच्चतम  न्यायालय  में  दाखिल  की  गई  रिट  यात्रिकाओं  में  तथा  उच्च  न्यायालयों  से  उच्चतम

 न्यायालयों  को  अन्तरित  की  गई  रिट  याचिकाओं  में  उच्चतम  नन्‍्यायलय  के  न्यायाधीशों  ने  यह

 टिप्पणी  की  है  कि  उनके  विचार  में  न्‍्यायपीठ  में  एक  न्यायिक  सदस्य  और  एक  प्रशासनिक  सदस्य

 होना  चाहिए  |  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  तथा  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  हमें

 भी  विश्वास  है  न्यायपीठ  में  तीन  सदस्यों  के  प्रत्येक  न्‍्यायपीठ  में  दो  सदस्य  पर्याप्त  होंगे

 एक  न्यायिक  सदस्य  तथा  एक  प्रशासनिक  सदस्य  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  आज

 भी  उच्च  न्यायालयों  में  सेवा  संबंधी  अधिकतर  मामलों  की  सुनवाई  एक  ही  न्यायाधीश  करते  हैं  ।

 किसी  असाधारण  मामले  में  ही  मूल  रिट  याचिका  पर  दो  न्यायाधीशों  की  न्‍्यायपीठ  द्वारा

 सुनवाई  की  जाती  केवल  ऐसे  जटिल  मामलों  जिनमें  साविधानिक  विधि  सम्बन्धी  गम्भीर

 विषय  अन्तविष्ट  तीन  न्यायाधीशों  की  पूर्ण  न्यायपीठ  द्वारा  प्रारस्मिक  चरण  में  मामले  की

 सनवाई  की  जाती  इसलिए  हमने  अब  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  अधिकरण  की  प्रत्येक

 न्यायपीठ  में  एक  न्यायिक  सदस्य  तथा  एक  प्रशासनिक  सदस्य  शामिल  होगा  ।  ऐसा  नहीं  है  कि

 ऐसी  पद्धति  अन्य  अधिकरणों  में  नहीं  आयकर  अपीलीय  अधिकरण  में  दो  -
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 अमभिककिक  न  लक  दकअअक  न

 पीोः

 सदस्य  एक  न्यायिक  सदस्य  तथा  एकलेखाकार  सदस्य  और  लोग  आयकर  अपीलीय  अधिकरण

 के  पास  अपील  करते  हैं  उन्होंने  इस  व्यवस्था  को  बहुत  संतोषजनक  पाया  हम  समभते  हैं  कि

 न्याथिक  ज्ञान  यथा  विधि  की  प्रशासनिक  अनुभव  तथा  सरकारी  प्रणाली  के  कार्यकरण  का

 नियमों  के  ज्ञान  तथा  व्यावहारिक  जटिलताओं  का  ज्ञान  सहायक  होगा  ।

 ६स  उपबन्ध  के  द्वारा  उन  सरकारी  कमंचारियों  को  एक  अतिरिक्त  मंच  प्राप्त  होगा  जो

 ओऔद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अर्थान्तगंत  कर्मकार  भी  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य

 श्री  अजय  विश्वास  ने  इस  के  कार्यक्षेत्र  कां  समभने  में  गलती  की  मूल  उपबन्ध  के

 अनुसा
 कोई  सरकारी  जो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अर्थान्तगंत  कमंकार  भी

 ऐसे  मामले  में  प्रशासनिक  अधिकरण  अधिनियम  से  नियंत्रित  नहीं  होता  जिन  मामलों  में  वह
 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  से  नियंत्रित  होता

 श्रीमान  ,  मैं  मानता  हूं  कि  उस  उपबन्ध  की  भाषा  कुछ  अस्पष्ट  यह  तक  दिया  जा

 सकता  था  कि  जो  मामले  इससे  इतर  रखे  गए  थे  ।  वे  ऐसे  थे  जो  औद्योगिक  द  अधिनियम

 की  धारा  के  अन्तगंत  आते  यह  अर्थ  भी  लगाया  जा  सकता  था  कि  ऐसा  हरेक  मामला

 जिसके  लि  द्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  उपबन्ध  किया  गया  इसके  काये-क्षेत्र  से बाहर

 रखा  गया  था  ।

 श्रीमान  ,  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  किसी  विवाद  को  श्रम  न्यायालय  या

 गिक  अधिक  रण  के  पास  भजने  की  प्रक्रिया  क्रितनी  जटिल  मेरे  विचार  में  जिस  राज्प  से

 माननीय  सदस्य  अजय  विश्वास  आते  हैं  उसमें  भो  यह  प्रक्रिया  कम  जटिल  नहीं  अब  हमने

 एक  अतिरिक्त  मंच  उपलब्ध  कराया  है  जिसके  माध्यम  से  सरकारी  जो

 कम  कार  भी  अपने  विवाद  को  अधिक रण  में  ले  जा  सकता  उसे  समाधान-अधिकारी  के

 पास  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  उसे  सरकार  द्वारा  मामले  को  भेजे  जाने  तक  की  प्रतीक्षा

 करने  की  आवध्यकता  नहीं  उसे  यूनियन  द्वारा  अपना  समर्थन  कराने  की  भी  आवश्यकता

 नही ंहै  ।  उसे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  अपेक्षित  संकड़ों  बातें  करने  की

 इयकता  नहीं  उसका  विवाद  अधिका  र-पूर्ण  ढंग  से  अधिकरण  द्वारा  हल  किया  मेरे

 विचार  में  यह  उपबन्ध  व्यापक  है--मूल  अधिनियम  से  बहुत  बेहतर  है  और  श्री  अजय  विष्वास

 जैसे  कमंकारों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  वालों  को  इसका  दिल  से  स्वागत  करना

 अन्त  हमने  देखा  है  कि  कुछ  छोटे  राज्यों  के  लिए  अलग  अधिकरण  स्थापित  करना

 कठिन  है  ।
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 वास्तव  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह  बहत  खर्चीली  योजना  होगी  कि  वह  हिमाचल

 प्रदेश  जैसे  छोटे  राज्य  में  केन्द्रीय  अधिकरण  की  न्याय-पीठ  स्थापित  करें  |  उस  राज्य  के  लिए

 भी  अमितव्ययी  होगा  कि  वह  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  सेवा  से  सम्बन्धित

 मामलों  को  निपटाने  के  लिए  अपना  राज्य-अधिकरण  स्थापित  अतः  हमने  केन्द्रीय

 करण  की  न्यायपीठ  के  सदस्यों  राज्य  सरकार  की  सहमति  राज्य-अधिकरण  के  सदस्यों
 के  रूप  में  नामित  और  यदि  वे  तो  राज्य-अधिकरण  के  सदस्यों  को  केन्द्रीय

 करण  के  सदस्यों  के  रूप  में  नामित  करने  की  शक्ति  ग्रहण  करने  का  निश्चय  किया  इससे
 धन  की  बचत  अधिकरण  को  कोरंवाई  करने  हेतु  बर्ष  भर  में  पर्याप्त  मामले  मिल

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  दोनों  के  कर्मचारी  दोनों  अधिकरणों  के  उन्हीं
 सदस्यों  के  पास  जा

 न्यायालयों  में  लम्बित  कुछ  विवादों  से  उत्पन्न  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए

 कुछ  छोटे  व्यास्यात्मक  संशोधन  किए  गए  क्‍या  शब्द  में

 क्षेत्र  '  शामिल  शामिल  हमने  रसे  स्पष्ट  किया

 नई  बम्बई  में  न्‍्यायपीठ  स्थापित  करने  के  संबंध  में  प्रधन  यह  था  कि

 बम्बई  शामिल  है  या  में  दिल्‍लीਂ  शामिल  है  या  हमने  स्पष्ट

 कर  दिया  मेरे  विचार  में  दस  संशोधन  विधेषक  पर  कोई  मतभेद  नहीं  है  और  मैं  इस  पर

 विचार  करने  तथा  इसकी  स्वीकृति  हेतु  सिफारिश  करता  हूं  ।  मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  यह  विधेयक

 सभा  द्वारा  बिना  किसी  विरोध  या  आपत्ति  के  पारित  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :

 सभा  22  1986  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित  प्रशासनिक

 अधिक रण  1986  (1986  का  अध्यादेश  )  का

 मोदन  करती  हैं  ।

 प्रशासनिक  अधिकरण  1985,  राज्य  सभा  द्वारा  यथा

 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  शास्ताराम  नाथक  :  सभापति  श्रीमान  प्रारम्भ  में  ही  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  प्रस्तावित  संशोधन  वास्तव  में  अपेक्षित  है  और  इससे  विधान  में  काफी

 सुधार  होगा  जिससे  मुख्य  अधिनियम  और  कारगर  हो

 तत्कालीन  प्रभारी  मंत्री  श्री  के०  पी०  सिह  देव  ने  उस  समय  लोक  सभा  में  कहा  था  कि
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 शाम्ताराम

 अनुमान  है  कि  इस  समय  63,000  से  अधिक---सही  माने  में  63,880  मामले  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  से  सम्बन्धित  हैं  जो  देश  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में

 लम्म्बित  पड़े  केवल  कर्मचारियों  की  सेवाओं  के  मामलों  के  निर्णयन  हेतु  प्रशासनिक

 करणों  की  स्थापना  से  न  केवल  न्यायालयों  पर  बर्तमान  कार्यभार  कम  जिससे  वे  अन्य

 मामलों  पर  अधिक  समय  लगा  सकेंगे  बल्कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा-संबंधी  शिकायतें  दूर

 हो  जाने  से  उन्हें  भी शीध  राहत

 असम  में  मुख्य  अधिनियम  का  उदं हय  यही  इस  संदर्भ  में  क्या  में  संघ  राज्य

 क्षेत्र  दमन  और  दिव  के  मामले  का  उल्लेख  कर  सकता  आप  जानते  हैं  कि  अम्बई

 उच्च  न्यायालय  की  एक  न्‍्यायपीठ  पणजी  में  संविधान  के  अनुच्छेद  226  के  अन्तगंत

 मामलों  पर  वह  न्यायषीठ  तेजी  से  कारंवाई  कर  सकती  हो  सकता  है  कि  देश  के  अन्य  उच्च

 न्यायालयों  में  उनके  पास  लम्बित  पड़े  मामलों  को  निपटाने  में  समय  लग  जाता  लेकिन

 गोवा  में  कोई  भी  सरकारी  कर्मचारी  अपनी  शिकायतों  को  6  महीने  या  अधिकाधिक  एक  वर्ष

 की  अवधि  में  दूर  करवा  सकता

 इस  अधिकरण  के  बारे  अब  हम  बम्वई  से  जुड़े  हुए  हैं  ओर  यदि  सरकारी  कर्मचारियों

 को  अपने  आवेदन  दाखिल  करने  तथा  कार्रवाई  को  शीध्र  चालू  करवाने  के  लिए  बम्बई  जाना

 पड़ेगा  तो  उन्हें  बहुत  परेशानी  आप  समझ  सकते  हैं  कि  गोआ  में  सरकारी  कर्मचारियों

 को  इससे  कितनी  कठिनाई  होगी  ।

 इस  संदर्भ  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि किसी  एक  अधिकरण  की  नन्‍्यायपीठ  पणजी  में

 स्थापित  की  जाए  जिससे  यह  समस्‍या  हल  हो  सके  ।  यदि  ऐसा  करने  में  अधिक  समय  लगे  तो  जब

 तक  कि  यह  अधिकरण  काम  करना  शुरू  करे  तब  तक  बम्बई  की  न्यायपीठ  के  अधिकार  क्षेत्र  को

 बहाल  रखा  प्रक्रिया  संबंधी  मामलों  के  परिणामस्वरूप  इसमें  6  महीने  से  एक  वर्ष

 तक  का  समय  लग  जाएगा  और  सरकारी  कर्मचारियों  के  हितों  की  हानि

 जैसा  कि  आप  जानते  कतिपय  पदों  पर  नियुक्तियां  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  की

 जाती  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ही  गोआ  में  नियुक्तियां  करता  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के

 समक्ष  प्रस्तुत  होने  के  लिए  उम्मीदवा रों  को  दिल्‍ली  आना  पड़ता  इस  प्रकार  सेवा  के  मामलों

 गोआ  में  कुछ  नहीं  होता  ।  अपनी  शिकायतों  के  हल  के  लिए  भी  यदि  उन्हें  मीलों  दूर  जाना में
 तो  यह  एक  समस्या  हो  इस  संबंध  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 पड़ेगा

 मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  पुर्तगालियों  के समय  से  ही
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 न

 गोआ  में  प्रशासनिक  अधिकरण  विद्यमान  पहले  यह  कुछ  और  मामलों  पर  कार्रवाई  करतः

 था  लेकिन  अब  उस  अधिकरण  का  पुनर्गठन  किया  गया  है  और  यह  अभिषति  और  किराए  के

 गरामलों  को  निपटाता  मेरा  सुझाव  है  कि  इसी  अधिकरण  में  पर्याप्त  संख्या  में  और  सदस्य

 देकर  इसका  पुनर्गठन  किया  या  एक  पृथक  प्रशासनिक  अधिकरण  गठित  किया  जा  सकता

 गोआ  का  अधिक रण  स्थानीय  संविधियों  के  अन्‍्तर्गत  भिन्न  क्षेत्राधिकार  तथा  भिन्न  शक्तियों

 सहित  कार्यरत  है  ।

 यदि  किसी  प्रशासनिक  अधिकरण  को  प्रभावी  बनाना  है  तो  सरकारी  कर्मचारियों  के

 भर्ती  नियमों  में  भी  सुधार  करना  होगा  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इस  संबंध  में  आप  काफी  काम  कर

 रहे  लेकिन  कतिपय  राज्यों  यदि  आप  किसी  सरकारी  मुद्रणालय  में  जायें  तो  आपको
 सरकारी  कर्मचारियों  के  भर्ती  नियमों  की  कोई  पुस्तिका  भी  नहीं  सरकारी  कर्मचारी

 अपने  अधिका रों  तथा  अपनी  सेवा  से  संबंधित  नियमों  से  अवगत  नही  यदि  सरकारी

 कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  नियम  उपलब्ध  होंगे  तो  उन्हें  इन  अधिकारों  की  जानकारी  रहेगी  और

 यदि  इन  अधिकारों  की  जानकारी  ठीक  से  दे  दी जाए  और  इसे  लोगों  में  ब्यापक  रूप  से

 चालित  किया  जाए  तो  इससे  अनावश्यक  मुकदमे  बाजी  से  बचा  जा

 मैं  चाहता  हूं  कि  प्रशासनिक  अधिकरणों  के  सम्पूर्ण  ढांचे  को  मजबूत  किया  राज्य

 सरकारें  चरित्र-पजिकाएं  तथा  गोपनीय  रिपोट  रखती  हैं  क्योंकि  पदोन्‍नतियां  चरित्र-पंजिकाओं

 के  आधार  पर  की  जाती  मैं  समझता  हूँ  कि  अधिकतर  राज्यों  में  चरित्र-पजिकाएं  लिखने

 के  बारे  में  कोई  नियम  नहीं  अखिल  भारतीय  सेवाओं  को  छोड़कर  शेष  सेवाओं  में  ऐसे  कोई
 नियम  नहीं  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  चरित्र-पजिकाएं  किस  प्रकार  लिखी  इससे
 सेवा  के  मामलों  में  बहुत  मुकदमे  बाजी  होती

 यदि  ये  नियम  आसानी  से  सुलभ  करवाए  जायें  और  उन्हें  सरकारी  कर्मचारियों  को
 अच्छी  तरह  समझाया  जाए  तो  इससे  मुकदमेबाजी  कम  होगी  ।  कभी-कभी  उच्च  अधिकारियों  को

 भी  यह  ज्ञात  नहीं  होता  कि  चरित्र-पंजिका  कंसे  लिखी  एक  बार  एक
 अधिका री  अपने  अधीन  कार्यरत  एक  कर्मचारी  की  चरित्र-पत्रिका  लिखना  चाहता  वास्तव

 में  बह  कर्मचारी  बहुत  मेहनत  से  काम  करता

 वह  चाहता  है  कि  इस  बात  को  चरित्र-पंजिका  में  नोट  किया  जाना  बह
 कहना  चाहता  था  कि  वह  कार्य  अच्छी  तरह  से  कर  रहा  किन्तु  अधिकारी  ने  वहां  सिख
 दिया  कि  श्रीमान  वे  मुश्किल  से  कार्य  करते  उसके  कहने  की  मंशा  थी  कि  वह  कठिन  श्रस
 करने  बाला  है  किन्तु  चरित्र-पंजिका  में  उसने  लिख  दिया  कि  वह  मुश्किल  से  कार्य  करता

 मैं  इस  बात  को  केवल  यह  दिखाने  के  लिए  आपकी  निगाह  में  ला  रहा  हूँ  कि  विभिन्‍त
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 4  ये  शास्ताराम  नायक  |

 कारियों  द्वारा  चरित्र-पंजिका  में  लिखे  गये  विभिन्‍न  प्रकार  के  टिप्पण  किस  प्रकार  अलग-अलग

 अर्थ  प्रकट  करते  हैं  जिसके  बारे  में  अलग-अलग  सरकारी  कर्मचारी  अलग-अलग  अर्थ  लेते  हैं  और

 जिसकी  व्याख्या  न्यायालयों  द्वारा  अलग  प्रकार  से  की  जाती  आवश्यकता  इस  बात  की
 है  कि  चरित्र-पंजिका  लिखने  की  प्रक्रिया  सरल  और  कारगर  बनाई  मूमे  पता  है  कि  आप

 इस  क्षेत्र  में  काफी  कार्य  कर  रहे  हैं  और  आपने  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  प्रयास  किए  जब  तक

 कि  इस  पहलू  को  मजबूत  नहीं  बनाया  जाता  अधिकरण  का  हमारा  सम्पूर्ण  ढांचा  कारगर  नहीं

 हो  पाएगा  ।

 आपने  नियम  भी  बनाए  हैं  और  उनमें  अन्तरिम  आदेश  की  व्यवस्था  की  जहां  तक  इस

 धिकरण  के  समक्ष  आवेदनों  को  दायर  करने  का  संबंध  नियमों  में  कहा  गया  क  मु
 यह  स्वयं  ही  कहता  है  कि  कुछ  आवेदनों  को  सभी  दस्तावेजों  के  साथ  एक  पूरे  आकार  के  लिफाफे

 के  साथ  भेजना  आवश्यक  कौन  अधिकरण  अथवा  विधि  न्यायालय  याचिका  के  साथ  एक
 लिफाफा  भी  भेजने  के  लिए  कहेगा  ?  यह  संभव  किन्तु  यह  इसलिए  आवश्यक  है  कि  इसका

 इस  विधान  में  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  कि  पत्रों  के  साथ  एक  पूरे  आकार  का  खाली  लिफाफा

 संलग्न  किया  आप  इस  पर  विचार  करें  क्‍योंकि  ये  छोटी-छोटी  बातें  हैं  और  अन्त  में

 अधिक  रण  को  ही  इनकी  इसकी  जांच  करनी  होगी  ।

 प्रवृति  यह  है  कि  न्याय  को  सस्ता  बनाया  उच्च  न्यायालय  में  2  रुपए
 के  रटाम्प  पेपर  पर  याचिका  दायर  की  जा  सकती  ये  मामले  सरकारी  कर्मचारियों  से

 सम्बन्धित  उनमें  से  कुछ  अति  निम्न  श्रेणी  के  सरकारी  कर्मचारी  जब  कोई  रिट  याचिका

 उच्च  न्यायालय  में  2  रुपए  के  स्टाम्प  पेपर  पर  दायर  की  जा  सकती  तो  अधिकरण  के  समक्ष

 आवेदन  क*गे  के  लिए  50  रुपए  क्यों  प्रभारित  किया  जाता  है  तथा  पूरे  आकार  के  एक  खाली

 लिफाफे  के  साथ  कागज  देंने  के  लिए  क्‍यों  कहा  जाता  हम  न्याय  को  सस्ता  बनाना  चाहते

 आजकल  2  रुपए  और  50  रुपए  मायने  रखते  हैं  |  सरकारी  कर्मचारियों  की  तो  अन्य  प्रकार

 से  भी  काफी  खर्च  करना  पड़ता  किन्तु  इस  अर्थ  में  इस  बाँत  में  बहुत  अन्तर  है  कि  आपने

 उच्च  न्यायालय  की  अधिकारिता  छीन  ली  है  जो  नाममात्र  का  शुल्क  प्रभारित  करता  है  और

 यह  अधिकारिता  विशेष  अधिक रण  को  देने  जा  रहे  हैं  जो  50  रुपए  का  शुल्क  प्रभारित  करके

 सरकारी  कर्मचारियों  के  मामलों  पर  विचार  करता  यह  न्‍्यायोचित  दिखाई  नहीं  देता  ।  आप

 इस  पहलू  की  भी  पुनरीक्षा  रा

 अनेक  ऐसे  म।मले  हैं  जो  सेवा-संबंधी  मुकदमों  से  सम्बद्ध  इस  अधिकरण  के  समक्ष

 अत्यन्त  निर्णायक  मामले  आ  रहे  यदि  अधिकरण  किसी  मामले  को  अत्यन्त  निर्णायक  पाता

 है  या  oth  ऐसः  मागला  जहां  कोई  अति  महत्व  का  संवंधानिक  प्रइन  उठ  खड़ा  होता  तो
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 मैं  समझता  हूं  कि
 मूल  अधिनियम  में  इस  बात  का  उपबन्ध  किया  जाए  कि  मामला  भारत  के

 उच्चतम  न्यायालय  को  भेजा  क्‍योंकि  सेवा  मामलों  में  अधिकतर  संवंधानिक  मामले

 अन्‍्तर्ग्रस्त  होते  और  सर्वोच्च  अधिकरण  को  अपने  समक्ष  आने  वाले  ऐसे  मामलों  को

 सुरक्षित  रखना  चाहिए  जिनमें  संवंधानिक  तथा  अति  महत्व  के  प्रइन  इसके  समक्ष  आते  और
 इसके  बाद  इप्तके  परिणामस्वरूप  कुछ  वित्तीय  बोक  विशेषकर  सरकारी  कर्मचारियों  पर

 आएगा  ।  इन  परिस्थितियों  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यदि  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  को

 भेजा  जाता  है
 और  यदि  अधिकरण  के  समक्ष  जो  कि  सरकारी  कर्मचारी  उच्चतम

 न्याय।लय  के  समक्ष  मुकदमेबाजी-संबंधी  व्यय  का  वहन  करने  में  असमर्थ  तो  उसे  विधिक

 सहायता  विशेषतया  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  उपस्थित  होने  के  लिए  दी  जानी  उसे
 मामले  मे  कानूनी  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 को  एन०  प्रधान  :  सभापति  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  संशोधन

 विधेयक  पेश  किया  निश्चय  ही  स्वागत-योग्य  इसकी  जितनी  तारीफ  की  उतनी

 कम  है  ।  इसीलिये  इसमें  केवल  इम्प्रमेट्स  किए  गए  यह  आपत्ति  करना  कि  इस  सैशन

 से  पहले  क्यो  आडिनेन्स  लाया  निर्श्चित  ही  सुप्रीम  कोर्ट  के  विशेष  रूप  से  कुछ  सुझाव

 एक  सुझाव  यह  भी  था  कि  जुडिशियल  मेम्बर  होना  चाहिए  ।  अच्छी  चीज  को  जितनी  जल्दी

 हो  लागू  कर  दिया  जाये  ।  इसमें  कोई  आपत्ति  की  बात  नहीं  होनी  यह  एक
 स्वागत  योग्य  बात  है  कि  उसमें  जुडिशियल  मेम्बर  होगा  क्योंकि  इससे  इसकी  विश्वस  नीयज्ञा

 मु्के  उस  समय  दुख  हुआ  जब  माननीय  अजय  विश्वास  बोल  रहे  उन्होंने  इसका  पूरे
 तरीके  से  विरोध  किया  ।

 जहां  तक  कर्मचारियों  और  मजदूरों  के  हितों  की  सुरक्षा  और  उनको  अधिकार  देने  की

 बात  दुनिया  के  किसी  भी  देश  में  ऐसी  मिसाल  नहीं  मिलेगी  कि  जहां  पर  सरकार  ने  स्वयं

 कर्ंचारियों  और  मजदूरों  को  इतने  अधिकार  दिए  हों  और  उनके  हितों  की  इतनी  अधिक

 स्रक्षा  की  हो  ।

 इस  बिल  का  विरोध  करने  वाले  भाइयों  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 जिस  पार्टी  से  आप

 बिलांग  करते  वहां  की  शासन  व्यवस्था  आपकी  तरह  हो  जाये  तो  यह  राइट्स  जोकि  हमारे

 यहां  दिए गए  वह  नहीं  रहेंगे  ।

 भी  बसुदेज  आधायं  :  वहां  ऐसी  समस्‍या  नहीं

 सर  के०  एन०  श्रधान  :  वहां  कोई  जादू  तो  नहीं  है  ।  कोई  बोल  ही  नहीं  सकता  है  तो
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 के०  एन०

 अपनी  समस्‍यायें  कहां  से  बतलायेगा  ।  आपने  अपना  धर्म  ही  बना  लिया  है  कि  हर  अच्छी  चीज

 का  भी  हमने  विरोध  करना  है  ।

 अभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  कि  कुछ  वर्ग  के  कर्मचारी  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट  ऐक्ट
 के  तहत  अपनी  समस्याओं  को  ले  जा  सकते  लेकिन  जो  प्रोसीजर  वह  बहुत  पेचीदा *ट  5 s

 साथ  ही  साथ  एक  ही  तरह  के  सेट  आफ  फैक्ट्स  पर  दो  तरह  के  जजमेंट  होंगे  तो  बड़ी  ऐनामली

 होगी  ।  यह  सही  है  कि  आपने  बड़ी  अच्छी  सुविधा  दी  और  उनको  काफी  मुश्किलात  से

 बचाया  है  जिससे  आसानी  के  साथ  उनकी  जो  समस्‍यायें  हैं  वह  सुलक  जायें  और  जो  अधिकार  हैं

 जो  न्याय  उसको  ले  लेकिन  उसी  के  साथ-साथ  कोई  ऐनामली  न  रह  इसको

 भी  देखना  होगा  ।

 इसी  प्रकार  आपने  अभी  कुछ  खंडपीठ  स्थापित  की  और  कुछ  ओर  करने  वाले  इसमें ्ट्ञ  हि ।

 आपने  बुनियादी  सिद्धांत  यह  रखा  है  कि  जहां  पर  हाईकोर्ट  की  परमानेंट  बेचिज  होंगी  अभी  वहां
 पर  ही  यह  लेकिन  कई  जगहों  पर  जहां  पर  स्थायी  खंडपीठ  भी  है  वहां  आप  नहीं  खोलंगे

 जंसा  कि  पंजीम  में  आपने  खंडपीठ  स्थापित  नहीं  की  इन  सबके  लिए  सबसे  बेसि  यह्‌

 है  कि  सस्ता  और  सुलभ  न्याय  दिलाना  और  इन  पीठों  की  ओर  जगहों  पर  भी  स्थापना  करने

 का  विचार  करना  आवश्यक  है  |

 मैं  मिसाल  देना  चाहता  हूं  ।  इत्तफाक  से  इस  देश  में  एक  मध्य  प्रदेश  भी  एक  राज्य  है

 जिसकी  राजधानी  में  न  हाई-कोर्ट है और  न  ही  हाई-कोटं  की  बंच  जसवन्त  सिंह  आयोग  की

 रिपोर्ट  जरूर  आ  गई  मुर्े  विश्वास  है  कि सरकार  निएचय  ही  इस  बात  को  ध्यान  में  रश्षेगी

 कि  शासन  और  न्याय  की  सीट  एक  ही  होनी  कई  मामले  ऐसे  होते  हैं  जिसमें  गवनंमेंट

 इनवाल्व  होती  है  ओर  अफसरों  को  फाइलें  लेकर  जाना  पड़ता  उन  सबसे  बचने  के  लिए

 ओपाल  में  खंडपीठ  स्थापित  करने  का  फैसला  करना  होगा  ।  जब  तक  हाई-कोटं  की  खंडपीठ

 स्थापित  तब  तक  के  लिए  आप  इस  सिद्धांत  को  ध्यान  में  रख  कि  भोपाल  ज॑से  एक  सबसे

 बड़े  प्रदेश  राजधानी  ओर  उसके  आसपास  के  उन  कमंचारियों  को  भी  आसानी  के  साथ  न्याय

 मिल  सके  ।  तो  इस  शर्त  को  अभी  फिलहाल  न  रखें  या  कम  से  कम  एक्सेप्शन  करें  कि  जिसमें

 ज्यादा  से  ज्यादा  क्ंचारियों  को  उससे  फायदा  मिल  सके  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार

 बधाई  देना  चाहता  हूं  मन्त्री  जी  को  कि  उन्होंने  जो आवश्यक  संशोधन  थे  उनको  बहुत  जल्दी

 स्वीकार  कर  लिया  क्‍योंकि  जितनी  जो  अच्छी  ब्रीज  होती  है  उसको  जितनी  जल्दी  किया  जाए

 उतना  ही  अच्छा  होता  यों  करने  को  तो  अगर  आप  इसके  बाद  में  करते  तो  भी  कोई  खास

 बात  नहीं  थो  लेकिन  कर्मचारियों  को  जल्दी  न्याय  मिल  जल्दी  उनको  सुविधा  मिस
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 जो  एनामलीज  हैं  वह  दूर  की  जा  सकें  जिससे  उनकी  विद्वसनीयता  बढ़ा  यह  एक  अच्छी
 चीज  आपने  की  इसके  लिए  निश्चित  ही  आप  बधाई  के  पात्र

 26  1907

 इन्हीं  शब्दों  के
 साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 को  राजमंगल  पांडे  :  यह  उपाय  अत्यन्त  ही  स्वागतयोग्य  इससे
 उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  हजारों  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यहां  पर  उपस्थित  सभी  सदस्य  इस  तथ्य  से  अनभिज्ञ  होंगे  कि  यह  निम्न
 आय-प्राप्त.कर्म  चारी  ही  हैं  जो  सर्वाधिक  पीड़ित  होता  है  जब  उसकी  सेवा-शर्तें  प्रभावित  होती  हैं
 तथा  अनेक  वर्षों  तक  उसे  कोई  राहत  नहीं  मंजूर  की  जांती  इस  उपाय  के  हम  आशा
 करते  हैं  कि  वह  यथासम्भव  कम-से-कम  समय  में  राहत  प्राप्त  कर  लेगा  तथा  यह  देखकर  प्रसम्न

 होगा  कि  उसके  तथा  उसके  बच्चों  के  सामने  एक  सुखद  भविष्य  है  ।

 यह  कोई  एकदम  नई  बात  नहीं  है  ।  पहले  से  ही  एक  अधिनियम  बना  हुआ  था  और  इस
 अधिनियम के  प्रति  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  मन  में  कुछ  गलत  धारणाएं

 उन्होंने  इस  अधिनियम  में  कुछ  परिवर्तन  किए  जाने  का  सुझाव  दिया  था  ।  अभी  तक  यह  प्रथा
 बनी  हुई  थी  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  कर्मचारी  को  कोई  शिकायत  अथवा  तकलीफ
 तो  वह  संशोधन  के  अनुच्छेद  226  के  अधीन  अधिकरण  अथवा  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  या
 संविधान  के  अनुच्छेद  32  के  अधीन  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  जा  सकता  था  ।  ये  तीनों  रास्ते
 उसके  सामने  थे  जिसका  परिणाम  यह  होता  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  के

 कर्मचारियों  के  पास  यह  विकल्‍प  होता  था  कि  वह  न्याय  के  लिए  किसी  भी  न्यायालय  में
 जा  सकता  अब  इस  संशोधन  के  द्वारा  यह  स्पष्ट  उल्लेख  कर  दिया  गया  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  को  प्रशासनिक  अधिक  रणों  क ेपास  जाना  आवह्यक

 जब  तक  कि  वे  सभी  प्रक्रियाओं  से  गुजर  नहीं  तब  तक  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च
 न्यायालय  उनकी  किसी  तकलीफ  अथवा  शिकायत  को  नहीं  सुनेगा  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  226  के
 अधीन  उच्च  न्यायालय  की  अधिकारिता  छीन  ली  गयी  मुझे  निश्चित  रूप  से  यह  पता  है  कि
 उच्च  न्यायालय  में  सेवा-पंबंधी  मामले  पांच  से  छः  वर्ष  तक  लम्बित  पड़े  रहते  यहां  तक  कि
 700  रुपये  या  800  रुपये  पाने  वाले  श्रेणी-तीन  या  श्रेणी-चार  के  कमंचारियों  को  लगभग
 10,000  से  15,000  रुपये  खर्च  करना  पड़ता  फलस्वरूप  उनकी  पुननिगुक्ति  तथा  उनका

 बैतन  वापस  मिलने  के  बाद  भी  वे  सामाजिक  रूप  से  अथवा  अन्य  प्रकार  से  बरबाद  हो  जाते  थे  ।
 अतः  मैं  संबंधित  मनन्‍्त्री  महोदय  के  प्रति  झृतज्ञ  हूं  जो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह
 योग्य  उपाय  लाए  हैं  कि  उनके  साथ  न्याय  किया  जाए  जो  अत्यधिक  पीढ़ित  रहे  अब  वे
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 का  निरनुमोदन
 के  बारे  में  सोविधिक

 संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 वि

 राजमंगल

 राहत  की  सांस  लेंगे  कि  उनके  सामने  एक  सुन्दर  भविष्य

 —

 विधेयक  में  छोटे  परिवतंन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  पहले  यह  निगम  था  ।  अब  वे  इसमें

 सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  निगमों  तथा  समितियों  को  सम्मिलित  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  न्यायिक  सदस्य  एवं  ग॑र-न्यायिक  सदस्य  के  बारे  में  कतिपय  अन्य

 परिवतंन  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  न्यायिक  पश्वदस्य  की  नियुक्ति  मुख्य  न्यायाधीश  के

 रामर्श  से  की  जाएगी  और  ग॑र-न्याथिक  सदस्य  अतिरिक्त  जिसे  दो  वर्ष  से  अधिक  का

 अनुभव  प्राप्त  हो  या  संयुक्त  जिसे  तीन  वर्ष  से  अधिक  का  अनुभव  प्राप्त  से  कम  दर्ज

 का  अधिकारी  नहीं  होगा  ।  अतः  इससे  उन  जिनके  मन  में  किसी  प्रकार  की  शंका

 यह  गारन्टी  मिलेगी  कि  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  में  न्यायिक  सदस्य  होने  से  उन्हें
 वह  राहत  नहीं

 मिलेगी  जो  उन्हें  अब  मिल  रही  है  हालांकि  वे  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हैं  कि  उन्हें  इस
 अधिनियम  के  अन्तगंत  अन्यथा  राहत  मिल  सकती  इसलिए  मैं  मन्त्री  का  आभार्र  हूं  जिन्होंने
 इस  विधेयक  को  पेश  किया  है  ।  इस  विधेयक  पर  और  विचार  विमर्श  को  आवध्य  नहीं  है  ।
 मैं  इस  सभा  से  इसे  पारित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 झो  सूल  अम्द  डागा
 :

 सभापति  यह  सवाल  पैदा  क्‍यों  हुआ  ?  यह  कानून
 बनाने  की  जरूरत  क्‍यों  पदा  हुई

 ?  जब  सारे  चीफ  यहां  पर  इकट्ठा  हुए  थे  तब  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  जी  न ेएक  बात  कही  थी  :

 )

 मन्त्री  राजीव  गांधी  ने  गुरुवार  को  यहां  कहा  कि  हमारा  प्रयासन

 केवल  जनता  की  वर्तमान  शिकायतों  को  दूर  है  अपितु  इस  समस्त  पद्धति  का

 इस  रीति  से  संशोधन  करना  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  कठिनाईयां  उत्पन्न  न  हों  |ਂ

 ]

 इसका  कारण  कया  है  ?  क्‍योंकि  आपकी  सरकार  के  अन्दर  रुल्स  ऐंड  रेग्युलशंस  बनाने

 की  काब्लियत  नहीं  है  ।  अभी  अभी  आपने  एक  ऐक्ट  बनाया  लेकिन  कुछ  महीनों  में  ही  आपको
 उसमें  संशोधन  लाना  पड़ता  रूल्स  ऐंड  रेग्युलेंशस  जो  गवर्नमेंट  बनाती  है  उसके  बारे  में  संसद
 को  कमेटी  आन  सबाडिनेट  लेजिस्लेशन  अपनी  रेक्मेंडेंशन्स  देती  रहती  है  ।
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 परन्तु  वह  इनका  उत्तर  देने  में  कई  वर्ष  लगा  देती  सरकार  इस  बात  की  चिन्ता

 नहीं  करती  कि  ये  नियम  तथा  विनियम  इस  अधिनियम  के  अनुसार  हैं  भी  या  नहीं  ।

 ]

 सरकार  में  यह  रूल्स  ऐंड  रेग्युलेशंस  कौन  तेयार  करता  है  ?
 एक  यू०डी०सी०  उन  सारे

 हूल्स  ऐंड  रेग्युलेशंस  की  कापी  कर  देता  है  जो  कि  पहले  से  बने  हुए  मैं  जब  यह  आर्टिकल

 पढ़  रहा  था  तो  इसमें  लिखा  हुआ  है  :  यह  लेख  उस  समय  लिखा  गया  था  जब  सभी  मुख्य  सचिव

 दिल्‍ली  आए  हुए  इस  लेख  में  कहा  गया  है  :  लेने  वालों  ने  नियमों  तथा  प्रक्रिया  को

 बनाने  और  नियंत्रणों  एवं  विनिगमों  की  समीक्षा  करने  की  मांग  की  ताकि  अधिकारियों

 और  स्वीकृति  लेने  वालों  के  आचरण  की  समीक्षा  की  जा  सके  ।

 |

 यह  जो  डिफरेंट  ऐंड  रेग्युलेशंस  बने  हुए  हैं  इनको  ठीक  करने  के  लिए  क्‍या  कोई  रास्ता

 नहीं  निकाल  सकते  हैं
 ?  आप  करते  यह

 आप  पहले  नियम  बनाते  हैं  फिर  विथि  विभाग  द्वारा  उनकी  जांच  के  पश्चात्‌  उन्हें  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता

 ]

 कभी-कभी  रूलस  ही  नहीं  बनते  हैं  ।

 यहां  तक  कि  अधिनियम  पारित  हो  जाता  है  परन्तु  नियमप[ुतयार  हो  नहीं  होते  ।

 |  हिस्दो ]

 कभी-कभी  रेग्युलशंस  फ्र  म नहीं  होते  हैं  ।

 जिनुवाद ]
 मैं  आपको  एक  उदाहरण  मैं  ब्यौरा  नहीं  देना  चाहता  और  आप  सुके  इसकी

 अनुमति  भी  नहीं  देंगे  ।
 मैं  केवल  इस  अधिनियम  को  पढ़  रहा  यह  आयात  और  निर्यात
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 धूल  चन्द

 नियंत्रण  1947  सभापति  आपको  यह  जानने  में  रुचि  होगी  कि  इस
 अधिनियम  में  क्या  कहा  गया  है  और  सरकार  हारा  कौन  से  नियम  बनाए  गए  मैं  केवल

 एक  या  दो  उदाहरण  दूंगा  ।  अधिनियम  में  परिभाषा  इस  प्रकार  दी  गई  से

 आयात  और  निर्यात  1947  अभिप्रेत  अधीनस्थ  अधिकारी  क्या  कर

 रहे  अधीनस्थ  अधिकारी  कौन  हैं  ?  इसकी  परिभाषा  निर्यात  नियंत्रण  1977  में  दी

 गई  मैं  इसमें  से पढ़कर  आपको  सुनाता  हूं  ।  इसमें  यह  कहा  गया

 एवं  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  में  आयात  एवं  निर्यात  के  अतिरिक्त  मुख्य
 आयात  एवं  निर्यात  कार्यालिय  में  निर्यात  आयात  एवं  निर्यात  के  संयुक्त

 मुख्य  आयात  एवं  निर्यात  के  उप  मुख्य  आयात  एवं  निर्यात  के  सहायक

 मुंख्य  नियंत्रक  और  आयात  एवं  निर्यात  के  नियंत्रक  शामिल  हैं  ।
 '

 इनको  शक्तियां  किसने  प्रदान  की  हैं  ?  हमने  इन्हें  कभी  ये  शक्तियां  प्रदान  नहीं
 की  अटर्नी  जनरल  कहते  हैं  कि आप  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  नहीं  जा

 परन्तु  आप  ऐसा  करते  हैं  आप  इस  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  कार्य  करते  हैं  ।

 ]

 मैं  1982  में  समिति  का  सभापति  था  ।  मैं  कुछ  पंक्तियां  पढ़नी  समिति  संसद

 का  लघु  रूप  है  ।

 ।

 एडमिनिस्ट्रेटिव  रिफासर्स  के  हमारे  जो  नए  मिनिस्टर  आए  मैं  उनसे  निवेदन  करता

 हूँ  कि  वे  रुल्स  प्रोसीजर  और  बाइलॉस  को  ठीक  यह  बहुत  जरूरी  इस

 सिलसिले  में  कमेटी  ने  एक  सुझाव  दिया

 ]

 समिति  बिद्यास  करती  है  कि  मंत्रालय  पदोन्‍नत  अधिकारियों  की  निराझ्षा  तथा

 नाई  को  दूर  करने  के  बारे  में  गम्मीरतापूर्वक  विचार  समिति  आशा  करती  है  कि
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 गा

 करेगी  धि  नव  जनता  और  दे
 सरकार  यह  सुनिश्चित

 करेगी  कि सभी  अधिकारी  जनता  और  देश  के  लाभ  के  लिए

 च
 सरकार  के  जो  बड़े-बड़े  कर्मचारी  इन  लोगों  के  बस  की  बात  नहीं  है  कि  वे  काम

 जल्दी  कर  दें  ।  इसके  लिए  बड़ी  ताकत  चाहिए  और  मजबूत  आदमी  बिठाया  जाएगा  तो  ये  काम

 कर  सकते  अन्यथा  यह  सम्भव  नहीं  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी  जो  कहा  मैं  उसके  बारे  में

 आपको  बताना  चाहता  हूं  ।
 ह

 को  राज  कुभार  राय  :  मिल  नहीं  रहा

 ओो  सूलचम्य  डागा  :  ठीक  एक  मिनट  और  लग  मैं  आपको  पढ़  कर  सुना
 देता  हूं  ।

 क्री  राज  कुमार  राश  :  हम  सुनना  चाहते  हैं  ।

 भो  सूलचम्द  डागा  :  आगे  सुप्रीम  कोर्ट
 ने  कहा

 नियमों  में  कोई  संशोधन  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  बारहवें  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  38  पर  कहा  गया  है  :

 उच्चतम  न्यायालय  की  टिप्पणियों  के  सन्दर्भ  में  समिति  की  यह  राय  है  कि

 सरकार  को  नियमों  में  संशोधन  करने  संबंधी  वेकल्पिक  सुझाव  पर  विचार  करना  बाहिए

 ताकि  किसी  अधिकारी  को  उसकी  कुशल  एवं  ईमानदार  सेवा  की  लि  श्थित  अवधि  यथा

 प्रत्येक  5  से  10  वर्षों  के पहचात  अगले  उच्च  ग्रेड  में  पदोन्‍नत  करने  हेतु  एक  समयबद्ध

 पदोन्नति  का  प्रावधान  किया  जा  सके  और  ऐसी  पदोन्‍नतियां  कोटे  या  सूची  या

 रिक्तियों  आदि  पर  निर्मर  नहीं  होनी

 द
 उसकी  रिकमेडेशन  करने  के  थाद  आप  ने  कोई  जांच  की  ।

 यह  रिपोर्ट  1982  की  उसके  बाद  चार  बर्ष  ब्यतीत  हो  चुके
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 का  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भूल  चस्द  डागा

 |  हिस्दो ) 10  झ

 है  आई सरकार  उस  पर  कोई  काम  नहीं  करती  है  और  सरकार  के  रूल्स  एण्ड  रेगुलेशन्स  ठीक

 से  न  बनने  के  कारण  ये  ज्यादा  मुकदमे  होते  इसलिए  मैं  आप  से  कहता  हूं  कि आप  ठीक

 कानून  बनाएं  ताकि  उसमें  सबको  लाभ  हो  सके  ।
 |

 एक  चीज  और  है  ये  जो  ट्रिब्यूनल  होंगे  य ेकितने  महीने  में  अपने  फंसले  दे  क्‍या

 इसके  लिए  कोई  टाइम  लिमिट  है  ।  ये  रूल्स  एण्ड  रेगुलेशन्स  बनने  के  बाद  हजारों  मुकदमे  आ

 जाएंगे  और  कोर्ट  में  भी  लोग  जाएंगे  ।  अब  कोर्ट  में  कौन  जाते  वे  कर्मचारी  जाते  जो

 कुछ  न  कुछ  ऊपर  का  पैसा  कमाते  हैं  और  दूसरे  ज्यादा  लोग  कोर्ट  में  नहीं  जाना

 श्री  राज  कुमार  राव  :  यह  आप  ठीक  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  सारे  भ्रष्ट  और

 खराब  कर्मचारी  ही  सुप्रीम  हाई  कोर्ट  या  ट्रिव्यूनल  में  जाते  उसमें  वे  अच्छे  लोग  भी

 जाते  जिनकी  कोई  ग्रिवान्स  होती  है  और  उसको  खत्म  कराने  के  लिए वे  कोर्टस  में  जाते

 हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  भ्रष्ट  लोग  तो  फंसते  ही  नहीं  है  ।

 की  मूल  अम्द  वे  फंसते  ही  नहीं  अब  क्‍या
 हो  रहा है  कि  जो  आफिसर्स  हैं

 उनके  खिलाफ  एक्शन  लिया  ही  नहीं  जा  सकता  ।  उसको  सस्पेंड  नहीं  कर  सकते  अगर  उसने

 कोई  गलत  काम  किया  है  तो  क्‍या  वह  सस्पेंड  हो  सकता  है  ?

 दिनांक  16  1985  के  के  पृष्ठ  संख्या  293  १र  यह  कहा  गया  है  :

 जन  प्रशासन  के  विचार-विमर्श  में  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  तथ्य  को

 नजरअंदाज  कर  दिया  गया  है  कि  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 कोई  दण्डात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ।  कोई  भी  मुख्य  मंत्री  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  या  भारतीये  पुलिस  सेवा  के  किसी  अधिकारी  की  सेवा-निवत्त  तो  भिलंबित
 भी  नहीं  कर  सकता  |  रोजगार  छूट  जाने  का  जिसके  कारण  सामान्य  व्यक्ति
 जीवन  में  समभौते  करने  को  बाध्य  होता  देश  के  सर्वोच्च  सिविल  अधिकारियों  में

 अनुपस्थित  है  ।  फिर  भी  सर्वोक्षच  सिविल  सेवा  में  जितना  भ्रष्टाचार  तथा  अकर्मष्यता  है
 उस  पर  विषयेष  ध्यान  दिया  जाना  आवध्यक
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 nea  नमक  मनन  पान  कनमनन  3  नन-+न-नन++७न3+कन+नन-ननक  नमन  ननन  न  नमन  न  नमन  नम  नमक  सम  कक  +मन3भ  न

 |हिन्दो ]
 एक  कलक्टर  कोई  गलत  काम  कर  रहा  तो  चीफ  मिनिस्टर  को  यह  पावर  नहीं  है

 कि  वह  उसको  सस्पेंड  कर  आप  कितने  अधिकार  आफिसर्स  को  देना  चाहते  आप  उनको

 मोटर  के  लिए  एडवान्स  देते  कन्बीयेंस  के  लिए  एडवांस  देते  मकान  बनाने  के  लिए  एक
 लाख  रुपए  से  ज्यादा  का  एडवांस  देते  हैं  और  उनके  लिए  टेलीफोन  है  और  गाड़ी  की  सुविधा

 हम  कहते  हैं  कि आप  उनको  ओर  सुविधायें  दे  दीजिए  मंगर  मेरा  कहना  यह  है  कि  वे  ईमानदारी
 और  निष्ठा  के  साथ  देश  का  काम

 समापति  महोदय  :  श्री  आप  मंत्री  महोदय  के  वक्‍तव्य  के  बाद  अपना  भाषण

 जारी

 3.58  भ०  प०

 तिहाड़  जेल  से  कंदियों  के  फरार  हो  जाने  के  बारे  में  बक्तव्य

 संचार  राज्य  भस्त्रो  ओर  गृह  रास्य  मंत्री  राम  निवास  :  16  1986

 को  अपराह्न  लगभग  2.50  बजे  जेल  नं०  3  के  प्रभारी  जैल  द्वार  सेण्ट्रल

 जैल  को  सूचित  किया  गया  कि  जैल  नं०  3  से  कुछ  कंदी  बचकर  भाग
 गए  सेण्ट्रल

 जेल  के  कुछ  अधिकारियों  के  साथ  तुरन्त  घटनास्थल  पर  पहुंचे  और  अलाम  बजाया

 अधीक्षक  ने  पाया  कि  जो  व्यक्ति  जेल  नं०  3  के  गेट  पर  ड्यूटी  पर  अर्ध-मूछित  अवस्था  में

 पड़े  ड्यूटी  पर  सहायक  2  तमिलनाडु  स्पेशल  पुलिस  के

 2  कांस्टेबल  ये  ।  एस  ०एच०ओ०  जनकपुरी  और  पुलिस  कणष्ट्रोल  रूम  तथा  वरिष्ठ  अधिकारियों

 को  सूचित  किया  कंदियों  की  गिनती  भी  की  गयी  और  यह  पाया  गया  कि  निम्नलिखित

 7  कंदी  गुम  हैं  ओर  बचकर  भाग  गए  हैं  :--

 1.  चार्ल्स  शोभ  राज  सुपुत्र  होथ  चन्द

 2.  लक्ष्मी  नारायण  सुपुत्र  गोमान  सिंह

 3.  अजय  सिंह  स॒पुत्र  विजय  सिंह

 4.  बृज  मोहन  सुपुत्र  लोकमान

 5.  बजरंग  लाल  सुपुत्र  राम  गोपाल

 227



 तिहाड़  जेल  से  कंदियों  के  फरार  हो  जाने  के  बारे  में  वक्‍तब्य  | 17
 1986

 नजपपनिपैपपपख/णयणईजर

 राम  निबास

 6.  भोला  राम  सुपु  नर  रती  राम

 7.  दिनेश  कुमार  सुपुत्र  जीवन  सिंह  सिद्ध )

 2.00  म०प०

 जेल  नं०  3  मुख्य  द्वार  पर  ड्यूटी  पर  तैनात  करमंचारी  जो  अध॑-मूर्छा  की  विभिन्न  अव«

 स्थाओं में  को  जेल  अस्पताल  ले  जाया  गया  और  उसके  बाद  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल

 भेजा  गया  ।  अब  ये  व्यक्ति  कोई  बयान  देंगे  तो  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्यों  की  जानकारी

 होगी  ।

 सूचना  प्राप्त  होने  पर  पुलिस  कण्ट्रोल  रूम  द्वारा  अन्य  सभी  राज्यों  को  तुरन्त  सन्देश

 भेजे  गए  और  एक  रेड-एलर्ट  घोषित  किया  गया  और  भागे  गए  व्यक्तियों  की  तलाश  शुरू  की

 गयी  ।  इण्टरपोल  के  माध्यम  से  सूचना  अन्य  देशों  को  भी  भेज  दी  गयी  है  ।

 सात  जेल  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  जिनमें  एक  सहायक
 पवार  वा्डर  तथा  तमिलनाडु  स्पेशल  पुलिस  के  2  कान्स्टेबल  शामिल  आठ  जेल  कर्मचारियों  को

 मुअत्तल  कर  दिया  गया  है  जिनमें  जेल  नं  3  का  एक  उप-अधीक्ष  और  एक  सहायक
 घार  वाइंरों  के  अतिरिक्त  तमिलनाडु  स्पेशल  पुलिस  के  दो  कान्स्टेबल  शामिल  हैं

 ।  पुलिस  ने  भी

 एक  मामला  दर्ज  किया  है  और  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  ने  भी

 जेल  का  दोरा  किया  और  जांच  करने  का  आदेश  दिया  है  जो  दिल्ली  प्रशासन  के  एक  वरिष्ठ

 अधिका  श्री  एस  ०  डी०  लाखड़  जो  सप्लाई  कार्पोरेशन  के  इस  समय  अध्यक्ष  हैं

 करेंगे  ।  उनकी  सहायता  श्री  वी०  एल०  अपर  जिला  मजिस्ट्रंट  करेंगे  ।  जांच  के  दिशा

 निर्देश  इस  प्रकार  हैं  :---

 उन  घटनाओं  परिस्थितियों  को  निर्धारित  करना  तथा  जांच  करना

 जिनके  परिणाम-स्वरूप  16  1986  को  अपराह्न  नई  दिल्ली  तिहाड़  सेण्ट्रल  जेल
 नं०  3  से  चाल्स  शोभराज  तथा  6  अन्य  कंदियों  का  बचकर  भागना  हुआ  ।  पु

 जेल  में  तंनात  इन  अधिकारियों  तथा  सुरक्षा  कर्मचारियों  की  लापरबाही
 अथवा  यदि  कोई  हो  की  जिम्मेवारी  निद्िचत  करना  ।

 जैल  प्रशासन  की  कमियों  तथा  कमजोरियों  को  निर्धारित  तथा  उसके
 उपचारी  उपायों  का  सुभाव  देना  ।

 कोई  अन्य  विषय  जो  जेल  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  है  ।

 जांच  अधिकारी  द्वारा  रिपोर्ट  एक  महीने  के  भीतर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  (  संशोधन  )  विधेयक

 2.03  ब्र०  १०

 ः  रा  रा

 प्रशासंतिक  झधिकरण  1986

 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 झोर .
 प्रशासनिक  झ्रधिकरण  विधेयक

 सभाषति  महोदब  सोमनाथ  :  श्री  मूलचन्द  डागा  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  सभापति  मेरा  एक  निवेदन  है  ।

 समापति  महोदबव  :  वक्तव्य  के  बारे  में  कोई  निवेदन  नहीं  क्रिया  जा  सकता  ।

 प्रो०  मध  बचष्डबते  :  पहले  इसी  प्रकार  के  मामले  में  जब  वॉल्कर  फरार  हुआ  भा  तो

 स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  था  ।  मेरा  केवल  यही  सुझाव  है  कि  इस  वक्तव्य  पर  चर्चा  होनी

 हमने  इस  बारे  में  एक  सूचना  पहले  ही  दे  रखी  है  ।

 समावति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  सुबह  इसका  उल्लेख  किया  इसका  निर्णय

 अध्यक्ष  महोदय  करंगे  |  पर  अब  मंत्री  जी  के  वक्‍तव्य  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हो  सकती  । मत्

 प्रो०  मथु  बण्डबते  :  परन्तु  आप  मंत्री  महोदय  को  सूचित  कर  दें  कि  वे  चर्चा  के  लिए
 गे  ।

 तेयार  रहें  ।  अन्यथा  वे  भी  सभा  से  उठकर  बाहर  चले  जाएंगे  ।

 भो  बसवेब  आचाय  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  की  अनुमति  दी  जानी

 कज्गो -  सभापति  भहोदय  :  इस  बारे  में  निर्णय  अध्यक्ष  महोदय  श्री  मूलचन्द  आप

 अपना  भावण  जारी  रखे  ।

 श्री  मलचम्द  डाणा  :  मैं  यह  प्रार्थना  कर  रहा  था  कि  कया  आप  यह  बतायेंगे  कि  आपका

 एडमिनिस्ट्र टिव  ट्रिब्युनल  इतने  महीने  में  अपना  जजमेंट  दे  देगा  ?  क्‍या  इसके  लिए  आप  कोई
 लिमिटेड  पीरियड  रखेंगे  ?  या  इस  प्रकार  से  ही  होता  रहेगा  जिस  प्रकार  से  हाई  कोर्ट  और

 सुप्रीम  कोर्ट  में  केस  पंडिंग  रहते  उसी  प्रकार  से  यहां  भी  केस  पंडिंग  रहेंगे
 ?

 क्या  इसका
 प्रोसीजर  भी  हाई  कोर्ट या  सुप्रीम कोर्ट  की  तरह  का  होगा  भा  आप  इसका  प्रोसीजर
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 मूल  चम्द

 फाई  करेंगे  ?  क्या  लोगों  को  वकील  रखने  का  हक  होगा  या  नहीं  होगा  ?  ये  सारी  बातें  मुझे
 बतायें  ।

 मैं  फिर  अपील  करूंगा  कि  आप  इन  ट्रब्युनल्स  में  आफिसस  अपाइन्ट  कर  देंगे  इ्ससे  आपके

 द्रिब्युनल  सही  फंसले  नहीं  दे  सकंगे  |  मैं  दावे  के  साथ  ता  हूं  कि  इन  ट्रिग्युनल्स  में  आपके

 ज्वाएन्ट  सेक्रेटरी  होने  से  हाईकोर्ट  की  तरह  के  फंसले  नहीं  हो  सकेंगे  ।  इनमें  हाई  कोर्ट  के  जजिज

 होने  वही  ये  फंसले  कर  ।  आपके  प्रशासनिक  अधिका री  इनमें  नहीं  रहने  चाहिए  ।

 थरो  थस्वन  थासस  :  यह  प्रशासनिक  अधिकरण  )
 वधेयक  लाना  इसलिए  आवश्यक  हुआ  है  कि  पहले  आपने  इस  अधिनियम  की  कमियों  पर  ध्यान

 नहीं  दिया  अब  फिर  से  इसमें  समस्याएं  देर  से  न्याय  मिलना  तो  न  मिलने  के

 बराबर  है  और  इस  प्रक्रिया  में  जो  हम  प्रशासनिक  अधिकरणों  के  सम्बन्ध  में  बना  रहे
 कोई  उपबन्ध  होना  चाहिए  जिसके  अधीन  न्यायालय  मामले  का  निणेय  करने  के  बारे  में  एक
 निर्धारित  समय  के  अन्दर  निर्णय  करने  के  लिए  बाध्य  हों  ।

 जहां  तक  इस  अधिकरण  के  गठन  का  सम्बन्ध  आप  प्रशासनिक  वर्ग  से  संयुक्त  सचिव

 के  रेंक  के  व्यक्ति  को  नियुक्त  कर  रहे  सरकार  के  पदोन्नति  नियमों  के  अनुसार  वह  व्यक्ति

 भी  संयुक्‍तत  सचिव  बन  सकता  है  जिसे  न्यायिक  कायं  का  कोई  अनुभव  नहीं

 यदि  ऐसे  व्यक्ति  को  प्रशासनिक  अधिकरण  में  शामिल  किया  जाता  है  और  वह  उस  मामले  का

 निर्णय  करता  है  तो  उसका  ऐसे  निर्णय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  इस  बात  की

 बहुत  सम्भावना  है  कि  प्रशासनिक  अधिकरण  का  न्यायिक  निर्णय  में  कमी  की  सम्भावना  बमी

 रहेगी  ।

 कूसरी  बात  यह  है  कि  आप  अनुच्छेद  226  के  अंतगंत  उच्च  न्यायालय  के  इस  मामले  का

 निर्णय  करने  संबंधी  अधिकार  को  उससे  छीन  कर  हसे  प्रशासनिक  अधिकरण  कोदे  रहे  हैं  ।

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कोई  व्यक्ति  न्याय  पाने  से  बंचित  न  रहे

 तथा  अधिकरण  में  नियुक्त  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  चाहे  वे  संयुक्त  सचिव  के  रुप  में

 प्रशासनिक  पक्ष  से  आए  न्यायिक  अनुभव  होना  चाहिए  ।  जो  व्यक्ति  सरकार  में  संयुक्त
 सचिव  के  पद  पर  पदोन्नति  द्वारा  आए  उन्हें  ऐसा  अनुमव  नहीं  भी  हो  सकता  मेरा  कहना

 यह  है  कि  यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  प्रशासनिक  अधिकरण  में  काम  करने  वाले
 ड्यक्ति  को  न्यायिक  अनुभव  होना  जरूरी  होगा  ।
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 अब  मैं  प्रशासनिक  अधिक रण  के  क्षेत्राधिकार  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  कि  वह  किस
 प्रकार  कामगारों  को  सामान्यतः  लागू  होने  वाले  देश  के  अन्य  मुख्य  जैसे  औद्योगिक
 विवाद  अधिनिग्रम  या  अन्य  कानूनों  के  साथ  मेर/क्षहीं  खाता  ।  यह  कहा  गया  है  कि  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  से  हम  किसी  प्रकार  प्रभावित  नहीं  अधिनियम  और  यह  संशोधन
 आद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  को  नियंत्रित  करने

 के  लिए  लाया  गया  है  ।

 2.07  भ्र०  १०

 सहोदय  पीठासीन

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  सामूहिक  सौदेबाजी

 पर  पहुंचने  वाला  औद्योगिक  कानून  जहां  ट्रेंड  यूनियन  होती  है  और  दूसरों  के लिए

 सामूहिक  मौदा  करती  वहां  कामगारों  कीं  ताकत  के  बल  पर  किसी  निर्णय  पर  पहुंचा  जाता

 आपने  रेलवे  को  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अंतगगंत  रखा  है  जबकि  रेलवे  में  सामूहिक  सौ

 बाजी  प्रचलित  वहां  ट्रेड  यूनियनों  का  संगठन  वहां  पर  पी०  एन०  ओ०  नामक  एक  स्थायी

 तंत्र  है जिसमें  अधिकारियों  तथा  कामगारों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  और  वे  बातचीत  के  द्वारा  फैसले

 करते  अब  इस  विभाग  को  आपने  प्रशासनिक  अधिक रण  के  अधीन  रखा  अतः  यह

 कामगारों  के  सामूहिक  सौदेबाजी  के  अधिकार  से  मेल  नहीं  खाता  ।  रक्षा  सेवाओं  तथा  रेल

 सेवाओं  को  इस  अधिकरण  के  अंतगंत  लाया  जा  रहा  जबकि  सिविल  तथा  रक्षा

 दोनों  भी  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अंतर्गत  आठी  उन्हें  भी  ट्रेड  यूनियन  के  अधिकार  प्राप्त

 ट्रेड  यूनियन  के  अधिकार  तथा  प्रशासनिक  अधिकरण के  कार्य  क्षेत्र
 के  परस्पर  मतभेद

 को  जांच  करने  की  आवदह्यकता  है  और  कामगारों  के  संगठन  बनाने  तथा  सामूहिक  सौदे  के

 अधिकार  की  भी  सुरक्षा  करनी  होगी  ।

 प्रशासनिक  अधिकरणों  का  कार्य  क्षेत्र  बहुत  व्यापक  इतना  बड़ा  है  कि  शायद  अधिकरण

 अपने  काम  के  साथ  न्याय  न  कर  कई  राज्यों  को  एक  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अन्तर्गत

 रखा  गया  ऐसे  मामलों  में  इन  अधिक  रणों  की  बंठकें  करना  सम्भव  नहीं  आपका  विचार

 इन  अधिकरणों  की  केवल  कंप  बैठक  करवाने  का  ही  इस  बारे  में  मैं  पहले  भी  कह  चुका  हूं  ।

 कोचीन  में  इस  अधिकरण  की  बंठक  कभी-कभार  ही  होती  है  जबकि  वहां  बहुत  मामले  लम्बित

 पड़े  भारत  में  जिन  उच्च  न्यायालयों  में  सेवा  संबंधी  सर्वाधिक  मामले  लम्बित  पड़े  उनमें

 से  एक  केरल  उच्च  न्यायालय  है  तथा  इन  मामलों  की  संख्या  इसलिए  कम  दिखती  है  कि  अनुच्छेद

 226  के  अधीन  इन  मामलों  को  प्रशासनिक  अधिक रण  को  सौंप  दिया  गया  लेकिन  अधिकरण

 की  बंठकें  कोचीन  में  लगातार  नहीं  होती  हैं  और  उसके  द्वारा  मामले  की  सुनवाई  न  किए  जाने  से

 निर्थय  में  विलम्ब  होता  है  ।  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि
 अधिक  रणों  द्वारा  निर्णय  देने  में  ओर  विलम्ब
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 हु

 जम्पत

 होगा  तथा  कथित  व्यक्तियों  को  इन  मामलों  देर  से  न्याय  मिलेगा  ।

 एक  और  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  आप  भर्ती  तथा  सेवा  शर्तों  तथा  इनके  अंतर्गत  और -
 कई  बातों  को  अधिकरण  के  अंतगंत  ला  रहे  हम  अनुच्छेद  226  के  अधीन  न्यायालय  में

 आमतौर  पर  निकाय  के  नीति  संबंधी  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  में  जाते  आपने

 सहकारी  रेलवे  तथा  अन्य  संस्थाओं  के  स्थान  पर  सोसाइटी  रजिस्ट्रेशन  एक्ट
 के  तहत  पंजीकृत  समितियों  को  प्रशासनिक  अधिक रण  के  काय॑ं  क्षेत्र  में  रखा  है  जबकि  पहले

 अमुच्छेद  226  के  अधीन  जब  किसी  नीति  संबंधी  मामले  में  किसी  विभाग  के  प्रशासक  या  किसी

 निगम  के  निदेशक  मंडल  के  असद्भावपूर्वक  किए  गए  कार्यो  को  चुनौती  दी  जा  सकती  तो  कोई

 कर्मचारी  अनुच्छेद  226  के  तहत  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  परन्तु  अब  चूंकि  प्रशासनिक

 अधिकरण  है  और  कमंजारी  अधिकरण  के  पास  ही  जा  सकते  हैं  तथा  अधिकरण  को  केवल

 शर्तों  तथा  भर्ती  सम्बन्धी  मामलों  को  देखने  का  ही  अधिकार  है  इसलिए  अब  नीति  सम्बन्धी

 मामलों  को  चुनोती  नहीं  दी  जा  सकेगी  ।  अतः  दुभावनावूर्ण  कारंवाई  तथा  नीति  निर्माताओं  द्वारा

 सांविधिक  उपबन्धों  के  उल्लंघन  को  प्रशासनिक  अधिकरण  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  इसलिए
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आप  कामंगारों  के  उच्च  न्यायालय  में  जाने  के  अधिकार  को  छीन  कर

 माप  उसके  अन्य  आधारों  पर  चुनोती  देने  के  अवसरों  को  कम  कर  रहे  यह  अधिकरण

 झर्तों  तथा  भर्ती  संबंधी  मामलों  को  तो  सुनेगा  परन्तु  क्षेत्राधिकार  तथा  अन्य  संवंधानिक  वंधता  के

 अभाव  में  दुर्भावनापूर्ण  कारंवाई  के  मामलों  को  प्रशासनिक  अधिकरण  में  नहीं  ले  जाया  जा

 सकेगा  ।  सरकार  को  ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  रखने  चाहिए  ।  हालांकि
 मैंने  देखा  है  कि  आप  अब  भी  परीक्षण  के  पदचात  कमियों  का  पता  लगाने  की  पद्धति  अपना  रहे

 पहले  आप  इसे  लाए  फिर  आप  उच्चतम  न्यायालय  के  फंसले  के  कारण  इसमें  पुनः  संशोधन

 कर  रहे  हैं  ।  आगे  भी  ऐसे  और  मामले  होंगे  और  आपको  फिर  संशोधन  करने  पड़ेंगे  और  हम
 ऐसी  ही  स्थिति  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 हर

 घन्यवाद  ।

 हर
 भो  जैभूल  बशर  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  पेश  किया  गया  प्रशासमिक

 अधिकरण  संशोधन  इसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  आपके
 माध्यम  से  मानसीय/मन्त्री  जी  तक  पहुंचाना  चाहता  हूं  ।  प्रशासनिक  सुधार  की  तरफ  सरकार  का

 यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  है  /  बहुत  से  कर्मचारी  जो  हमारे  प्रशासन  तस्त्र  में  काम  करते  हैं/उनकी
 बहुत-सी  झिकायतें  जायज  होती  मेरे  पास  और  मेरी  तरह  इस  सम्मानित  सदन  के  बंहुतं-से
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 36  1907  प्रशासनिक  अधिकरण  1986
 के  तिरनुमोदन  के  बारे  में  साबिधिक  संकल्प  औरः
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेमक

 सदस्यों  के  पास  अक्सर  अधिकतर  प्रशासनिक  सेवा  में  काम
 करने/वाले  छोटे  कम्ंचारी  से  लेकर

 बड़े
 /

 करमंचारी  तक  ऐसी  शिकायतें  आती  हैं  जिनमें  उनके  साथ  न्याय  नहीं  किया  ग्यता  ।

 अक्सर  हम  लोग  मन्त्रियों  को  चिट्टियां  भेजते  रहतेहैं  लेकिन  उन  चिट्टियों  का  हश्र  यह  होता  है
 कि  वहां  से  उनको  सीधे  उस  जगह  भेज  दिया  जाता  है  जहां  कि

 उस
 म/कर्मचा री  के  साथ  अन्याय

 जिस  डिफार्टमेंट  के  हैड  ने  उस  कमंचारी  के  साथ  ज्यादती  की  चिट्ठी  आने  पर  बे

 अपने  ढंग  से  उत्तर  बनाकर  भेज  देते  हैं  और  उस  उत्तर  को  मन्त्री  जी  हम  लोगों  के  पास  भिजक

 देते  हैं  ।  बस
 फरय  ही

 होता  है  कि  उस  पर  मन्त्री  जी  के  हस्ताक्षर  हो  जाते  हैं  लेकिन  उस  कर्मचा
 को  न्‍्काय  नहीं  मिल  यदि  हर  मन्‍्त्रालय  में  कोई  ऐसी  प्रक्रिया  जहां  कि  ऐसे  एग्रीग्ड

 कम  चरारियों
 के  सताये  हुए  लोगों  के  जिनके  साथ|  अन्याय  हुआ  जिनकी  सीनियरटी

 की  उपेक्षा  उनसे  जूनियर  लोगों  को  तरक्की  दे  दी  गई  है  या  उन्हें  गलत  तरीके  से  दफष्ड

 दिया  गया  कोई  ऐसा[सिल
 स्थापित  कर  दिया  जो  एग्रीब्ड  लोगों  की  शिकायतों  को  ही

 सुने  और  उन्हें  न्याय  दिलाने  का

 गयल  हर

 मैं  समझता  हूं  कि  उससे  सभी  को/लाभ  हो

 सकतत+  वह  सेल  डिपार्टमेंट  में  ही  मुझे  मालूम  कई  डिपार्टमेंट  में  ऐसा  सेल

 पहले  से  काम  कर  रहा  लेकिन  वहां  भी  इफंक्टिवली  काम  नहीं  हो  रहा  है  ओर  वहां

 चारियों  को/अपनी  बात  कहने  का  ठीक  प्रकार  से  अवसर  प्रदान  नहीं  किया  वहां  उनकी

 बात  ठीक  प्रकार  से  सुनी  नहीं  जाती  ।  यदि  उनकी  सही  और  जायज  शिकायतों  को  वहीं  पर  दूर

 कर  दिया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसਂ  प्रकार  के  द्रिब्यूनलों  में  बहुत/[कम  मामले  आ  पाये

 और  जिन  ट्रिब्यूनलों  को  हम  बना  रहे  उनका  बोक  बहुत  हल्का  हो  जाएगा  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  केन्द्रीय  प्रशासन  तन्त्र  में  ये  ट्रिब्यूनूल  अब

 बनाये  जा  रहे  हैं  लेकिन  बहुत  से  राज्यों  में  वहां  क॑
 गी/सरकार

 में  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  इस

 प्रकार  के  ट्रिब्यूनल  पहले  से  ही  बना  रखे  हैं  ।  मैं  समझता  हैं  कि  जब  मैं  मन्त्री  जी  से  कुछ  निवेदन

 कर  रहा  हूं  तो  बे  कृपया  मेरी  बात  पर  ध्यान  मैं  उत्तर  प्रदेश  स ेआता  हूं  और  हमारे

 ४4६ इस  प्रकार  का  ट्रिब्यूनल  बहुत  समय  से  काम  कर  रहा  है  ।  लेकिन  होता  यह  है  कि  जब

 कर्मचारी  उस  द्विब्यूनल  के  सामने  जाते  हैं  तो
 पांच-पांच  या  छः:-छ:  साल  तक  उनके

 मामके  का  निपटारा  नहीं  हो  उनके  मामले

 4

 फंसला  नहीं  हो  पाता  ।  उसका  कारल  यह

 है  कि  ट्रिब्यूनल  में  प्रेजाइडिय  आफिसर  या  मंम्थर  कै  रूप  में  जो  लोग  बंठते  साल-दो-साल  के
 बाद  वे  वहां  से  चले  जाते  हैं  और  उनके  स्थान  पर  नये  लोग  आ  जाते  वे  मामले  को

 फिद्र्‌ ।

 नये सिरे से सुमठे फिर वे चसे जाते हैं और तीसरे लोग आ जाते और वे भी मामले को सवे सिरे से सुनवाई करते हैं । इस तरह हर कम च्रारी के मासले में फेसला लेने में कथ 5-5 या :6-6-साल/लव जाते हैं । ह॒ जबकि कर्मचारी न्याय की आशा कुछ रिलीफ की आशा में उन ट्रिब्यूनल के पास जाते यह कक्‍्त मैं उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रे टिन द्विब्यूतल के तजुर्व के आधार पर कह रहा 333



 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 शासनिक  अधिकरण  विधेयक
 ऋण  कक  —  राम

 लेगल  बशर  ]

 हूं  ।  मैं  समभता  हूं  कि  दूसरे  राज्यों  में  भी
 ऐसी/ही

 स्थिति  जहां  ऐसे  ट्रिब्युनल  पहले  से  बने

 हुए  हैं  वहां  भी  ऐसी  ही  शिकायतें  मिलती  होंगी  ।

 इसलिए  मैं  एक  निबेदन  यह  करना  चाहता  हूँ  कि  हमारा  जो  केन्द्रीय  प्रशासनिक  ट्रिब्यूनल
 बन  रहा  उसमें  कम-से-कम  एक  टाइम  लिमिट  आप  अवश्य

 रखिए|कि

 कितने  दिनों  के  भीतंर

 किसी  भी  कमंचारी  को  न्याय  मिल  उसको  रिलीफ  मिल  जाएगी  ।  कुछ  भी  हो  उसके

 मामले  का  निपटारा  इतने  समय  में  अवद्य  हो  इस  तरह  का  प्रावधान  आप॑  बिल  के

 जरिए  कर  दें  या  किसी  प्रशासनिक  आदेश  के
 जरिए

 कर  लेकिन  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 अयवध्य  होनी  चाहिए  ।

 एक  चीज  मैं  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  इन  ट्रिब्यूनल्स  में  ज्वाइन्ट  सैक्रेटरी  स्तर  तक  के

 लोगों  को  रखने  की  बात  कही  गई  है  लेकिन  इससे  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि  बे  रिटायड  होंगे  या

 सरविग/आफिसर्स  होंगे  ।  यदि  सविग  आफिससं  होंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  दो-तीन  साल  तक  के
 क्राम  करके  दूसरी  जगह  चले  उनका  स्थानान्तरण  हो  जाएगा  ।  स्थानान्तरण  होने

 जगह  दूसरे  आफिसर  आयेंगे  और  वे  फिर  मामले  की  नये  सिरे  से  हिर्यारग  करना  चाहेंगे
 रे  मामले  को  सुनना  चाहेंगे  और  इस  तरह  फिर  लम्बा.चौडा  प्रोसीजर  हो

 म॒भे  उसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  आप  इनमें  ज्वाइंट  सेक्रेटरी  स्‍तर  या  उससे  ऊपर  के  स्तर  के

 अधिकारी  को  रखिए  क्‍योंकि  कई  प्रशासनिक  अधिकारी  अच्छे  होते  हैं

 प्रशासनिक  अधिकारी  भी  अच्छे  होते  मले  होते  ईमानदार  होते  उनमें  भी

 न्याय  की  क्ष्मता  होती  लेकिन  फिर  जो  आदमी  इस  पद  पर  आप  भेजिए  उसको  कम  से  कम

 पांच  या  दस  साल  के  लिए  भेजिए  या|रिटायर्ड  लोगों  को  भेजिए  ।  किसी  भी  प्रकार  से  ऐसा  न

 हो  कि  किसी  अधिकारी  को  किसी  वजह  से  दो  या  तीन  साल  के  लिए  शण्ट-आउट  करना  >

 तो  उसे  ट्रिब्यूनल  में  भेज  दें  और  जब  उसका  कोई  आदमी  आ  तो  फिर  उसे  वहां  से  हटाकर  ह
 ऊपर  किसी  अच्छी  पोस्ट  पर  भेज  दें  ।  ऐसा  हरगिज  नहीं  होना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  में  ऐसा
 ही  होता  यह  हमारा  तजर्बा  राज्य  सरकारों  के  बारे  में  जब  कभी  कभी  किसी  अफसर  से

 इनकन्विनियेंस  महसूस  करते  तो  उसको  ट्रिब्यूनल  में  भेज  देते  हैं  और  जब/उसका  कोई  आदमी

 ऊपर  आ  जाता  तो  फिर  उसको  ट्रिब्यूनल  से  हटाकर  अच्छी  जगह  पर  पोस्ट  कर  दिया  जाता

 यह  राज्य  सरकारों  में  होता  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  जो  भी  अधिकारी

 पर्सोनल  का  प्रजाइडिंग  आफिसर  ट्रिब्यूनल  का  उसको
 एक

 निश्चित  अबधि  तक  के  लिए
 उतने  समय  तक  वह  उस  जगह  पर  काम  कर  सके  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  मैं  ओर  कहना  चाहता  हे  ।  सोभाग्य  से  हमारे  रक्षा  राज्य  मन्त्री  जी

 "5  234



 26  1907  )  प्रशासनिक  अधिकरण  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भी  यहां  पर  उपस्थित  हैं  ।  इसमें  आपने  डिफेंस  सबिसेज  को  शामिल  नहीं
 किया/है

 ।  भापने  केवल

 सिविल  सब्रिसेज  के  लोगों  को  शामिल  किया  हमारे  रक्षा  राज्य  मंत्री  जो  जानते  होंगे  कि

 बहुत  से  मामले  डिफेंस  पसनिल  के  देश  के  हाईकोटों  और  सुप्रीमकोर्ट  में  विचा  राधीन  हालांकि
 आप  नहीं  चाहते  हैं  कि  वे  मामले  कोर्ट  में  प्राविजन  भी

 of

 ।  लेकिन  संविधान  के

 ऑटिकल  126  के  दारा  वे  कोट  में  गए  हैं  और  ऐसे  मामले  सुप्रीम  क  में  भी  विचा  राधीन  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  इस  ट्रिब्यूनल  के  द्वारा  यह  काम  नहीं  हो  सकता  तो  कम  से

 कम  डिफेन्स  पसनिल  के

 को

 एक  अलग  ट्रिब्यूनल  बनाए  जाने  की  आवध्यकता  है  जिसमें  डिफेन्स

 पसनिल  के  लोग  ही  चेयर्रमन  आर्मी  एयरफोस  नेवी  के  लोग  ही  रहें  ।  अगर

 ऐसा  तो  जो  डिफेन्स  के  कमंचारी  और  अधिकारी  वे  महसूस  करेंगे  कि  उनके  प्रमोशन

 उनकी

 पमश्वाहों

 में  और  दूसरे  कामों  में  उनके  साथ  जो  अन्याय  हुआ  उनके  साथ  जो

 ज्यादती  हुई  उनको  न्याय  मिल  सकेगा  और  ऐसे  लोग  न्याय  पाने  की  आशा  में  ऐसे

 ट्रिब्यूनल  के  दरवाजे  खटखटा  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  मैं  इस
 का  लाभ  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  डिफेन्स  प्सोनेल  के  लिए  एक  ट्रिब्यूनल
 के  लिए  ट्रिब्यूनल  की  आवश्यकता  इसलिए  उनके  लिए  भी  एक  ट्रिब्यूनल  बनाया  जाना

 चाहिए  ।

 7)
 सनि

 दे  ० /  उपाध्यक्ष  हमारा  जो  प्रशासनिक-तंत्र  इसी  पर  यह  सारा  ढांचा  खड़ा  है  ।

 चाक्रयह  जिला  स्तर  का  हो  या  केन्द्रीय  स्तर  का  हो  ।  हमारी  सभी  नीतियों  का  कार्यान्वयन

 यहँ  प्रशासनिक-ढांचा  ही  करता  यह  हमारे  विकास  की  एक  मशीनरी  जिसके  द्वारा  हम

 इस  देश  में  विकास  कर  सकते  हैं  और  यही  हमारी  कानून-व्यवस्था/|की  देखभाल

 करता  है  ।  इसलिए  इसमें  निरम्तर  सुधार  की  आवदयकता  जहां  भी  कोई  ऐसी  बात  बताई

 इसमें  हर  जगह  सुधार  करने  की  आवश्यकता  जो  मशीनरी  कहीं  से  खराब  जो

 मशीनरी  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  तो  उसमें  सुधार  करने
 की|आवद्यकता  है  ।  आज  यह  बात

 सभी  जानते  हैं  कि  हमारी  जो  नौकरशाही  जो  ब्यूरोक्रेसी  जिस  प्रकार  से  उसको  काम

 करना  वह  उस  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रही  जिस  प्रकार  से  उसको  देश  के

 गरीब  लोगों  के  गरीबी  की/रेखां  से  नीचे  रहने  वालों  के  उनको  ऊपर  उठाने  के  लिए

 कूमिटेड  होना  जिस  प्रकार  से  उनका  उत्थान  करने  के  उनके  विकास  के

 काम

 भ

 ना  उस  प्रकार  से  वह  काम  नहीं  कर  रही  आज  हमारी  प्रशासनिक  सेवा

 के  उच्चे(पद  उनमें  ऐसे  लोग  अधिक  संख्या  में  आ  गए  हैं  जिन्होंने  गरीबी  नहीं  देखी

 जिन्होंने  गांवों  के  जीवन  को  नहीं  समझा  और  हिन्दुस्तान  का  जो  रहन-सहन  जो  हमारे

 रस्मो-रिवाज  उनमें  वे  नहीं  पले  ज्यादातर  भ्रंग्रेजी
 पब्णश

 स्‍्कलों  में  पढ़-लिखे

 लड़के  आज  इन  सेवाओं  में  आ  रहे  हैं  और  वे  भारत  की  असलियत  से  वाकिफ  नहीं  उससे

 बहू  जानका  दी  नहीं  रखते  ।  इसलिए  एक  ऐसी  व्यवस्था  की  आवद्यकता  है  जिसमें  प्रशासनिक
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 श्रेयुल

 सेवाओं  में  गांव  के  गरीब  लोगों  के  लड़के
 अधिकु/संख्या

 में  आ  प्रतिनिधित्व  पा

 सके  ।

 प्ंग्रेजी  पब्लिक  स्कूलों  को  तोड़ने  की  मांग  मैं  बहुत  दिनों  से  कर  रहा  अब  मैं

 हताश  हो  गया  शायद  पब्लिक  स्कूल  नहीं  तोड़े  जा  सकेंगे  ।  लेकिन  अगर  आप  पब्लिक  स्कूल  नहीं

 तोड़  सकते
 सबको/ईक्वल  अपौचु  निटी  नहीं  दे  सकते  तो  सबको  समान  अवसर  दिया  जाए

 एक  लड़का  पब्लिक  स्कूल  में  पढ़ता  एक  गांव  के  प्राइमरी  स्कूल  में  पढ़ता  उस  स्कूल  में

 पढ़ता  है  जिसमें  छत  नहीं  खुले  आसमान  के  नीचे  बंठकर  पढ़ता  है  तो  इन
 दोनो

 बराबर

 अवसर  कहां  मुकाबले  में  इम्तहान  के  कम्पीटीशन  में  पब्लिक  स्कूल  वाला  लड़का  बेहतर
 करेगा  या  गांव  का  गरीब  लड़का  बेहतर  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो

 लड़का  ऊपर  वही  ठीक  प्रकार  से  विकास  की  जिम्मेदारी  में  योगदान  दे।सकता  है  ।  इस  बात

 की  आवश्यकता  है  कि  ऐसे  लोगों  को  अवसर  दिया  जाए  जो  गांव  के  रहने  वाले  गरीब  धरों

 से  आते  गरीब  परिवारों  में  पले  उनको  जब  तक  प्रशासन  में  सही  जगह  नहीं  दी

 जब  तक  उनको  ऐसे
 स्कूलों

 में  रखने  की  व्यवस्था  नहीं  की  यह  कंसे  यह  आप

 जानें  कि  किस  प्रकार  से  ऐसी  व्यवस्था  आप  प्रशासनिक  सुधार  के  मन्त्री  आप  इसका

 तरीका  खोज  लेकिन  यह  व्यवस्था  होना  बहुत  जरूरी  आज  हम  सब  लोग  देख  रहे

 हि

 मशीनरी  प्रशासन  में  जो नोकरशाही  वही  हमारा  धन  सही  मंजिल  पर  नहीं
 पहुँचने  देता  है  ।

 आज  हम  ग्रामीण  रोजगार  विकास  गरीबी  उन्मूलन

 rf

 यंक्रम  के  लिए  करोड़ों

 रुपये  का  प्रावधान  कर  रहे  इस  वर्ष  इसमें  रिकार्ड  कायम  हो  गया  इतना  प्रावधान  भारत

 में  गरीबी  हटासे  के  लिए  पहले  कभी  नहीं  किया  गया  लेकिन  क्‍या  उन  लोगों  को  ठीक

 प्रकार  से  पहुंच  पा  रहा  जिनके  लिए  यह  पंसा  रखा  गया  है  ?  आखिर  क्यों  नही  पहुंच  पा

 रहा  है  !

 हम  तो  पंसा  देते  इस  सम्मानित  सदन  में  सदस्य  हाथ  उठाकर  आपका  बजट  पास  कर

 देते  पसा  पास  कर  देते  लेकिन  जब  फोल्ड  गांव  तहसील  में  पंसा  जाता  है  तो  हमारा
 उससे  कोई  मतलब  नहीं  होता  फिर  उसका  मालिक  कलेक्टर  अफसर  हम  उसको  कुछ
 नहीं  कह  हम  पूछ  भी  नहीं  सकते  कि  क्‍या  काम  हो  रहा  कहां  हो  रहा  है  ओर  वह
 पँसा  किस  प्रकार  से  खन्ं  हो  रहा  है  ?

 आज  सॉरी  की  सारी  शिकायतें  इस  सदन  में  सुनाई  सारे  लोग  जामते  हैं  कि  जो

 पैसा  गरीबी  उस्मूलन  के  लिए  रखा  गया  अबर  वह  पंसा  ठीक  प्रकार  से  शरीधों  तक  पहुंच
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 बकरा  कक
 जाए  तो  जो  निशाना  सरकार  ने  बनाया  उससे  दुगुना  टारगंट  हम  एचीव  कर  सकते
 लेकिन  यह  हो  नहीं  रहा  है  ।

 मैं  एक  मिसाल  उत्तर  प्रदेश  की  देना  हता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  एक  डिस्ट्रिक्ट  मर्जिस्ट्रे  ट
 का  जो  इन्स्टीट्यूशन  आज  वह  शायद  हिन्दुस्तान  का  सबसे  पावरफुल  इंस्टीट्यूशन
 डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रंट  के  हाथ  में  एण्ड  आडंर  डिस्ट्रिक्ट  प्लान  वह  इंचार्ज  वह  प्रेजीडंट

 हम  एम०पी०  और  एम०  एल०  ए०  मेम्बर  वह  डी०>आर०डी०ए०  का  चेयरमंन
 सिपल  कोर्ट  और  टाउन  एरिया  का  चेयरमन  जितनी  भी  को-आपरेटिव  ह  स्स्टीट्यू  शन्स
 सहका री  संस्थायें  सबका  वह  चेयरमन  सारे  फाइनेन्शियल  पावर्स  उसके  हाथ  में  आ
 गए  एक  हाथ  में  उसके  पंसा  है  और  एक  हाथ  में  डंडा  इस  तरह  से  क॑से  काम  होगा  ?
 पंसा  उसके  हाथ  डंडा  उसके  हाथ  में  ।  मास-इन्वाल्वमेंट  कुछ  है  ही  नहीं  ।  वहां  डिस्ट्रिक्ट  बीड

 नहीं  नगरपालिका  नहीं  को-आपरेटिव  के  चुनाव  नहीं  कुछ  नहीं  है  वहां  ।

 केवल  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  है  एक  हाथ  में  पैसा  लेकर  दूसरे  हाथ  में  इंडा  लेकर  ।  अब
 कंसे  काम  होगा  ?  अभी  जी०  के०  वी०  आर०  राव  ने  ठींक  रिपोर्ट  दी  है  प्लानिंग

 कमीशन  में  कि  कम  से  कम  गरीबी  उन्मूलन  के  कार्यक्रम  को  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  के  जूरिस्डिक्शन
 से  अलग  रखा  उसके  लिए  अलग  अफसर  मुकरंर  किए  जायें  जो  उससे  ऊपर  के  रंक  के  हों  ।

 उसके  नीचे  का  होगा  तब  तो  वह  चलने  ही  नहीं  देगा  ।  वह  करीब  करीब  कमिदनर  के  रंक  का

 होना  चाहिए  जिसकी  14-15  साल  की  नौकरी  होनी  यह  ठीक  उन्होंने  खुकाव  दिया

 में  उसका  स्वागत  करता  इस  प्रकार  से  प्रशासन  की  जो  मशीनरी  है  यह  ठीक  प्रकार

 से  काम  करे  तभी  हम  अच्छे  से  अच्छे  नतीजे  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  पा  सकते

 प्रशासन  तनत्र  में  जहां  बहुत  सुधार  की  आवदयकता  हूँ  वहां  इस  बात  की  भी  आवश्यकता  है

 कि  प्रशासन  तंत्र  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उनको  भी  हम  सम्मान  उनकी  जो  जायज  शिकायतें

 हैं  उनको  भी  हम  जो  कमियां  हैं  उनको  दूर  करें  |  कह  तो  दिया  जाता  है  कि  प्रशासन

 तन्‍्त्र  सब  बेईमान  अभी  डागा  जी  कह  रहे  लेकिन  यहू  बात  नहीं  सब  लोग  बेईमान

 नहीं  हैं  ।  बहुत  अच्छे  काम  करने  वाले  लोग  भी  उसमें  बहुत  ही  कमिटेड  लोग  भी  उसमें

 अच्छा  काम  करने  की  उनकी  ख्वाहिश  भी  वह  गरीबों  में  काम  करना  भी  चाहते  बहुत  से

 अच्छे  लोग  हैं  ।  लेकिन  जब  तक  उनको  शिकायत  रहेगी  और  वह  यह  समझेंगे  कि  उनके  साथ

 न्याय  नहीं  हो  रहा  उनके  प्रोमोशन  ट्रांसफर  द्रांसफर  उनकी  पोस्टिग  में  उनके  साथ
 अन्याय  हुआ  न्याय  नहीं  हुआ  है  तो  उनका  दिल  उनका  मनोबल  गिर  जाएगा  ।

 इसके  लिए  आप  यह  जो  प्रशासनिक  अधिकरण  संशोधन  विधेयक  लाए  हैं  ओर  यह  जो  ट्रिब्यूनल
 अंनाया  है  बह  एक  अच्छा  कदम  इसका  में  अपने  हृदव  से  स्वागत  करता  लेकिन  भन्त्री

 जी  को  यह  देखना  है  कि  ऐसे  ऐश्रीग्ड  लोगों  को  जल्दी  भ्वाय  मिल  सके-.-अस्टिस  डिलेड  इज
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 जनुल  बलर  ]

 जस्टिस  डिनाइडा---अगर  देर  में  उनको  इन्साफ  मिलेगा  तो  कितने  चांसेज  उनके  प्रोमोशन  के

 खत्म  हो  चुके  होंगे  और  कितनी  परेशानी  उसमें  उनकी  होगी
 ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मिनिस्ट्रीज  और  डिपार्टमेंट्स  के  अन्दर  भी  ऐसे  सेल  बनाए  जाने

 एफेक्टिव  केवल  नाम  मात्र  के  लिए  अखबारों  में  निकालने  के  लिए
 बल्कि  एफेक्टिव  सेल  उनके  लिए  बनाए  जाने  चाहिए  जो  प्रभावकारी  हों  जिससे  कि  कमंचारी

 की  शिकायंत  उसी  जगह  दूर  की  जा  सके  तो  उसको  इस  द्विब्यूनल  में  जाने  की  आवश्यकता  ही

 नहीं  पड़ेगी  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  स्वागत  करगत  करता  हूं  और  आशा  करता

 हूँ  कि  मंत्री  जी  जो  अभी  नौजवान  हैं  एनर्जेटिक  वह  हमारे  गांवों  की  और  गरीबों  की

 असलियत  को  जानते  उनकी  वाकफियत  उनको  है  और  प्रशासन  तंत्र  का  भी  उनको  अनुभव

 तो  बह  इस  प्रशासनिक  सुधार  के  मामले  में  और  प्रभावकारी  कदम  उठायेगे  और  इसमें  और
 भी  सुधार  लाएंगे  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  उनको  इसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 थो  हरुभमाई  मेहता  :  में  इस  विधेयक  का  अनेक  कारणों  से

 स्वागत  करता  हूं  ।  इसमें  न  केवल  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन  कार्य  करने  वाली

 समितियों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को  बल्कि  उन  कर्मंचारियों  को  जो  अन्यथा  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  अन्‍न्तगंत  आते  सम्मिलित  करने  से  अधिकरण के  क्षेत्राधिकार  का  कार्य

 क्षेत्र  बढ़  गया  है  ।  यह  सही  कहा  गया  है  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  सामूहिक
 अधिकारों  को  संरक्षाण  प्रदान  करता  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  की  धारा  11  क  में  वेयक्तिक  विवादों  के  लिए  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  परन्तु

 औद्योगिक  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  एक  कमंचारी  को  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  अनेक  वर्षों  तक

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  वाले

 जिन्हें  उसमें  से  निकाल  दिया  गया  को  इसमें  सम्मिलित  करके  स्थिति  सुधार  ली  गई

 है  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य  उपाय  है  ।

 2.34  भ्र०  प०

 जंगल  बशर  पीठासौन

 दूसरा  अपील
 करने  का  उपबन्ध  है  ।  जब  मूल  अधिनियम  में  उच्च  न्यायालय  के

 घिकार  को  निकाल  दिया  गया  तो  निचले  जिसने  पहले  ही  किसी  मामले  में  निर्णय

 दिया  के  निर्णम  के  बिरुद्ध  अपील  करने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  रह  गया  था  ।  अपील
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 वात

 करने  का  एक  उपबन्ध  उपलब्ध  अधिकरण  में  अपील  की  जा  सकती  है  ।

 तीसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  बेंचों  के  बारे  में  अधिकांशतः  सभी  राज्यों  में  आयकर

 डाक  और  तार  महालेखाकार  का  आदि  परन्तु  अधिकरण

 केवल  दिल्‍ली  और  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  कार्य  कर  रहा  था  ।  अब  संशोधन  में  अधिक  शाखाएं  खोलने

 का  उपबंध  किया  गया  में  इस  कदम  का  स्वागत  करता  गुजरात  में  भी  अन्तरिम  आदेश

 के  उदंदय  के  लिए  कार्य  कर  रही  बेंच  से  जोड़ने  की
 बजाय  एक  स्थायी  बेंच  स्थापित  करनें  की

 अत्यधिक  आवश्यकता  थी  ।  वहां  पर  आय-कर  डाक  और  तार  महालेखाकार

 का  कार्यालय  वहां  पर  रेलवे  कर्मचारी  भी  हैं  और  अन्य  अनेक  केन्द्रीय  सरकारी  संस्थाएं  भी

 जब  अधिकरण  की  स्थापना  की  गई  तो  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मुकदमों  की  संख्या

 गुजरात  में  बहुत  अधिक  थी  ।  अतः  यदि  सरकार  गुजरात  में  गांधीनगर  या  अहमदाबाद

 कहीं  भी  और  विलम्ब  किए  बिता  उचित  समय  पर  एक  स्थायी  बेंच  स्थापित  करती  तो  यह

 न्यायसंगत  और  उचित  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  कतिपय  अन्य  पहलुओं  का  भी  उल्लेख  करना  मेरा  कत्तंव्य  हो  जाता

 जहां  तक  अनुच्छेद  32  के  क्षेत्राधिकार  से  सम्बन्धित  संशोधन  का  सम्बन्ध  इस  पर

 पुनः  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  कोई  व्यक्ति  अधिकरण  अधिनियम  की  वंधतां  को

 चुनौती  देते  हुए  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  करता  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  उस

 कार्यवाही  के  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  अनुच्छेद  32  के

 क्षेत्रिधोधार  को  बहाल  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  यह  वास्तव  में  आवदयक  नहीं  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  में  यह  प्रावधान  है  कि  संसद  खण्ड  (1)  में  उल्लिखित

 विवादों  अथवा  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  अनुच्छेद  136  के  अन्तग्गंत  उच्चतम  न्यायालय  के

 क्षेत्राधिकार  के  अलावा  सभी  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  को  निकालने  में  सक्षम  होगी  संविधान

 जे  संसद  को  प्रशासनिक  अधिकरणों  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  32  के  अन्तर्गत  उच्चतम

 न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  को  निकाल  देने  की  शक्तियां  दी  जो  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  है  ।

 मूल  अधिनियम  में  उच्चतम  न्यायालय  के  अपीलीय  क्षेत्राधिकार  को  जारी  रखने  का  उपबन्ध  किया

 गया  क्‍योंकि  इसे  अनुक्छेद  के  अन्तगंत  परिभाषित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 करणों  के  सभी  निर्णयों  के  विदद्ध  संविधान  के  अनुच्छेद  136  के  अन्तगंत  अपील  कीजा

 सकती  यह  मानते  हुए  कि  1965  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णीत  इंदिरा  गांधी  बनाम

 राजनारायण  मुकदमें  में  कुछ  सार  है  और  न्यायिक  पुनरीक्षा  संविधान  के  मूल  ढचि  का  एक  भाग

 है  और  इसलिए  इसे  एकदम  से  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 मेरा  इस  मु  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्भय  से  मतभेद  संसद  प्रभुता-सम्पस्न  है

 संविधान  का  कोई  भी  भाग  अमुच्छेद  368  के  अन्तगंत  संसद  को  प्रदत्त  संशोधनकारी  शक्ति
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 से  परे  नहीं  है  ।  केशवा  नन्‍द  भारती  मुकदमें  उस  भाग  को  देखते  जिसमें  यह  निर्धारित

 किया  गया  है  कि  संविधान  के  मूल  ढांचे  में  से  संशोधन  नहीं  किम  जा सकता  अब  समय  अआ

 गया  है  संस़द  उस  पर  आपत्ति  करे  ओर  हम  संसद  की  संशोधतका री  शक्तियों  की  तुलता  में

 इसकी  प्रभुता  बहाल  करने  के  लिए  कार्यबाही  किसी  भी  अन्य  देश  में  संविधान  में  यह
 प्रावध्चान  नहीं  है  कि  संशोधन  की  विषय-वस्तु  को  न्यायालय  में  चुनोती  दी

 जाती  हो  ।  ऐसा  केबल  भारत  में  ही  हुआ  कि  गोलकताथ  और  केशवानन्द्र  भारती  मुकढ़मों  में

 उल्दतस  न्यायालय  ने  मूल  ढांचे  के  आधार  पर  संसद  की  विषम्नन्व्रस्तु  की  न्यायिक  जा  करने
 की  शक्ति  ग्रहण  की  ।  जहां  तक  संविधान  में  संशोधन  करने  की  शक्ति  का  संयंध  है  अबक-समय

 आ  गया  है  जब  संसद  की  प्रभुता  बहाल  की  हम  गोलकनाथ  मुकदसें  के  बाद  संसद  की

 प्रशुता  बहाल  करले  के  लिए  स्वर्गीय  श्री  नाथ  पाई  द्वारा  संसद  के  समक्ष  रखे  गए  को

 याद  कर  सकते  में  समभता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  इस  निर्णय  को  स्वीकार  करने

 के  कि  संविधान  का  मूल  ढांचा  अथवा  कोई  भाग  संसदीय  शक्तियों  से  परे  अब
 केशवानन्द  भारती  मुकदमे  के  बाद  संसव  को  प्रशुक्लबहाल  करने  के  लिए  वंसे  ही  प्रयास  किए
 जाने  चाहिए  ।  में  इस  विधय  पर  सडमत  नहीं  हूं  । जब  उच्चतम  न्मायालय  ने  यह  सुराव  दे

 दिया  था  कि  इसे  अनुच्छेद  32  के  अन्तबंत  शक्तियां  पुनः  प्रदात  कर  तो  उच्चतम
 के  समक्ष  आत्मसमपंण  करने  की  क्‍या  जरुरत  थी  ।  हमें  यह  कहना  चाहिए  था  कि

 संसद  प्रभुता-सम्पन्न  ह ैऔर  और  अनुच्छेद  में  यह  उपबन्ध  है  संसद  उच्चतम  न्यायालय
 के  काग्रे  क्षेत्र  को निकाल  सकती  है  ।  अपील  का  किया  गया  अनुच्छेद  136  को  क्वरए

 गग्मा  एक  बार  न्यायिक  पुनरीक्षा  बबाए  रखी  जाती  तो  क्‍या  अनुरुछेव  32  करे  भी

 खुला  रख  जाना  आवदयक  इससे  केबल  एक  ही  धारणा  बनती  है  कि  हय  संविधान  द्वारा

 हमें  प्रदत्त  शक्क्ष्यों  का  प्रयोग  करने  को  तैयार  नहीं  संबिधरन  हमें  अनुच्छेद  32  अन्तगंत
 क्षेद्राईध का  र  निकाल  देने  की  शक्तियां  देता  परन्तु  हम  ऐसा  को  तंयार  नहीं  मेरा

 निशेदन  है  इस  पर  पुनरश्निचार  किए  जाने-की  आवश्यकता  है  ।

 एक  और  पहलू  है  ।  में  इसका  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हू  क्‍योंकि  में  विचलित  हो  श्र

 हमें  संसदीय  लोकतंत्र  बहाल  करने  में  श्मच  क्‍यों  नहीं  लेनी  चाहिए  ?

 कार्यकारी  प्रतासनिक  अधिकरण  स्वभाबतः  सरकार  का  भाग  उन्हें  कभी  भी
 अधीनस्थ  न्यायपालिका  नहीं  माना  इंगलेंड  ओर  यहां  पर  प्रशासनिक  अधिकरकों
 की  स्थापना  के  ठीक  समय  से  अधिकरणों  की  मियुक्ति  कार्यपालिका  के  अनन्य  क्षेत्राषिकार  में

 थी  यह  एक़ान्डिक  रूप  कार्मपालिका  को  शक्तित  केभीतर  यहां  पर  उश्चतम
 इस  शम्त  पर  बल  देता  है  जोर  हमारी  सरकार  तुरन्त  अन्‍्ष्म  जाती  है  न्यायप्रदीक
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 ऊअनययय++-+
 सदस्य  की  नियुक्ति  के  मामले  में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  से  परामर्श  लिया  अतः
 यहां  पर  भी  सरकार  न्यायपालिका  की  बेदी  पर  शक्ति  का  समर्पण  कर  देती  क्‍या  हमें  इस
 बात  पर  बल  नहीं  देना  चाहिए  कि  जहां  तक  प्रशासनिक  अधिकरणों  कौ  स्थापना  का  संबंध  है
 न्यायिक  सदस्य  की  नियुक्ति  राज्य  की  कार्यकारी  शक्ति  के  भीतर  ही  में  नहीं  समझता  कि
 इस  विषय  पर  कोई  समझौता  आवश्यक  जहां  तक  अधिकरणों  की  नियुक्ति  की  नीति  का
 संबंध  यह  सरकार  द्वारा  इससे  हटने  वाली  बात  होगी  ।  यह  प्रशासनिक
 अधिकरण  है  ।  यह  राजस्व  अधिकरण  हो  सकते  हैं  और  उच्चतम  न्यायालय  इस  बात  पर
 निश्चित  रूप  से  बल  दे  सकता  है  है  कि  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  परामर्श
 से  की  फिर  सामाजिक  कार्यवाही  अधिकरण  भी  यहां  यदि  हमें  भारत  के  मुख्य
 न्यायाधीश  से  परामर्श  करना  तो  में  इस  विषय  में  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  दो  मामलों  पर  पुनः  विचार  क्‍या
 संविधान  के  मूल  ढांचे  में  संशोधन  न  किये  जा  सकने  संबंधो  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  पर
 आपत्ति  करके  संसद  को  प्रभुता  को  बहाल  करने  का  समय  आ  गया  है  ।

 अधिक रण  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  भी  मुझे  कुछ  कहना

 हम  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  तो  कर  नहीं  रहे  हैं  ।
 जब  भी  हम  ऐसी  नियुक्तियां  करते  उच्चतम  न्यायालय  ओर  संबंधित  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य
 न्यायाधीश  से  परामर्श  करते  अधिकरण  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  परामर्श  लेने  की
 आवध्यकता  नहीं  है|  यह  अत्यन्त  खतरनाक  प्रवृत्ति  है और  मेरा  विचार  है  कि  कम  से  कम  इसे

 यहां  पर  स्पष्ट  रूप  से  रोका  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  द्वारा  इस  अधिनियम  का  संशोधन  करते  समय  कतिपय  अन्य  पहलुओं  पर  भी

 विचार  किया  जाना  चाहिए  |  उदाहरण  के  रक्षा  कमंधारियों  को  इस  विधेयक  के  उपबंधों

 से  अलग  रखा  गया  है  ताकि  इसके  बारे  में  कोई  कानूनी  विवाद  न  में  इस  प्रयोजन  का

 स्वागत  करता  हूं  परन्तु  में  नहीं  समझता  कि  अभी  जो  प्रस्ताव  किया  गया  उसमें  बहुत  अधिक

 सार  इनके  लिए  रक्षा  अधिकरण  बनाया  जाना  चाहिए  अन्यथा  ये  लोग  उच्च  न्यायालय  में

 जाएंगे  ।  अनुच्छेद  227  में  कोर्ट  मा्शंश  को  इसके  अधिकार  क्षेत्र
 स ेबाहर  रखने  की  व्यवस्था

 है  ।  में  इस  संबंध  में  एक  विसंगति  का  यहां  उल्लेख  करूंगा  ।  अनुच्छेद  227  में  यह  कहा  गया  है  :

 अनुच्छेद  की  कोई  बात  उच्च  न्यायालय  की  सशस्त्र  बलों  से  संबंधित  किसी

 विधि  द्वारा  या  उसके  अधीन  गठित  किसी  न्यायालय  या  अधिकरण  पर  अधीक्षण  की

 शक्तियां  देने  बाली  नहीं  समझी  जाएगी  ।'

 अनुच्छेद  227  में  कोर्ट  म  र्शल  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  पर  अनुच्छेद
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 226  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  मैंने  ऐसीं  याचिकाएं  देखी  हैं  जो  कोर्ट  मार्शलों  के  निर्णय

 को  चनौती  देने  के लिए  दायर  की  गई  हैं  और  उच्च  न्यायालयों  ने  कोर्ट  माशेल  के  निर्णयों  के

 विरुद्ध  उन  याचिकाओं  पर  अनुच्छेद  226  के  अंतगगंत  विंचार  किया  इससे  उद्दं द्य  की

 पति  नहीं  होती  ।  सशस्त्र  सेनाओं  के  सदस्य  उच्च  न्यायालयों  एवं  सिविल  न्यायालयों  में  जाएंगे  ।

 यदि  उनके  लिए  अलग  अधिकरण  गठित  कर  दिंयां  जाए  तो  उनके  विवादों  को  सामान्य

 न्यायालयों  एवं  उच्च  न्यायालयों  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  किया  जा  सकेगा  ।  एक  अधिकरंण

 सेना  अधिनियम  के  अधीन  स्थापित  किया  जाना  ताकि  विवादों  को  निपडांया

 जा  सके  ।

 अभी  कुछ  मिनट  पूर्व  यह  आशंका  व्यक्त  की  गई  थी  कि  यह  अधिकरण  दुर्भावना  आदि  के
 मामले  में  निर्णय  नहीं  कर  सकेगा  ।  ऐसा  नहीं  है  ।  बात  यह  है  कि  यह  केवल  संधैघासिक  उपबंधों
 और  किसी  अधिनियम  या  नियम  या  विधान  को  अवैध  घोषित  नहीं  कर  सकेगा  ।  किसी  अधिनिंमंभ

 या  नियम  की  अधिकारिता  को  अधिकरण  चुनौती  नहीं  दे  सकेगा  ।  अधिकरण  को  अधिनियम  के
 अधीन  गठित  किया  गया  है  और  इसे  इस  अवधारणा  के  अनुसार  कार्य  करना  होता  है  कि
 नियम  वंध  है  और  इसे  अन्य  किसी  अधिनियम  की  किसी  धारा  को  अवध  घोषित  करने  का
 कोई  अधिकार  नहीं  इस  परिसीमा  के  अध्यधीन  अधिकरण  को  अनुच्छेद  14  और  16  के
 आदेशात्मक  उपबंधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्षेत्राधिकार  या  भेदभावपूर्णता  आदि  के
 आधार  पर  सरकार  के  किसी  आदेश  को  रह  घोषित  कर  सकेगा  ।  में  यह  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  यह  आशंका  गलत  है  कि  सदभावपूर्ण  कार्यकारी  कार्यवाही  की  चुनौती  के  मांम॑ले  में
 अधिकरण  का  क्षेत्राधिकार  सीमित  यह  अधिक रण  की  क्षेत्राधिकारिता  में  है  कि  वह
 भेदभाव  अथवा  क्षेत्राधिका रिता  के  प्रश्नों  की  जांच  कर  सकेगा  किन्तु  इसकी  एक  ही  परिधीमा  है

 के  वह  किसी  अधिनियम  या  नियम  की  वंधता  की  जांच  नहीं  कर  इन  टिप्पणियों  के
 साथ  में  सरकार  द्वारा  अधिकरण  अधिनियम  में  संशोधन  के  प्रयास  का  स्वागत  करता  हूं

 भो  मट्टम  भोराममूर्त  यह  संसद  का  अधिवेशन  बुलाने  की
 घोषणा  1  फरवरी  को  की  गई  थी  और  इससे  कुछ  दिन  पूर्व  ही  यह  अध्यादेश  प्रस्यापित  किया
 गया  था  ।  सरकार  ने  यह  सोचा  था  कि  इस  अध्यादेश  को  प्रख्यापित  करना  बहुत॑  सरल  एंव
 सुविधाजन  होगा  ।

 यह  विदित  था  कि  संसद  का  अधिवेशन  फरवरी  मास  में  बुलाया  जाएगा  ।  यह्‌
 उचित  नहीं  है  कि  सरकार  इस  मामले  पर  इतने  लम्बे  समय  तक  चूप  बेठे  रहकर  संसद  का
 अधिवेशन  शुरू  होने  से  कुछ  समय  पूर्व  एक  अध्यादेश  जारी  कर  देती  संरेकार  को
 पघंसद  को  लगातार  उपेक्षा  करके  कार्यकारी  आदेक्षों  के  माध्यम  से  देक्ष  का  प्रशासन  चलाने  की
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 सनम मन  —  िलनलम  शक  ~  शक  -  का  का
 आदत  पड़  चुकी  हम  ऐसी  ही  सामान्य-रीति  के  अम्यस्त  हो  चुके  में  मंत्री  महोदय  से

 आग्रह  करता  हूं  कि  छोटी  उमर  गतिशील  एवं  नए  होने  के  कारण  वे  इसके  पश्चात  किसी
 भी  माप्नले  में  ऐसी  कार्यवाही  न  करें  ।

 आइये  हम  इसके  अन्य  पहलू  पर  भी  विचार  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष

 कुछ  रिट-याचिकाएं  लंबित  थीं  ओर  उन  पर  चर्चा  होने  वाल  31.10.1985  5  को

 अंतरिम  आदेश  भी  जारी  किये  गये
 थे  और

 उस  समय  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  कुछ
 अआदइवासन  भी  दिए  थे  ।  इसलिये  इसका  अय॑  यह  हुआ  कि  अक्तूबर  के  आरम्भ  में  सरकार  द्वारा
 उच्चतम  म्यायालय  को  कुछ  आश्वासन  अवदय  दिए  गए  थे  ।  मास  में  संसद  की  बंठक

 हुई  थी  ।  यह  कंसी  बात  है  कि  दिए  गए  आहवासन  के  अनुसरण  में  सरकार  कायंवाही  करने

 में  असफल  रही  और  जनवरी  जब  कि  ये  मामले  उच्चतम  न्य्गयालय  में  जाने  वाले  थे

 तो  सरकार  ने  अचानक  यह  कार्यवाही  कर  दी  ?  में  यहाँ  उद्ं दयों और  कारणों  के  कथन  के  संगत

 वाक्य  को  उद्धत  करता  हूं
 :

 उन  रिट  याचिकाओं  पर  जिनके  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  को  आइवासन

 दिए  गए  1986  में  सुनवाई  की  जाती  आवदयक  संशोधन  करके

 सनों  को  पूरा  करना  जरूरी  हो  गया  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  में  उन  पर  विचार  होना

 उच्चतम  न्यायालय  छ्वरा  मामले  की  सुनवाई  शुरू  किये  जाने  एवं  उसके  द्वारा

 निन्‍्दा  करने  और  प्रतिकूल  टिप्पणियां  जारी  किए  जाने  की  संभावना  थी  ।

 यह  कैसी  बात  है  कि आप  कोई  आइवासन  देकर  भी  उसे  पूरा  नहीं  करते  ?  अब  आप

 अपने  दायित्व  पूरे  करे  |  क्‍या  यह  न्यायालय  की  अवमानना  नहीं  है  ?  इसलिए  इसके  परिणामों

 की  आशंका  में  सरकार  ने  अचानक  अध्यादेश  प्रर्यापित  कर  दिया  स्थिति  केवल  यही

 नहीं  है  कि  सरकार  संसद  को  महत्व  नहीं  देती  अपितु  यदि  सम्भव  हो  तो  न्यायालयों  के  समक्ष

 दिये  गये  आदवासनों  को  भी  जब  तक  उस  पर  दवाब  न  अंतिम  समय  तक  लम्बित  रखने  का

 प्रयास  करती  है  ।  हम  सोच  सकते  हैं  कि  ऐसी  स्थि/त  में  सरकार  क्या  काम  कर  सकती  है  ।  मंत्री

 महोदय  जो  कि  मामलों  को  शीघ्र  जन  सुविधाओं  के  सभी  संगत  मामलों  पर  शीघ्र

 निर्णय  लेने  के  लिए  प्रशासनिक  सुधारों  के  प्रभारी  इन्हें  भी  यह  देखना  चाहिए  कि  उनका  स्वयं

 का  प्रशासनिक  तंत्र  किस  प्रकार  कार्य  करता  है  ।  में  ऐसी  बातों  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।

 इसके  यह  सच  है  कि  संसद  को  अभिकरण  गठित  लोक  सेवाओं  में

 नियुक्त  व्यक्तियों  के  सेवा  मामलों  पर  विचार  क  रने  की  शक्ित  प्राप्त  है  परंतु  प्रघन  यह  है  कि

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  को  रिट  के  क्षेत्राधिकार  से  वंचित  रखना  अनुमत्य

 कच्ा  उच्चित  है  ?  विचाराधीन  मुद्दा  बही  है  ।  बिजजयक  मामला  बही  एक  समय  सरकार  ने
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 के  निरतुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भट्टम  भ्ोर।ममूर्ति

 एक  सिफारिश  की  थी  जिसमें  संविधान  के  अनुच्छेद  32  के  अंतर्गत  उच्चतम  न्यायालय  तथा

 अनुच्छेद  226  के  अंतर्गत  उच्च  न्यायालयों  के  रिट  क्षेत्राधिकार  को  निकालने  का  उपबन्ध  किया

 गया  उसके  अनुपालन  में  उन्होंने  ऐसा  किया  है  ।

 अब  स्थिति  क्‍या  है  ?  सरकार  ने  यह  स्थिति  आंकी  है  कि  न्यायालयों  में  पहले  से  ही
 अत्यधिक  काम  पिछला  काम  बकाया  पड़ा  अनेक  मामले  लम्बित  पड़े  हुए

 हैं  और  यदि  सभी  मामले  आवश्यक  रूप  से  न्यायालयों  के  समक्ष  लाए  जाते  हैं  तो  अनेक

 मामलों  को  निपटाना  उनके  लिए  सम्भव  न  होगा  ।  प्रशासनिक  अधिक  रणों  का  गठन  किया

 गया  और  वे  आवद्यक  भी  हैं  ।  स्थिति  को  इस  तरह  आंका  गया  है  ।

 यह  एक  दुःखदायी  समस्या  है  जो  लम्बे  समय  से  साल-दर-साल  चली  आ
 रही  वे

 सुधार  लाने  के  विषय  में  क्‍यों  नहीं  सोचते  हैं  ?  यहां  तक  कि  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और

 उच्चतम  न्यायालय  में  विद्यमान  रिक्त  स्थानों  को  नहीं  भरा  जा  रहा  न्यायिक  सुधार  का

 प्रइन  पीछे  छट  गया  है  ।  ऐसा  किस  कारण  हुआ  ?

 संविधान  के  उस  पहलू  पर  विचार  करने  की  बजाय  वे  कहते  हैं  :  न्यायालय

 और  उच्च  न्यायालयों  का  आश्रय  क्‍यों  इस  उहूंदय  के  लिए  हमारे  पास  पृथक  अधिकरण

 है  ।'  यह  अत्यधिक  खेद  जनक  बात  है  कि  स्वयं  सरकार  को  भोपाल  गैस  त्रासदी  संबंधी  मामले

 में  अमरीका  के  फेंडरल  कोर्ट  के  समक्ष  जाना  पड़  रहा  फिर  वे  यह  दलील  देते  हैं  कि  हमारे
 लिए  भारत  के  न्यायालयों  में  त्वरित  समाधान  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।  हम

 एक  बड़ी  दयनीय  स्थिति  में  पहुंच  गए  हम  विद्व  समुदाय  के  लिए  हास्य  के  पात्र  बन

 गए  हैं  ।

 इस  मामले  में  यह  कहा  गया  कि  यह  सभी  लोगों  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  कि  वे

 धान  हेतु  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  जाएं  ।  में  मंत्री  जी  से इस  बात  की  जांच  करने  का  आग्रह
 करता  हू  कि  क्‍या  दिए  गए  आदइवासनों  को  शीघ्र  कार्यरूप  देना  और  कुछ  न्यायिक  सुधार  लाना
 सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  ताकि  स्थिति  की  अपेक्षाओं  और  इस  समय  लोगों  की

 ताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  उच्च  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  कोई  हल

 नहीं  है  ।  इस  पर  आपत्ति  यह  वही  मामला  है  जिस  पर  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  विचार

 किया  जा  रहा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  प्रशासनिक  अधिकरण  अधिनियम  की  संवेधानिक

 बेधता  की  जांच  की  जा  रही  ये  कुछ  परिस्थितियां  हैं  जिनके  अंतर्गत  उच्चतम  न्यायालय  के

 समक्ष  कतिपय  आइवासन  दिए  गए  थे  ।

 में  मन्‍्त्री  जी  से  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  पुनः  आग्रह  करता  हूं  कि  क्‍या
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 राज्यों  में  उन  लोगों  को  जब  और  जहां  वे  चाहें  उच्च  न्यायालयों  में  जाने  के  लिए  समान

 धाएं  देना  उनके  लिए  सम्भव  नहीं  इस  तथ्य  के  कारण  कि  प्रशासनिक  अधिकरण  वहां
 विद्यमान  वे  पहले  अधिकरण  में  जाते  हैं  और  निर्णय  प्राप्त  करते  हैं  और  जैसे  और  जब

 श्यक  हो  वे  उच्च  न्यायालयों  से  समाधान  प्राप्त  कर  सकते  वे  उच्च  न्यायालय  के  रिट

 क्षेत्राधिकार  की  सुविधा  भी  प्राप्त  कर  सकते  इस  संशोधन  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  केरिट
 क्षेत्रिधकार  को  बहाल  किया  जा  रहा  ऐसा  उच्च  न्यायालयों  के  विषय  में  क्‍यों  नहीं  किया

 जाता  ?  वहां  भी  यही  स्थिति  लागू  होनी  न्याय  के  लिए  यह  आवश्यक  में  अन्त  में

 सरकार  से  इसी  मुहं  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 सरकार  ने  अत्यधिक  असाधारण  स्थिति  अपनायी  में  यहां  पर  सम्बद्ध  वाक्य  पढ़ता
 ;

 अध्यादेश  में  सम्मिलित  कतिपय  उपबन्धों  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरणों

 की  स्थापना  की  तारीख  प्रभावी  बनाने  हेतु  कुछ  व्याख्यात्मक  संशोधनों  को  विधेयक

 में  सम्मिलित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 कतिपय  संदेहों  के  कारण  वे  इसे  मूतलक्षी  प्रभाव  से  बंध  बनाना  चाहते  थे  ।  इसलिए

 वे  स्थिति  को  मूतलक्षी  प्रभाव  से  स्पष्ट  करना  चाहते  थे  अर्थात्‌  विभिन्‍न  अधिकरणों  और  सरकार

 द्वारा  भी  पहले  की  गई  कार्यवाही  को  वध  बनाने  के  लिए  मूतलक्षी  प्रभाव  से  स्पष्टीकरण  देना

 चाहते  थे  ।  यह  एक  बहुत  असाधारण  स्थिति  है  जिसका  उन्‍होंने  आश्रय  लिया  यह

 दुर्भाग्यपूर्ण  और  अवांछित  बात  इससे  यथा  सम्मव  बचना

 अब  मुझे  एक  और  बात  कहनी  है  ।  अधिकरण  का  क्षेत्राधिकार  उन  व्यक्तियों  पर

 भी  लागू  कर  दिया  गया  है  जो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  उपबन्धों  सो  शासित  होते  अर्थात

 अब  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  भी  अधिकरण  और  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष
 जाने  की  सुविधा  प्राप्त  हो  अतः  उन्हें  यह  सुविधा  दे  दी  गई  पुनः  दे  दी  गई
 ओर  में  यहां  पर  पेश  किए  गए  संशोधन  की  भावना  से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  और  यह  भावना

 अच्छी  भावना  परन्तु  जिस  तरह  से  सरकारी  तंत्र  काम  करता  है  और  जिस  तरह  से  इसे  बंध
 बनाया  जा  रहा  वह  स्वयं  ही  बहुत  गलत  है  और  यह  लोकतंत्र  के  विरद्ध  और  इसलिए
 में  इसका  उस  दृष्टि  से  विरोध  करता  हूं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  दृष्टि  से  मंत्रालय  इस  पूरे
 प्रकरण  पर  पुनविचार

 थी  राजकुमार  राय  :  में  आपका  बड़ा  शुक्रगुजार  हूं  कि  आपने  मुझे
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 राजकुमार

 एडमिनिस्ट्रटिव  ट्रिब्यूनल  अमेंडमेंड  बिल  पर  बोलने  का  अवसर  दियौ  ।

 जहां  तक  इस  बिल  का  सवाल  कोई  भी  व्यक्ति  जिसको  कानून  की  थोड़ी
 नका  री  वह  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  जिन  भावनाओं  से  यह  बिल  लाया  गया  है

 ओऔर  जो  बातें  इसके  बारे  में  बताई  गई  वे  सभी  के  लिए  ग्राह्म  हैं  ओर  स्वाग्रत

 योग्य  हैं  और  में  इनका  समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  साथ  ही  साथ  में  दो-तीन  बातें  आपके  माध्यम

 से  कहना  चाहता  हूं  ।

 में  उन  माननीय  सदस्यों  की  राय  से  इत्तफाक  नहीं  कर  पा  रहा  हूं  जिन्होंने  कहा  है  कि

 जल्दी  में  यह  आडिनेन्स  लाया  गया  था  और  अब  उसको  अनडमोक्रेटिक  तरीके  से  बिल  में  कन्वर्ट

 किया  जा  रहा  है  और  यह  सब  जल्दबाजी  में  किया  जा  रहा  मान्यवर  कोई  भी  चुनी  हुई  सरकार

 उसकी  एक  जिम्मेदारी  होती  है  कुछ  संकल्प  होते  हैं  और  उसने  जनता  को  कुछ  आइवासन

 दिए  होते  जिनको  उसे  पूरा  करना  होता  उनको  पूरा  करने  के  लिए  कायदे-कानून  बनाना

 जरूरी  होता  है  और  अगर  पालियामेंट  सेशन  में  न  हो  तो  आड्डिनेन्स  के  जरिए  उस  चीज  को

 लाना  उसका  धर्म  उसका  कत्तंग्य  है  ।  इस  तरह  से  अगर  कोई  सरकार  करती  है  तो  कोई  गलती

 नहीं  लेकिन  मान्यवर  एक  चीज  जो  अनुभव  बताता  आपका  भी  बहुत  लम्बा  अनुभव  है  कि

 जल्दबाजी  में  जो  कानून  लाए  जाते  उनमें  इतने  डिफेक्ट्स  रह  जाते  कुछ  टेक्नीकल  डिफेक्ट्स
 और  कुछ  ऐसी  चीजें  रह  जाती  हैं  जब  वे  अदालतों  में  जाते  हैं  तो  उनके  चिथड़े  उधड़ते
 चीनी  होती  जो  सरकार  के  खिलाफ  जाती  हैं  |और  कानून  बनाने  वाला  असहाय  हो  जाता  है

 कि  क्या  किया  जाए  और  सरकार  के  खिलाफ  साजिस  होती  है  ।  एक  और  बात  के  लिए  निवेदन

 करना  माननीय  मन्त्री  जी  नए  बड़े  समभदार  बड़े  प्रबुद्ध  अगर  सारी  चीजों

 को  एक  बार  सोच  लिया  जाए  तो  अच्छा  हो  ।  ज्यूडिशल  एडमिनिस्ट्रेशन  में  क्या  रेफाम्‌  स

 मिनिस्ट्रंटिव  रेफाम  स  क्‍या  होने  सारी  बातें  किस  तरह  से  होनी  इसके  दूरगरमी
 परिणाम  क्या  सारी  चीजों  को  ध्यान  में  रखकर  कंसालीडेटेड  एक्ट  लाया  जाए  तो  बहुत
 अच्छा  हो  ।  बहुत  सारी  रूलिग  आ  जाती  हैं  सुप्रीम  कोर्ट  की और  हाई  कोट्स  जिनसे  हम
 नाइत्तेफाकी  करते  हैं  और  उन  पर  गुस्सा  करते  ठीक  है  हम  यहां  बंठे  हमारा  अधिकार

 लेकिन  इस  बात  से  कतयी  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  कायदे-कानून  जल्दबाजी  में  बनाने

 से  कमियां  रह  जाती  हैं  ओर  सुप्रीमकोर्ट  या  हाई  कोर्ट  भी  आखिर  देश  में  इंस्टोट्यूटेड  ला  के

 आधार  पर  ही  चलते  जब  वे  कुछ  कहते  हैं  तो  हमें  तकलीफ  होती  है  ।  इन  कानून  में  भी

 बहुत  सारी  ऐसी  बाते  हैं  ।

 मान्यबर  आप  देखेंगे  कि  यह  बिल  है  एक  तरीके  से  सरकारी  कर्मचारियों  के  भाहे
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 स्टेट  के  हों  या  सेन्टर  के  उनको  इससे  लाभ  स्पीडली  रेमिडी  लेकिन  यह  नहीं
 है  कि  टाइमबाउन्ड  तरीके  इसमें  क्या  करें  ।  आपकी  मूल  मंशा  यह  है  कि

 सुप्रीम  कोर्ट  में  मामले  इतने  दिनों  से  लंबित  उनकी  संख्या  इतनी  अधिक  है  कि  लोगों  को  न्याय

 नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।

 3.00  थ०  १०

 शरद  दिये  पोठासीन

 इसलिए  डिलेड  इज  जस्टिस  उनको  जो  न्याय  करना  चाहिए
 नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  उनके  लिए  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  करना  चाहिए  ।

 न्याय  केवल  किया  ही  नहीं  जाना  बल्कि  ऐसा  लगना  चाहिए  कि  वाकई  न्याय

 किया  गया

 यदि  न्यायपीठ  के  सदस्यों  में  किसी  मुहँ  पर  मतभिन्नता  तो  उस  मुहं  पर  निर्णय

 बहमत  द्वारा  किया  जायेगा  ।  यदि  बहुमत  किन्तु  सदस्यों  का  विभाजन  बराबर-बराबर

 होता  तो  वे  उस  मुद्द  का  या  मुद्दों  का  उल्लेख  करेंगे  जिन  १र  उनके  बीच  मत  भिन्‍नता  है  और

 वे  चेयरमन  को  इसका  विनिर्देशन  करेंगे  जो  मुह  अथवा  मुद्दों  की  स्वयं  सुनवाई  करेगा  या  ऐसे

 मुह  अथवा  मुद्दों  से  संबंधित  म  ममले  को  सुनवाई  के  लिए  अधिकरण  के  एक  या  एक  से  अधिक
 अन्य  सदस्यों  को  विनिर्दिष्ट  करेगा  तथा  ऐसे  मुह  या  मुद्दों  का  निर्णय  मामले  की  सुनवाई  करने

 वाले  अधिकरण  के  सदस्यों  के  बहुमत  द्वारा  किया  जाएगा  जिसमें  पहले  सुनवाई  करने  वाले

 सदस्य  भी  शामिल  हैं  ।

 जो  कोई  सरकारी  ऊर्मचारी  एग्रीग्ड  है  ।

 दुखी  व्यक्ति  ही  न्यायालयों  में  जाते  हैं  ।
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 — -—  जापः  गा

 राजकुमार

 उनको  कोई  तकलीफ  है  और  उनकी  तकलीफ  किसी  निष्चिचतत  एडमिनिस्ट्रंटिव  आफिसर

 से  ही  है  तो  ऐसा  कोई  कानून  लाते  जिसमें  कि  आइ०  ए०  एस०  आफिसर  का  कोई  सेन्‍्ट्रल

 मिनिस्ट्रेशन  होता  और  आप  जहां  चाहे  भेजते  ।  उनके  बेस्टेड  इन्टरेस्ट  आपने  प्रदेशों  में

 काडर  बना  दिया  और  वह  बंठे  हुए  हैं  ।

 क्री  अजय  मुशरान  :  प्रशासनिक  सेवाਂ  से  अभिप्राय  है  सुरक्षित  हूं  ।

 शी  राजकुमार  राय  :  मेरे  मित्र  का  कहना  है  कि  प्रशानिक  सेवाਂ  का  तात्पय॑

 है  सुरक्षित  हूंਂ  और  उन्हें  राज्य  का  संवर्ग  भी  प्राप्त  है  ।

 उसको  आप  पकक्‍का  करने  जा  रहे  उन्हीं  की  मार  से  चाहे  सेन्ट्रल  का  कर्मचारी  हां  या

 प्रान्तीय  क्ंचा री  वह  मारा  जाता  है  ।  उन्हीं  को  ट्रिब्युनल  में  रख  दिया  और  यही  नहीं  उसमें

 वोट  करा  दिया  उसके  बाद  तीसरा  या  तो  यह  कंसे  होगा  ।  ज्युडिशियरी
 के  बारे  में  आप  कुछ  भी  ज्युडिशियल  सविस  के  लोग  अपने  कलीग्स  के  बारे  में  इतनी

 भावना  नहीं  रखते  हैं  जितना  कि  आपने  एडमिनिस्स्ट्रेटिव  लोगों  को  इसमें  लाकर  रख

 दिया  है  ।  उनके  वेस्टड  इन्टरेस्ट  हैं  और  अपने  कलीग्स  के  बारे  में  गलत  से  गलत  काम  करने  में

 उन्हें  परहेज  नहीं  जिस  भावना  से  नुकसान  पहुंचा  अगर  उस  भावना
 को  रहने  दें  तो

 इसमें  आइचय  नहीं  प्रावधान  ऐसा  होना  चाहिए  था  कि  उनका  आप्शन  होता  ।

 )

 कर्मचारियों  के  पास  अपना  विकल्प  होना  चाहिए

 हमारे  यहां  एक  कहावत  है  का  बेरा  कुकुर  जिससे  तकलीफ  हो  उसी

 के  सामने  कर  दिया  ।  इसकी  कोई  जरूरत  नहीं  यह  मामला  ज्युडिशियल  सबिस  के  लोगों

 के  हारा  होना  चाहिए  उनसे  ज्यादा  लाभ  मिलता  ।  दृण्डस्ट्रीयल  डिस्प्युट  एक्ट  आपके  यहां

 वहां  भी  इस  किस्म  की  एनोमलीज  हैं  ।  इतने  दिनों  के  बाद  भी  उसका  अमेंडमेंड  नहीं  हुआ
 फार  एण्ड  अगेन्स्ड  रूलिंग  होती  जा  रही  है  और  मंटर  एज  इट  इज  पड़ा  हुआ  है  ।

 स्ट्रेशन  को  भी  नए  सिरे  से  देखने
 की

 जरूरत  आज  की  भावनाओं  के  अनुरूप  नहीं  है  ।
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 बय

 एडमिनिस्ट्रेटिव  आफिसस  के  बारे  में  में  कह  रहा  था  ।  बहुत  बड़ी  परीक्षा  पास  करके  इतने

 बड़े  लोग  हैं  और  उनकी  इस  किस्म  की  बिरादरी  है  कि  उनसे  तो  इस  सदन  में  भी  नहीं  कह  सकते
 कि  कोई  गलती  उनसे  होने  वाली  है  । आज  हम  भारत  की  पालियामेंट  में  बैठे  हैं  जिसका  संबंध

 फटेहाल  और  मुफलिस  लोगों  से  इसलिए  हम  यह  कहना  चाहेंगे  कि  सारे  अधिकार
 आपने  कमेटी  या  डी०आर०डी०ए०  या  जिला  परिषद  का  चेयरमंन  बनाकर  इन
 आइ०ए०एस०  आफिसर्स  को  दे  दिए  हैं  ।  जहां  लाख  मर्ज  की  एक  ही  दवा  है  और  वह
 है  आइ०ए०एस०  आफिसर  ओर  जो  आप  करते  जा  रहे  इससे  देश  को  लाभ  नहीं  पहुंचेगा  ।

 इस  अधिकार  देने  के  उनकी  जी-हजूरी  करने  के  लिए  आपके  मंम्बर-पालियामेंट

 मजबूर  अगर  वे  नाख॒श  हो  गए  तो  आप  भी  नहीं  सुनते  और  सरकार  भी  नहीं  सुनती  ।
 प्रोटोकोल  चाहे  जितनी  चीज  का  दे  हैसियत  चाहे  आप  संविधान  में  लिख  दें  लेकिन  कार्यक्रम
 का  जो  भी  इम्पलीमेंटेशन  या  दूसरी  चीजें  होनी  वे  उनके  जरिए  होनी  इसलिए  मैं

 चाहूंगा  और  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  अभी  आपको  बहुत  कुछ  करना  आप

 इस  प्रवृत्ति  से बाज  आयें  ।  आई०ए०एस०  आफिस रो  को  इस  तरह  का  मौका  सारी  जनता

 को  उनके  हाथ  में  छोड़चर  काम  करवाने  की  जो  वतंमान  प्रवृत्ति  उससे  आप  बाज  आयें  ।

 आप  ज्यादा  हद  तक  उन  लोगों  पर  निर्मर  करें  जो  जुडीशियल  सर्विसेज  के  में  यह  नहीं

 कहता  कि  वे  कोई  गलती  नहीं  करेंगे  या  वे  बिल्कुल  दूध  के  घुले  हुए  लेकिन  उनमें  कोई  आदमी

 मुश्किल  से  ही  ऐसा  मिलेगा  जब  कि  आई०ए०एस०  अधिकारियों  में  आपको  खोजने  पर  बड़ी

 मुश्किल  से  कोई  ऐसा  आदमी  मिलेगा  जो  जनता  के  कामों  से  सहानुमुति  रखता  जो  अपने
 कोलीग्स  के  प्रति  लीनियेंट  व्यू  रखता  हो  ।  इसलिए  में  आपको  इस  विषय  में  आगाह  कर  देना
 चाहता  हूं  और  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  विचार
 व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  ।

 भरी  ए०  चाह्स  |  में  प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  जिसे  इस  गरिमामय  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया

 मूल  अधिनियम  में  पारित  किया  गया  था  जिसमें  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के

 अधिकारियों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेवा-संबंधी  मामलों  से  संबंधित  शिकायतों

 पर  विज्ञार|करने  के  लिए  केन्द्र  में  एक  प्रशानिक  तथा  राज्य  सरकारों  के  कर्म  बारियों
 के  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  राज्य  अधिकरणों  की  स्थापना  का  प्रावधान  किया  गया

 उक्त  विधेयक  को  संविधान  के  अनुच्छेद  323  के  अधीन  अधिनियमित  किया  गया  ।

 में  विरोधी  पक्ष  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दी  गई  कुछ  दलीलों  को  सुन  रहा

 एक माननीय सदस्य ते कहा है कि जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा तो अध्यादेश - 349



 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 ए०  चाहस॑  ]

 प्रर्यापित  करना  उचित  नहीं  था  और  उनके  इससे  इस  गरिमामय  सदन  की

 मानना  होतौ|है
 ।  मुझे  खेद  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  इस  विधेयक

 के  साथ  संलग्न  उद्द  दयों  और  कारणों  के  कथन  को  पढ़ा  नहीं  सदन  ने  1985  में  इस  विधेयक

 को  पारित  किया  था  और  प्रशासनिक  अधिकरण  स्थापित  किया  जा  चुका  अनेक  मामले

 इसके  पास  लम्बित  भी  तब  उच्चतम  न्यायालय  में  शंकाएं  की  गई  ।  यह  सरकार  का  कर्तव्य

 था  कि  उन  लोगों  की मदद  की  जाए  जिनकी  याचिकाएं  अधिकरण  के  समक्ष  लम्बित  थीं  ।

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  ने  इस  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  है

 न

 अध्यादेश  को  प्रख्यापित

 करके  बिल्कुल  समय  पर  कारंवाई  की  में  माननीय  मन्त्री  को  इस  बात  की  बधाई

 देता  हूं  कि  उन्होंने  अनेक  सेवारत  जिनकी  याचिकाएं  अधिकरण  के  पास  लम्बित  पड़ी

 की  कठिनाई  को  दूर  किया

 माननीय  सदस्य  ने
 यह|भी

 कहा  है  कि  अध्यादेश  के  कतिपय  उपबन्धों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  देना

 उचित  नहीं  है  किन्तु  कोई  भी  जिसे  विधि-शास्त्र  के  बारे  में  थोड़ी-भी  जानकारी  यह

 जानता  है  कि  ऐसा  कोई  अध्यादेश  प्ररुयापित  किया  जाता  तो  इसका  अभिप्राय

 होतो[है
 कि  कुछ  उपबन्धों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  दिया  मुझे  इस  अध्यादेश  को  लाने  में  कोई

 असाधारण  बात  दिखायी  नहीं  यह  तो  समय  पर  ही  लाया  गया  यह  केवल  यही
 दर्शाता  है  कि  मन्त्रालय  कर्मचारियों  के  सामने  उत्पन्न  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में/बिहुत
 धान  और  सतकं  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  वाला  आवध्यक  विधान  भी

 सत्र  के  प्रारम्भ  में  ही  लाया  गया

 अधिकरण के  संबि

 य

 के  संबंध  मे ंखंड  6(3)  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं

 जिसमें  न्यायिक  सदस्य  के  नियुक्ति  हेतु  अहँता  पर  विचार  किया  गया  यह  एक  बहुत-ही

 लचीला  उपबन्ध  में  महसूस  करता  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  के  आसीन  न्यायधीश  को  ही

 अधिकरण  के  न्यायिक  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्ति  हेतु  पात्रता  होनी  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  करने  में

 कोई/कठिनाई  तो  जिस  प्रकार  अधिकरण  के  सदस्यों  की  सेवा-निवृत्ति  आयु  निर्धारित  की

 की  गयी  उसी  प्रकार  किसी  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश  को  उस  आयु-सीमा  तक  नियुक्त  किया

 पल

 सकता  बनना  हैਂ  कहना  एक  बात  है  किन्तु  बनने  के  लिए

 ये  अहँताएं  रखनाਂ  एक  बिल्कुल  ही  अलग  बात  माननीय  मन्त्री  महोदय  स्वयं  एक

 मन्त्री  महोदय  एक  विख्यात  विधिवेत्ता  हैं  और  उन्हें  यह  पता  है  कि  हर  एक  विधिवेत्ता

 इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  कार्यालय  का  उत्तरदायित्व  वहन  नहीं  कर  सकता  ।  उसे  प्रशासनिक

 तरीकों  का|
 कुछ  अनुभव  होना  चाहिए  ।  पह  प्रशासनिक  ह  सदस्यों  के  लिए  निर्धारित  अहंताओं  से

 -
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 26  1907  प्रशासनिक  अधिकरण  अध्यादे  ,  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 स्पष्ट  उस  व्यक्ति  जिसने  अपर  सचिव  के  रूप  में  कार्य  किया  प्रशासनिक  अनुभव
 होना  किन्तु  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  धारा  6(3)  के  अधीन  प्रशासनिक  सदस्य  की

 अहँताओं  पर्व  विचार
 किया  गया  यह  दातं॑  लगायी  गयी  है  कि  व्यक्ति  को  प्रशासनिक  अनुभव

 होना  चाहिए  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  खंड  का  लोप  किया  जाना  चाहिए  |  इसके
 शब्द  भी  बिल्कुल  अस्पष्ट  में  समझ  नहीं  पा  रहा  कि  शब्द

 किस  प्रकार  स्पष्ट  किया  जाता  कोई  बात  मन्त्री  महोदय  के  लिए  उपयुक्त  हो
 सकती  है  किन्तु  बैंही  बात  न्‍्यायलय  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  हो सकती  इसे  विधान
 में  विशेष  रूप  से  स्पष्ट  किया  जाना  विशेष  रूप  से  उस  खण्ड  कोजिसमें  यह  कहा  गया
 है  कि  उस  व्यक्ति  को  जिसे  सरकार  से  स्थानान्तरित  किया  जाता  उस  व्यक्ति  को  जो  भारत

 सरकार  के  अपर  सचिव  के  पद  पर  कार्य  कर  चुका  है  अथवा  जो  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  के

 अधीन  किसी  अन्य  पद  पर  रह|चुका  उसे  आवष्यक  प्रशासनिक  अनुभव  होना  चाहिए  ।  मेरा

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  यदि  कोई  प्रशासनिक  अनुभव  निर्धारित  किया  ही
 जाना  तो  यह  न्यायिक  सदस्य  के  लिए  होना  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  धारा

 के  अधीन  के  लिए

 हहित
 है  पद  का  लोप  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  जब

 हम  किसी  न्यायाधीश  की  अधिकरण  के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्ति  करते  तो  न्यायपालिका  में

 रिक्त  हुए  इस  स्थान  को  उस  व्यक्ति  की  नियुक्ति  करके  अच्छी  तरह  भरा  जा  सकता  है  जो  उस

 पदुपिर  नियुक्त  होने  के लिए  अहित  किन्तु  में  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि

 न्यायिक  सदस्य  को  आवश्यक  प्रशासनिक  अनुभव  भी  होना  चाहिए  ।  केवल  किसी  न्यायाधीश

 की  अथवा  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  की  ही  इस  महत्वपूर्ण  पद  पर  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  ।
 #

 भर जेसा  कि  श्यों  और  कारणों  के  कथन  में  पहले  ही  कहा  गया  यह  स्पष्ट  हैं  कि  इस

 विधेयक  को  अब  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  लम्बित  रिट  याचिकाओं  का  निपटान  करने  में  होने

 बाली  कुछ  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  लाया  गया  मुर्क  प्रसन्नता  है।कि  उच्चतम

 न्यायालय  की  अधिकारिता  अभी  तक  बनी  हुई  इसलिए  यदि  कोई  व्यक्ति  अपील  करने  के

 लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  जाना  चाहता  तो  वह  बड़ी  आसानो  से  जा  सकता

 में  महसूस  करता  हूं  कि  यह  विधान  बिल्कुल  समय  पर  लाया/गया  है  और  में  इस  संशोधन

 विधेयक  का  पूरा  समयथ॑न  करता  हूं  ।

 न  ।

 अदो-अजय  मुशसल२-(जबलपुर  )  :  अध्यक्ष  में  प्रशासनिक  अधिकरण

 1986  का  समर्थन  करता  में  मन्‍्त्री  महोदय  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हुं

 कि  वे  इस  विधेयक  को  लेकर  आए  हैं  जो  न  केवल  समय  के  अनुकूल  है  बल्कि  समुचित  भी

 यह  केवल  पिछली  रात  की  ही  बात  है  कि  मानतीय  मन्त्री  ने  टी०वी०  पर  एक  बात  कही
 भी  कि  जिन  पर  देश  का  प्रशासन  सम्मालने  की  जिम्मेदारी  है  उन्हें  केवल  अपने  सोचने  और
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 के  निरनमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिक रण  विधेयक

 |  अजय
 6

 प्रशासन  करने
 को[रास्त

 ही  नहीं  बदलना  पड़ेगा  बल्कि  जो  व्यथित  महसूस  करते  हैं  उन्हें  न्याय  भी

 देना  पड़ेगा  ।  इस  बात  पर  विचार  करना  आवद्यक  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  संशोधन  विधेयक
 को  उस  सन्दर्भ  में  पूरे  सदन  का  समर्थन  मिलना  ही  उन्होंने  बहुत-सी  बातें/उठाई  हैं
 जो  बहुत  ही  तक  संगत  केवल  उचित  ही  नहीं  बल्कि  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  है  कि  उनमें

 से  कुछ  सुझावों  और  विचारों  को  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 इस  विधेयक  का  एक  और  पहलू  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  रक्षा  सेवा  में

 कार्यरत  लोगों  को  भी  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  में  आने  का  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिए  ।

 में  व्यक्तिगत  रूप  से  उन  माननीय  मित्रों  क ेसाथ  इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  कोई  भी

 व्यक्ति  जो  वर्दी
 मेँसिना

 नोसेना  में  अथवा  वायुसेना  में  सेवारत  है  उसे  जांच  न्यायालय  अथवा

 साक्ष्य  न्यायालय  और  फिर  मार्शल  में  जाने  का  अधिकार  सेना  में  इन  प्रक्रियों

 के  लिए  सर्वाधिक  समतथ्यपद  प्रशासनिक  नन्‍्यायाधिकरण  सकता  यहां  तक  कि  कोर्ट

 मार्शल  की
 कार्यवाहौ[को

 उस  प्राधिकरण  द्वारा  प्रमाणित  करना  पड़ता  है  जिसे  कोर्ट  माशंल  का

 आदेश  देने  का  अधिकार  प्राप्त  अब  इन  सभी  बातों  को  महं  नजर  रखते  हुये  मेरे  विधार  में

 यह  बहुत  गलत  बात  है  अथवा  यह  एक  बहुत  गलत  बात  होती  यदि  इस  वरदीधारी  श्रेणी  pet

 इस  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अधीन  शामिल  कर  लिया  जाता  |  में

 ऐसा  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  रक्षा  सेवायें  अनुशासन  की  कुछ
 परम्पराओं  और  सिद्धांतों  पर  भाधारित  हैं  ।

 जहां  तक  उन  लोगों  का  सम्बन्ध  है  जो  में  नहीं  जिन्हें  उनकी  सेवाओं  की

 में  सिविलियन  कहा  जाता  उन्हें  इस  विधेयक  के  अधीन  शामिल  किया  गया  वे  अपनी

 शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  में  जा  सकते  माननीय  सभापति

 आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से

 बैरा  हिवल

 यह  सुझाव  है  कि  इसमें  कुछ  थोड़ा  सा  भ्रम

 में  महसूस  करता  हूं  कि  जहां  तक  सेवाओं  का  सम्बन्ध  है  तीन  प्रकार  के  सिविलियन  होते

 एक  तो  सिविलियन  स्टाफ  हैं  जौ  स्थल  नौसेना  अध्यक्ष  अथवा  वायुसेनाध्यक्ष  के

 अधीन  प्रतिष्ठानों  में  कार्योंक  रते  दूसरे  सिविलियन  वे  होते  हैं  जो  उन  प्रतिष्ठानों  के  अधीन

 काय  करते  हैं  जो  आयुध  रक्षा  उत्पादन  विभाग  के  अधीन  प्रतिष्ठानों

 में  कूर्य  करते  तीसरे  सिविलियन  वे  होते  हैं  जो  इन  प्रतिष्ठानों  में  कार्य  कर  रहे  होते  हैं  अथवा

 जो  पर  सैनिक  होते  हैं  परन्तु  जिनका  सन्निविष्ट  दायित्व  होता  है  और  चौथे  सिविलियन

 घारीवे  हैं  जो  मूतपूर्व  सेनिक  होते  हैं  परन्तु  जिनका  आरक्षित  दायित्व  होता  इसका  मतलब

 ऐसे  सेवानिवत्त  सैनिकों  से  है  जिन्हें  आपात  स्थिति  में  अथवा  युद्ध  छिड़  जाने  पर  सेवा  में

 बुलाया  जा  सकता  उनको  स्थिति  को  विनिदिष्ट  शब्दों  में  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ब  |

 मुझे  विदवास  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  उन  श्रेणियों  को  और  विश्षेषरूप  से  ऐसी  श्रे  णियों  को  जो
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 हो  चुके  हैं  श्रेणीबद्ध  करना  चाहेंगे  ।  ऐसे  बहुत  से  मामले  हुए  हैं  जिनमें  ये  व्यक्ति
 उच्च  न्यायालयों  तक  गए  हैं  ।  व्यक्ति  जो  सेवानिवत  हो  रहा  है  इस  आधार  पर  उच्च
 न्यायालय  में  गया  है  कि  उसे  अनुचित  रूप  से  सेवानिवत्त  किया  गया

 ०.
 परन्तु  भगवान  न  यदि  उसे  सक्रिय  सेवा  में  बुलाने  का

 सबसे

 अथवा  इसकी
 आवश्यकता  पड़े  और  यदि  मामला  न्यायाधिकरण  में  चला  जाता  है  तो  स्थिति  में  मामले
 का  क्‍या  होगा  और  उस  आदमी  के  मामले  पर  कायंवाही  करनी  पड़े  तो  ऐसी  स्थिति  में  क्या

 होगा  ?  मेरा  सुभाव  है  क्  ऐसी  श्रेणी  को  ऐसे  सिविलियनों  की  श्रेणो  में  शामिल  न  किया  जाए
 जो  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  में  जा  सकते  हैं  ओर  जब  तक  एक  व्यक्ति  सेवा  में  बुलाने  जाने
 के  लिए  आबद्ध  हो  तब  तक  उसे  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  में  जाने  का  अधिकार  नहीं  मिलना

 चाहिए  /  वह  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  हैं  क्योंकि  यह  विधेपक  ऐसे  सिविलयन  के  बारे  में

 मूक  है  जो  श्रम  अधिनियम  के  अधीन  आते  वह  श्रमिक  न्‍्यायाधिकरण  अथवा  प्रशासनिक

 न्यायाधिकरण  में  जा  सकता  इसी  प्रकार  ऐसा  व्यक्ति  जो  सेवा  में  बुलाए  जाने

 7
 लए

 उत्तरदायी  वह  रक्षा  मंत्री  के  पास  जा  सकता  है  या  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  हैं  उसके

 पास  अपनी  शिकायतें  दूर  करने  और  न्याय  मांगने  का  माध्यम  है  परन्तु  उसके  लिए  इस  तीसरे

 माध्यम  के  भी  खुले  रहने  की  कोई  आवद्यकता  नहीं  है

 hers

 यह  रक्षा  सेवाओं  में  सुचारु  रूप  से

 तथा  अनुशासात्मक  ढंग  से  कार्य  करने  में  केवल  बाधक  हीं  नहीं  बल्कि  प्रशासमिक  न्यायाधिकरणों

 के  समक्ष  लम्बित  म।मलों  की  संख्या  में  अनावदयक  रूप  से  और  वंद्धि  कर  देंगे  क्‍योंकि  उनके

 समक्ष  पहले  ही  काफी  मामले  पड़े  हैं  ।  इन  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  को  बनाने  का  एक  उदय

 यह  भी  है  कि  हमारे  पास  कोई  ऐसा  माध्यम  होना  चाहिए  जिसमें  इस  किस्म  के  मामलों  पर

 कार्यवाही  हो  सके  जो  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  द्वारा  अथवा  फिलहाल  उच्च  के

 अधीन  निपटाए  जा  सके  ।  भारी  संख्या  में  लम्बित  पड़े  मामलों  के  कारण  हन  न्यायधिकरणों  के

 बनाने  की  आवश्यकता  पड़ी  क्‍योंकि  ये  उच्च  न्यायालय  की  तरह  ही  कार्य  करेंगे  और  लोगों  को

 शीघ्र  ही  न्‍्याय  दिया  जाएगा  जैसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  आजकल

 श्रम  जीवी  वर्ग  को  न्याय  मिलने  में  विलम्ब  होता  है  जिसका  अर्थ  है  न्याय  न  मिलना  और  यदि
 उच्च  न्यायालों  में  भारी  संरू्या  में  लोग  हैं  तो  एक  मामला  20  वर्ष  तक  तम्बित  रह  सकता

 यहां  तक  कि  वे  लोग  सेवानियुत  भी  हो  जाते  परन्तु  उनकी  अथवा  पद-स्तर  में
 स्थायित्व  आदि  के  मामलों  का  निपटारा  नहीं  हो  पाता  यद्यपि  उच्च  न्यायालय  में  जाने

 वाला  व्यक्ति  सेवानिवृत  भी  हो  जाता  है  ।  इन  मामलों  का  निपटारा  करने  में  उच्च  न्यायालय
 द्वारा  इतना  अधिक  सपय  लिया  जाता

 5,  या  प
 में

 देखा  ज॑  क्षा  मन्त्रालय के  अधीन  रक्षा
 प्रतिष्ठानों  में  कार्य  करने  लोग  श्रम  अधिनियम के  नहीं  आते  ।  उन्हें  श्रमिक  संघ

 हा  ञ्र्ञ  हर  oa]  जी  धन  ~  25  श च्जत  |  4  ्प  हि  |  है ।

 हु

 a  2.
 |  न्‍चै  ।
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 —  —  विकिकनीनीओ  "अअकन>»9

 |  भरी  अजय

 बनाने  की  अनुमति  तो  होती  है  परंतु  अन्य  सभी  प्रयोजनों  के  लिए  वे  सरकारी  कमंचारी  मामे

 जाते  चाहे  उन्हें  यह  अधिकार  प्राप्त  है  अथवा  केवल  प्रचलन  के  कारण  उन्हें  इस
 धिकार  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  परन्तु  इस  श्रेणी  की  स्थिति  को  स्पष्ट  किया

 जाना  चाहिए  क्‍योंकि  यदि  यह  स्पष्ट  नहीं  की  गई  तो  बाद  में  उनके  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरणों
 में  जाने  को  चुनौती  दी  जा  सकती  जबकि  इन्हें  न्याय  प्राप्त  हो  सकता  था  क्‍योंकि  कोई  भी

 व्यक्ति  यह  कह  सकता  है  कि  इन्हें  श्रम  अधिनियम  के  अधीन  अधिकार  और  विशेषाधिकार  तक

 प्राप्त  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  पहलू  पर  या  तो  विचारकर  चुके

 हैं  या विचार  करना  बेहतर  समझेंगे  ।

 विधेयक  के  बारे  में  भी  में  कुछ  सुझाव  देना  पृष्ठ  4,  खण्ड  7,  धारा  6  की

 उपधारा  (2)  में  खण्ड  के  पदचात  एक  स्थापन  सुभाई  गई  है  जो  इस  प्रकार

 है  :--

 खण्ड  अंतःस्थापित  किया  अर्थात्‌  न

 भारत्र  सरकार  के  ऊपर  सचिव  अथवा  केन्द्रीय  अथवा  राज्य

 कार  के  अधीन  किसी  ऐसे  अन्य  पद  पर  तेनात  रहा  जिसका  वेतनमान  भारत  सरकार
 के  अपर  सचिव  के  वेतनमान  से  कम  न  हो  ।”

 विधेयक  के  उक्त  खण्ड  7  के  ही  अधीन  एक  अन्य  अर्थात  भी  है  जो  इस
 प्रकार  है

 '  कोई  व्यक्ति  प्रशासनिक  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिये  तब  तक  अपित  नहीं
 होगा  जब  तक  वह---भा  रत  सरकार  के  अपर  सचिव  अथवा  केन्द्रीय  अथवा  राज्य
 कार  के  अधीन  किसी  ऐसे  अन्य  पद  पर  तंनात  रहा  जिसका  वेतनमान  भारत
 सरकार  के  अपर  सचिव  के  वेतनमान  से  कम  न  हो  ।'

 सामान्य  धारणा  यह  जेंसा  कि  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  भी  कहा  है  कि  इन
 स्थापनों  से  यह  बहुत  ही  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  जो  व्यक्ति  न्‍्यायाधिकरण  के  प्रशासनिक

 सदस्य  अथवा  न्‍्यायायिक  सदस्य  के  पद  के  लिए  सर्वाधिक  अहित  वे  भारतीय  प्रशासनिक
 के  अधिकारी  ही  होंगे  ।

 क्रो  पो०  चिबस्थरम  :  न्‍्यायायिक  सदस्य  नहीं  ।

 लो  अजय  मुखराग  :  ठीक  प्रशासनिक  सदस्य  ही  सही  ।  यदि  ऐसा  ही  है  तो  भारतीय
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 —E

 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  छोड़कर  यहां  अन्य  अधिकारियों  की  श्रेणी  को  श्रेणीबद्ध
 क्यों  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसमें  भारतीय  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कुछ  भी  नहीं

 परन्तु  सामान्य  तौर  से  आप  यदि  प्रशासनिक  अन्याय  के  मामलों  को  देख  तो  वे  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  द्वारा  अपने  अवर  उप  संयुक्त  सचिव  अवर  सचिव

 आदि  के  सेवाकाल  के  दौरान  जारी  किए  गए  कुछ  प्रशासनिक  अनुदेशों  के  विरुद्ध  हैं  और  यदि

 वे  उनके  द्वारा  जारी  नहीं  किए  गए  तो  उनके  परिचितों  या  बिरादरों  द्वारा  जारी  किए

 हम  सभी  को  कार्य  के  प्रति  उनको  पूर्ण  गहन  निष्ठा  के  बारे  में  पता  है  और  मुझे  यह  बिव्वास  है

 कि  इस  गरिमामय  सदन  के  अधिकाश  माननीय  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि

 ऐसा  पाया  गया  है  कि  जब  भी  कोई  जांच  या  न्याय  आयोग  बेठता  है  और  यदि  उस  जांच

 आयोग  का  कोई  सदस्य  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  अधिकारी  होता  है  तो  वह  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  को  किसी  प्रकार  की  जिम्मेदारी  या  अन्याय  से  या  तो

 मुक्त  कर  देगा  या  मामले  को  इस  सीमा  तक  कम  कर  देगा  अथवा  दबा  देगा  कि  फंसा  हुआ

 अधिकारी  बरी  हो  जाए  ।  मेरा  नम्न  निवेदन  यह  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  अधिकारियों  को

 छोड़कर  अधिकारियों  की  कुछ  अन्त  श्रेणियां  )

 भरी  पी०  जिदम्थधर्म  :  यह  केवल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।

 शो  अजय  मुहारान  :  मेरे  मस्तिष्क  में  सर्वेप्रथभ  यही  चित्र  उभरता  यह

 निर्मित  है  ।

 क्री  पो०  चिब्सथरम  :  यह  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  धूंकि  मेरे

 द्वान  मित्र  गलत  धारणा  बना  कर  चल  रहे  अतः  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  ये  उपबंध

 बिल्कल  स्पष्ट  हैं  :  कोई  भी  व्यक्ति  जिसने  किसी  विशेष  स्तर  पर  यह  पद  धारण  किया
 है

 -  भाहे

 वह  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  या  किसी  अन्य  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  का  अधिकारी  है---वह  सदस्य

 बनने  का  पात्र  वे  अलग-अलग  स्तरों  पर  नियुक्त  हमने  अधिकरणों  में  अन्य  सेवाओं  से

 भी  अधिकारी  नियुक्त  किए  अपने  उत्तर  में  में  इनके  नाम  बताऊंगा  ।

 री  अजय  मुशरास  :  में  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  स्पष्टीकरण  के  लिए  उनका  आभारी

 हैं  ।  मेरा  एक  ओर  सुझाव  यह  है  कि  बेहतर  यही  होगा  कि  इस  अधिकरण  में  भारतोय  प्रशासनिक

 सेव  के  अधिकारियों  के  बिल्कुल  ही  न  लिया  जाए  ।

 लो  पी०  बिरसस्‍्थरम  :  में  इस  बात  को  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 को  अजय  सुशराम  उन्हीं  दो  उप-खण्डों  पर  मुझे  यह  भी  कहना  है  ।  जब  तक  कोई

 व्यक्ति  अतिरिक्त
 के  पद-मास

 पर  पहुंचता  है  या  पांच  वर्ष  तक  अतिरिक्त  सचिव  का  पद
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 सांविधिक  संकल्प  और के  निरनुमोदन  के  बारे  में

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 गकमकन्पाकाा  न

 अजव

 धारण  किए  रहता  है  तब  तक  उसकी  उम्र  काफी  हो  जाती  है  ।  अतः  पीढ़ी  का  अंतर  बहुत  अधिक

 3  ।  जो  लोग  प्रशासनिक  अधिकरण  के  पास  न्याय  पाने  के  लिए  आते  जिनके  साथ  पहले  अन्याय

 किया  गया  वे  चतुर्थ  श्रेणी  तृतीय  श्रेणी  या  कम-से-कम  द्वितीय  श्रेणी  के  निचले  स्तर  के

 होते  अधिकरण  में  बेठने  वाला  अधिकारी  अतिरिक्त  भारत  सरकार  जंसे  ऊंचे  पद  का

 नहीं  होना  चाहिए  क्‍योंकि  वह  निम्न  श्रेणी  के  लोगों  की  विभिन्‍न  प्रशासनिक  कठिनाइयों  व

 समस्याओं  से  अनभिज्ञ  होगा  ।  अतिरिक्त  भारत  अधिकरण  में  नियुक्त  किए
 जाने  से  पूर्व  10  वर्ष  तक  नार्थ  साउथ  ब्लाक  में  रहा  होगा  ।  मेरे  विचार  में  इस

 करण  में  कुछ  नीचे  के  पद  के  युवकों  को  रखा  जाना  चाहिए  ताकि  वह  उन  लोगों  की  समस्याओं

 तथा  कठिनाइयों  से  अपरिचित  न  हों  जो  अपनी  शिकायतें  लेकर  उनके  पास  आएंगे  ।  हमारे

 माननीय  मंत्री  इस  बात  को  समझेंगे  कि  एक  युवा  मंत्री  और  एक  वृद्ध  मंत्री  में  कितना  अंतर

 होता  हैं  ।

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  कुछ  माननीय  साथी  कह  रहे  थे  कि

 विधि  का  थोड़ा  भी  ज्ञान  रखने  वाला  व्यक्ति  भी  कुछ  बातों  पर  उनसे  सहमत  होगा  ।  व्यक्तिगत
 रूप  से  में  यह  समभता  हूं  कि  मेरे  जैसे  व्यक्ति  की  जिसे  सेना-विधि  के  अथवा  किसी  अन्य
 विधि  का  ज्ञान  नहीं  यह  है  कि  ऐसे  अधिकरणों  के  काम  के  चाहे  वह  प्रशासनिक  या
 श्रमिक  अधिकरण  हो  या  वह  छोटा  या  बड़ा  कोई  भी  न्यायालय  अधिक  होने
 दिन  भर  में  2-3  घंटे  काम  करना  और  शेष  समय  केवल  विचार-विमर्श  करते  रहना  पर्याप्त

 नहीं  है  ।

 अभी  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  निर्णय  की  देश  में  काफी  चर्चा  हुई  और  इस  मामले  को
 हस  देश  समाचार-पत्रों  में  काफी  प्रचारित  किया  गया  और  इस  पर  जनमत  में  भी  हलचल  हुई  ।
 यदि  आप  इस  निर्णय  को  पढ़ें  तो  देखेंगे  कि  इसका  प्रथम  भाग  विधिक  इस  पर  कोई  आपत्ति
 नहीं  है  ।  निर्णय  का  दूसरा  भाग  उपदेश  मात्र  उपदेश  देना  हमारा  विशेषाधिकार  जो
 विधि  हम  यहां  बनाते  हैं  उसकी  व्याख्या  करना  बड़ी  बात  प्रशासनिक  अधिकरण

 ह
 में  भी

 नियमों  तथा  विनियमों  में  इसका  उपबंध  किया  जाना  मुझे  विदवास  है  कि  विधेयक  के
 अधिनियमित  हो  जाने  के  बाद  नियम-विनियम  बनाए  इस  प्रशासनिक  अधिकरण  की
 प्रक्रिया  के  संबंध  में  कुछ  नियम-विनियम  यह  भी  तय  किया  जाना  चाहिए  कि
 निर्णय  2  या  3  या  4  पृष्ठ  से  अधिक  का  नहीं  होना  चाहिए  और  वह  भी  केवल  न्यायिक  मामलों
 से  संबंधित  उन्हें  यह  बात  नहीं  कहनी  चाहिए  कि  आज  समाज  को  मांग  क्‍या  है  तथा  गरीब
 बर्ग  के  लोगों  की  मांग  क्‍या  यह  तो  हमारा  काम  है  ।

 इस  दृष्टिकोण  से  कोई  निर्णय  बिवादास्पद  तथा  परस्पर  विरोधी  हो  जाता  उन्होंने
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 दूसरे  भाग  पर  ही  अधिक  समय  लगाया  यदि  आप  इसे  देखेंगे  तो  मुझ  से  सहमत  बाद
 में  बनाए  जाने  वाले  नियमों  तथा  विनियमों  में  यह  निर्धारित  होना  चाहिए  कि  निर्णय  का
 सा  भाग  कितना  बड़ा  होना  चाहिए  ।  कुछ  ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  साक्ष्य  कम  पष्ठों  का  है  और
 निर्णय  उससे  अधिक  पृष्ठों  का  है  ।

 ह

 पृष्ठ  7  के  पेरा  25  में  एक  और  खण्ड  है  एक  पक्षकार  के  आवेदन  पर  या

 सूचना  के  पदचात,--यह  धारा  25  और  26  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  गया  इसमें

 यहां  कथित  है  कि  कोई  भी  पक्ष  किसी  न्‍्यायपीठ  के  समक्ष  लंबित  वाद  को  स्थानांतरित  करने  के

 लिए  आवेदन  कर  सकता  है|  इसका  अर्थ  यह  है  कि  हम  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  हमारे

 पास  एक  ऐसी  नन्‍्यायपीठ  होगी  जिसमें  कुछ  लोगों  को  विद्वास  नहीं  होगा  ।  ऐसा  प्रशासनिक

 अधिकरण  नियुक्त  ही  क्‍यों  किया  जाए  जिसमें  लोगों  को  संदेह  हो  ।  यह  संबंधित  पक्ष  की  तुलना
 में  काम  को  टालने  का  प्रशासनिक  तरीका  इसे  पक्षकार  भी  इस्तेमाल  कर  सकती  में

 इससे  इनकार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन  ऐसा  खण्ड  रखा  ही  क्‍यों  जाए  जिससे  विलम्ब  करने  के

 तरीके  सफल  हों--चाहे  वे  किसी  भी  पक्षकार  के  में  समभता  हूं  कि  यदि  एक  न्‍्यायपीठ

 निश्चत  की  गई  है  तो  उस  न्‍्यायपीठ  को  उस  मामले  पर  कारंवाई  करनी  चाहिए  क्योंकि  ज॑सा

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  इस  न्‍्यायपीठ  में  शामिल  होने  वाले  लोग  निष्पक्ष  सम्भवत:ः  वे

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  से  नहीं  होंगे  और  न्यायिक  सेवा  के  अन्य  लोग  भी  बे  होंगे  जिनके  बारे

 में  किसी  प्रकार  का  कोई  भी  संदेह  नहीं  अतः  मेरा  विष्वास  है  कि  ऐसे  विलम्बकारी

 खण्ड  पर  मंत्री  महोदय  अवद्य  ध्यान  देंगे  ।

 अन्त  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रशासनिक  अधिकरण  संशोधन  विधेयक  इस  सही
 विचार  से  लाया  जा  रहा  है  कि  दुःखी  लोगों  के  साथ  यथासंभव  अल्प  समय  में  न्याय  किया  जा

 सके  ।  मुझे  विष्वास  है  कि  अब  मामलों  को  निपटाने  में  विलभ्ब  नहीं  होगा  ।  इससे  इस  विधेयक  को

 लाने  की  हमारी  मंशा  पूरी  हो  जाएगी  ।  बकाया  मामले  होने  से  हमारे  इरादे  तथा  इस  विधेयक
 को  लाने  का  उद्दे  दय  ही  विफल  हो

 अन्त  में  में  इस  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  और  मुझे  विध्वास  है  कि  भविष्य

 में  भी  माननीय  मंत्री  और  ऐसे  विधेयक  लाएंगे  जहां  30  वर्ष  की  सेवा  कर  चुके  व्यक्तियों  को

 प्रशासनिक  सदस्य  बनने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।  लेकिन  न  केवल  हमारे  मंत्री  युवा  होने  चाहिए
 बल्कि  प्रशासनिक  अधिकरण  के  सदस्य  भी  युवा  होने  इस  विधेयक  का  समथंन  करते

 हुए  में  जपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 को  भोवहलभ  पाणिप्रहो  ः  में  इस  प्रशासनिक  अधिकरण  )
 1986  का  समर्थन  करता  वास्तव  यह  एक  साधारण  विधेयक  है  और  इसमें
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 के  निरनमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भोवल्लभ  पाणिश्नहो ]

 कोई  भी  बात  आपत्तिजनक  नहीं  केवल  उच्चतम  न्यायलय  के  जिसे  संभी  उद्देष्यों
 के  लिए  निदेश  माना  जाना  को  या  इस  संशोधनਂ  विधेयक  में
 स्थान  दिया  गया  है  और  जब  इस  सुझाव  को  इस  विधेयक  में  स्थान  दिया  गया  तो स्वोभाविक
 है  कि  नजर  में  आई  कुछ  अन्य  त्रुटियों  को  भी  दूर  किया  जाना  अपेक्षित  है  और  कुछ  स्पष्टीकरण

 करने  वाले  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया

 न  केवल  इस  संशोधन  विधेयक  बल्कि  मूल  अधिनियम  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  काफी

 चर्चा  की  गई  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  तथा  सभा  द्वारा  इसके  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा

 की  गई  है  और  मेरे  बोलने  लायक  कोई  बात  शेष  नहीं  रह  गई  है  ।

 जैसा  कि  मुझे  शञात  यह  विधेयक  1975  में  लाया  गया  1975  में  स्वर्ण  सिह
 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  न्यायालयों  पर  सेवा  संबंधी  मामलों  का  भार  डालने  की

 बजाय  सरकारी  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  का  तत्काल  शीघ्र

 सुनवाई  अथवा  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  ऐसे  अधिकरणों  की  नियुज्ित  की  जार्न
 चाहिए

 ।  यह

 उसी  का  परिणाम  था  कि  संविधान  में  संशोधन  करके  सरकार  को  अनुच्छेद  323  में

 संशोधन  द्वारा  ऐसे  अधिकरणों  की  नियुक्ति  करने  की  शक्ति  दी  गई  थी  ।  संविधान  के  अनुच्छेद
 के  अन्तगंत  इन  अधिकरणों  का  गठन  किया  गया

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  अधिकरण  स्थापित  किया  जा  चुका  हसने  |

 1985  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  और  इसके  काय॑  करने  के  दौरान  भी  कुछ

 कर्मचारी  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  तथा  न्यायालयों  में  भी  गंए  थे  और  स्वयं

 उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  एक  दो  सदस्यीय  अधिकरंण  होंना  चाहिए

 और  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  प्रत्येक  खण्डपीठ  में  एक  की  बजाय  दो  सदस्य

 होने  चाहिये  और  उन  दोनों  में  से  एक  न्यायिक  सदस्य  होगा  ।  वाध्तव  में  यह  एक  अच्छा

 पकाव  है  और  में  यह  समझता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  रवंये  के  प्रति  सम्मान  प्रदर्शित

 करते  हुए  तदनुसार  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करके  निदचय  ही  इन  अधिकरणों  की

 छवि  और  विषध्वसनीयता  हमारे  देश  के  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  को  न्‍्यायिक्‌

 कारियों  पर  निदचय  ही  विदवास  प्रशासनिक  अधिकारों  अपने  रवंये  में  निष्पक्ष

 यह  साधारण  बात  लोगों  का  उसमें  उतना  विश्वास  नहीं  होता  है  जितना  कि  न्यायिक

 करण  में  केवल  प्रशासनिक  अधिकारी  न  होकर  न्यायिक  अधिकारी  भी  तो  स्वाभाविक

 है  कि  अधिकरणों  की  विधष्वसनीयता  या  छवि  बढ़ेगी  ही
 ।  इससे  अधिकरणों  में  जाने  वालें

 कारियों  और  कमंचारियों  में  विधवास  की  भावना  हमारे  पास  राज्यों  में  भी  औद्योगिक

 अधिकरण  प्रशासनिक  अधिकरण  और  श्रमिक  अधिकरण  जैसे  विभिन्न  प्रकार  के  अधिकरण  हैं  ।
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 केन्द्रीय  स्तर  पर  इस  व्यवस्था  को  लागू  किए  जाने  से  पहले  कुछ  राज्यों  में  वहां  काम  कर

 रहे  ऐसे  अधिकरण  थ्रे  ।  ऐसे  अधिकरण  स्वरूप  में  अध॑-न्यायिक  हैं  और  जब  हम  उच्च

 न्यायालयों  की  शक्तियां  वायस  ले  लेते  हैं  और  ऐसी  शक्तियां  ऐसे  अध॑-न्यायिक  निकायों  को  सौंप

 देते  तो  हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उनके  पास  आने  वाले  दुखी  कमंचारियों

 अथवा  सरकारी  अधिकारियों  को  पूरा-पूरा  न्याय  प्राप्त  कभी-कभी  कमंचारियों  के  साथ
 अन्याय  हो,जाता  है  ओर  इसे  समय  बर्बात  किए  बिना  तत्काल  रोका  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  मामलों

 केवल  दु:खी  कमंचारी  ही  हताश  होंगे  क्योंकि  इन  अधिक  रणों  द्वारा  स्थगनादेश  या  निषेधादेश

 दिए  जाने  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 भो  पी०  चिदस्मशश्म  :  अधिनियम  की  धारा  24  के  अन्तगंत  इसकी  व्यवस्था

 भो  श्रोब्ल्लम  पाणिप्रही  :  तब  यह  बिलकुल  ठीक  आगे  इसकी  एक

 रिक्त  विशेषता  यह  होगी  कि  कुछ  श्रमिकों  या  कमंचारियों  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  अधिकरणों  और  श्रम  न्यायालयों  में  जाने  का  विकल्प  प्राप्त  हो

 मेरे  विचार  से  यहां  एक  भ्रम  पैदा  हो  जाएगा  क्योंकि  एक  संगठन  के  कुछ  कमंचारी  अधिकरणों

 में  अपने  मामले  ले  जाना  पसन्द  करेंगे  और  उसी  संगठन  के  कुछ  कमंचारो  श्रम  न्यायाः  नयों  में

 जाना  पसन्द  करेंगे  और  यदि  इन  दोनों  निकायों  द्वारा  परस्पर  निर्णय  दे  दिए  जाते  हैं  तो  तब

 क्या  होगा  ?  आज  इस  सभा  में  यह  विधेयक  हमारे  विचाराधीन  इसके  तत्काल  बाद  हम  ठंका

 श्रम  और  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ  कर

 हम  देखते  हैं  कि  एक  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के  लिए  इस  संशोधन  का
 प्रस्ताव  किया

 गया  है  और  कारणों  के  बकतब्य  में  दिए  मंत्री  के  स्पष्टीकरण  के  अनुसार  इस  अध्यादेश  का  उर्ह  एय

 श्रम  क्षत्र  में  समान  वृष्टिकोण  पूरे  देश  में  समान  दृष्टिकोश  पूरे  देश  में  समान

 औद्योगिक  संबंध  स्थापित  करना  बे  ठेका  श्रम  समाप्त  करने  के  मामले  में  राज्यों  को  पहले

 दिये  गये  कुछ  अधिकारों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  यह  अच्छी  बात  परन्तु

 होगा  क्‍या  ।  एक  अधिनियम  के  संबंध  में  हम  यह  पाते  हैं  कि भारत  सरकार  एक  अध्यादेश  लायी

 है  और  अब  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  एक  संशोधन  विधेयक  लाती  समान  श्रमिक  कानून

 या  श्रमिक  संबंध  बनाने  के  लिए  ठेका  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  दिये

 गए  को  वापस  लिया  जा  रहा  है  और  अब  वे  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  केन्द्रित  होंगी  ।

 यह  अच्छी  कात  एक  समान  दृष्टिकोण  होता  चाहिए  ।  फिर  भी  हम  देखते  है  कि

 सरकारी  क॒मंत्नारियों  की  वही  श्रेणी  -  उन्हें  ओद्योगिक  कृमंघारी  कहा  जा  सकता  है  जो

 गिक  विवाद  अधिनियम  की  के  अन्तर्गत  आते  हैं--बे  श्रमिक  न्यायालय  में  जा  सकते

 हैं  और  उतके  फ्स॒  अधिकरण  में  ज्ञाने  का  विकल्प  इन  दोनों  श्रमिक

 भ्रौर  द्वारा  दिए  गए  भिन्‍्त  परस्पर  विरोधी  निर्णयों  अथवा  व्यक्त  किये
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 कमाया  न  सतत  न  ने  ्पपपपपपतप।क्‍8प।”मपनतश/भ३]8५]++

 भ्रोवहलभ  पाणिप्नही  ]

 गये  विचारों  के  मामले  में  क्या  होगा  ।  इसका  पता  लगाया  जाना  मेँ  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  विभिनन  क्षेत्रों  में  व्यक्त  किये  जा  रहे  इस  संदेह  का  निवारण

 जैसा  कि  मेने  कहा  हमारे  पास  अनेक  अधिकरण  हैं  ।  अच्छा  हम  अधिकरण  बना  रहे

 न्यायालयों  के  पास  अत्यधिक  काम  आपको  मालूम  है---आपको  बार  का  अनुभव

 है  आप  बार  के  सामाननीय  सदस्य  हैं--न्यायालय  से  न्याय  मिलने  में  लम्बा  समय  लग  जाता  है

 और  एक  अधिकरण  होना  सदंव  सुविधाजनक  होता  हम  अधिकरणों  की  स्थापना  का  स्वागत

 करते  इस  नए  विधेयक  में  उन  अधिकरणों  के  नवम्बर  से  उनके  कायकरण  में  देखी  गई

 श्रटियों  को  दूर  करने  वाली  कतिपय  अच्छी  विशेषताएं  हैं  ।  उन्होंने  अच्छा  प्रशंसनीय  कार्य  किया

 डे  ;  उन्होंने  फरवरी  के  एक  महीने  में  अधिकतम  266  मामले  निपटाए  यह  बहुत  अच्छी

 बात  अपील  आदि  के  बारे  में  फिर  यह  कि  यह  संघ  राज्य  क्षेत्र  पर  कंसे  लागू  होगा  जैसे  संदेह
 अब  बिलकुल  स्पष्ट  हो  गए  हैं  ।  परन्तु  अधिकरण  के  कार्य  निष्पादन  या  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा
 करने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  ऐसी  अनेक  खण्डपीठ  क्‍या  वे  उपयुक्त  रूप  से  कार्य  कर

 रहे  कया  उनमें  सुधार  की  कोई  संभावना  क्या  उनकी  कोई  शिकायत  है  इन  सब  बातों  को

 देखने  के  लिए  पुनरीक्षा  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ग्रेट  ब्रिटेन  में  अधिकरण  प्रणाली  संतोषजनक

 सब  से  कार्य  कर  रही  उनके  यहां  अधिकरण  लें  और  उनके  काम  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिये

 तथा  उन्हें  उचित  मार्ग  दर्शन  न  देने  के  लिए  परिषद  में  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  परिषद  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  में  अनुभव
 करता  हूं  कि  अधिकरणों  के  कार्यकरण  की  ध्यानपूर्वंक  निगरानी  की  जानी  चाहिए  और  जब  भी

 यह  अनुभव  किया  जाए  कि  ऐसी  पुनरीक्षा  की  जानी  प्रावश्यक  तो  इस  कायं  के  लिये  एक

 परिषद्‌  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  मतलब  यह  नहीं  है  कि  इन  अधिकरणों  के

 प्रति-दिन  के  कार्यकरण  में  उनके  द्वारा  हस्तक्षेप  किया  जाना  चाहिए  ।

 किन्तु  सम्पूर्ण  सुधार  इत्यादि  के  तथा  उनका  मार्ग  दर्शन  करने  के  यदि

 आवश्यक  समय-समय  पर  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  परिषद्‌  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  इसे  पांच  न्यायपीठों  से  प्रारम्भ  किया  ।  इसकी  संख्या  बढाकर  भाठ  की  जा  रही

 है  जिसकी  तीन  न्यायपीठ  चंडीगढ़  और  बंगलौर  में  स्थापित  की  जा  रही  में

 समभता  हूं  कि  भारत  एक  बहुत  विशाल  देश  होने  के  कारण  और  साथ  चूंकि  हम  उच्च

 न्यायालयों  की  शक्तियां  छीन  ले  रहे  हैं  इसलिए  हमें  यथा  सम्भव  अधिक-से-अधिक  स्थानों  पर

 न्‍्यायपीठ  स्थापित  करनी  चाहिए  ।  वास्तव  में  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  के  मुख्यालय  जिस  स्थान
 पर  स्थित  हैं  वहां  ऐसी  न्‍्यायपीठ  के  लिये  स्थान  का  पता  लगाने  का  प्रस्ताव  इसमें  तीब्रता  लाई
 जानी  कटक  सहित  पांच  स्थानों  पर  शीघ्र  स्थापित  की  जाने  वाली  पांच  न्यायपीढों
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 का  विस्तार  या  प्रसार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  जंसाकि  आपको  पता  न्याय  में  विलम्ब
 का  भ्रर्थ  न्याय  का  न  मिलना  इसलिये  हमें  यह  देखना  है  कि  न्याय  यथा  सम्भव  शीघ्र  तथा
 इन  कर्मचारियों  के  गृह-शहर  में  किया  उसे  प्रदान  किया  वे  सभी  सरकारी  कर्मचा  री  हैं
 ओर  हमें  वित्तीय  स्थितियों  का  पता  है  ।  यदि  उनके  साथ  कोई  अन्याय  किया  जाता  है  और  वे
 महसूस  करते  हैं  कि  उनकी  कुछ  शिकायतें  तो  वे ऐसे  अधिकरणों  के  समक्ष  जाना  भाहते
 हमें  यह  देखना  है  कि  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  अधिक  व्यय  करने  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।
 इसलिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसी  न्‍्यायपीढें  स्थापित  की  जानी  चाहिए

 इन  सुझावों  के  साथ  मे  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।  में  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  आपत्ति  करने  लायक  कोई  बात  नहीं  ज॑ंसा  कि  मेने  कहा  विपक्ष
 के  मित्रों  की  विरोध  करने  की  तो  परम्परा  ही  रही  है  ।  जब  भी  कोई  अध्यादेश  जारी  किया  ज  ता

 वे
 अपने  विरोध  का  औचित्य  जतलाने  के  लिए  कोई-न-कोई  त्रुटियां  ढूंढ़ने  लग  जाते  हैं  ।  यह्‌

 अध्यादेश  के  रूप  में  क्यों  आया  ?  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  2!  जनवरी  को  इस  अध्यादेश  को
 प्रर्यापित  किया  ।  उस  समय  तक  संसद  के  इस  सत्र  को  बुलाने  के  लिए  सम्मन  द्‌  जारी  नहीं

 किये  गए  थे  ।  इसलिए  इसमें  आपत्ति  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 यह  एक  तकनीकी  विषय  था  ओर  मामले  पहले  से  ही  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित
 पड़े

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धोंਂ  के  अनुसार  उच्च  न्यायालय  की  कोई  अधिकारिता  नहीं

 होने  के  कारण  यह  एक  पेचीदा  मामला  बन  गया  तथा  और  पेचीदगियों  से  बचने  के  लिए
 उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  विवेक  से  एक  सुन्दर  सुझाव  दिया  कि  अधिकरण  की  सभी  न्याय

 पीढों  में  एक  न्यायिक  सदस्य  नियुक्त  किया  जाए  और  सरकार  उच्चतम  सर्वोच्च

 न्यायिक  निकाय  द्वारा  दिये  गए  सुझाव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  तत्पर  हो  उसमें
 गलत  बात  क्या  है  ।  इसमें  आपत्ति  योग्य  कोई  बात  नहीं  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  अपने  हाल  के  एक-दो  निर्णयों  में  यह  स्वीकार  किया  था  कि

 ऐसे  अधिकरणों  से  संबंधित  सेवा  विधियों  के  साथ  लोगों  का  परिचित  होना  आवद्यक  उन्होंने
 स्वयं  ही  अभी  कहा  है  कि  कमी-कर्भी  न्यायाधीश  सभी  न्यायाधीश  सेवा  विधियों  से

 परिचित  नहीं  होते  सेवा  विधियां  समय  के  अन्तराल  में  काफी  पेच्रीदी  हो  गई  हैं  तथा  इसकी

 जांच  की  आवश्यकता  है  ।

 सेवा  विधियों  के  संबंध  में  कुछ  विशेषज्ञता  विकसित  किये  जाने  की  आवदयकता  यह

 एक  अच्छी  बात  है  कि  हमारे  पास  इस  प्रकार  के  अधिकरण  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  बताई
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 न  बन  भा  लात  टला  के

 वह्लभ  पा५िप्रहो  ]

 गयी  खामी  अथवा  दिये  गये  सुझाव  जो  इसके  कार्य-निष्पादन  के  दौरान  सामने  इस
 विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 इसके  में  इस  विधेयक  का  पूरे  मन  से  समर्थन  करता  हूं  तथा  माननीय  मन्त्री  महोदय से
 यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मेरे  द्वारा  उठाए  गये  कुछ  मुद्दों  पर  भली  प्रकार  विचार  करें  और

 विभिन्‍न  न्याय  पीठों  को  जिसमें  कटक  भी  शामिल  स्थापित  करने  में  तीव्रता  लाये  क्योंकि

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  वे  स्थान  अति  दूरस्थ  माने  जाते  हैं  और  यदि  लोगों  को  इस  प्रयोजनार्थ

 किसी  अन्य  स्थान  पर  जाना  तो  उन्हें  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  और

 अका  रंण  वित्तीय  व्यय  भी  करना  पड़ेगा  ।

 झो  भोलानाथ  सेन  :  अध्यक्ष  में  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  किन्तु  मेरे  मत  में  थोड़ी  दुविधा  दुविधा  किसी  अन्य  कारण  से  बल्कि  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  की  गई  कारंवाईयों  एवं  दिये  गये  सुझावों  के  कारण  उच्चतम  न्यायालय  ने

 नुच्छेद  32  के  अधीन  दी  गयी  याचिका  के  अन्तरण  की  अ  हीं  दी  है  किन्तु  अ अनुच्छेद  32  धीन
 यी  या

 चका  के  अ
 रण

 की  अनुमति
 नहीं

 ॥
 है  किन्तु  अनुच्छेर  226

 के  अधीन  उच्च  न्यायालय  को  दी  गई  याचिका  के  अन्तरण  पर  रोक  नहीं  लगाई  यह  मेरी
 समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  ।  अनुच्छेद  32  के  अधीन  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  कम  शक्तियां

 है  जबकि  वे  शक्तियों  का  प्रयोग  अधिक  करते  हैं  ।  अनुच्छेद  32  में  कहा  गया  है  :

 न्यायालय  अधिकारों  में  से  किसी  को  प्रवर्तित  कराने  के  लिये

 ऐसे  निदेश  या  आदेश  या  जिनके  अन्तगंत  बन्दी

 अधिका  र-पच्छा  और  उत्प्रषण  रिट  जो  भी  समुचित  जारी  करने की  शक्ति
 1

 अब  में  अनुच्छेद  226  को  पढ़ता  हू  :

 32  में  किसी  बात  के  होते  हुये  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  उन

 राज्यों  क्षेत्रों  में  सत्र  जिनके  संबंध  में  वहू  अपनी  अधिकारिता
 का

 प्रयोग  करता  माग

 3  द्वारा  प्रद्त  अधिकारों  से  किसी  को  प्रवतित  कराने  के  लिए  और  किसी  अन्य  ,

 प्रयोजन  के  लिये  उन  राज्य  क्षेत्रों  के मोतर  किसी  व्यक्ति  या  प्राधिकारी  को  या  समुचित  ...

 मामलों  में  किसी  सरकार.को  ऐसे  भ्ादेश  या  रिट  जिनके  अन्तर्गत  बत्वी  .

 परमादेशਂ  अधिकार-पुज्छा  और  उत्प्रेषण  रिट  हैं  या  उनमें  कोई

 जारी  करने  की  शक्ति  होगी  ।''

 ज॑स्रा  कि  मेरे  पूबंवकक्‍्ताओं  द्वारा  ध्यान
 दिलाया  गया  उच्चतम  न्यायालय
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 ॥
 प्राशसनिक  अधिक  रण  )  विधेयक

 को  शक्ति  नहीं  प्रदान  की  गयी  किन्तु  वे  अभी  भी  इस  शक्ति  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं अवसर  आए  हैं  जबकि  पहले  की  न्यायपीठ  द्वारा  पारित  निर्ण॑यों  में  उससे  बड़ी  न्यायपीठ
 किक

 यह  कहकर  परिवर्तन  किये  गये  कि  पहले  की  न्‍्यायपीठ  अधिकारिता  से  बाहर  चली  गयी  ्शि कभा
 प्रोਂ  मं

 ड्ट
 को  भ ०  मधु  दण्डवते

 :  यह  कंसे  हआ  कि  इस  मुईँ  को  किसी  व्यक्ति  द्वारा उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  उठाया  गया  ।

 :
 थ्रों  भोलानाथ  सेन  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  स्वयं  इस  तथ्य  को  अनेक  अवसरों  पर  स्वीकार

 किया  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  कहां  उन्होंने  पिछले  निर्णय  के  विपरीत  र्णय  दिया
 विशिष्ट  बातें  कही  हैं  तथा  असहमति  व्यक्त  की  मैं  ऐसे  अनेक  निणैय॑  आपक  दिखा  सकता
 हूँ  ।  यह  मुद्दा  1975  में  भी  सामने  आया  था  जब  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  मामले  के

 लू  पर  विचार  कर  र  थी  ।

 अनुच्छेद  14  के  समक्ष  श्रीमती  मेनका  गांधी  के  मामले  में
 न्यायमूर्ति  अय्यर  ने  कहा  कि  अनुच्छेद  14  की  पूरे  भारत  में  व्यापिता  अब  इसे  चनौती  दी
 जा  रही  आंध्र  प्रदेश  का  मामला  लें  जहां  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  को  मनमाने  ढंग  से  कम

 कर  दिया  गया  यह  मौलिक  अधिकार  है  या  नहीं  है  ।  यंदि  उस  आदेश  को  रह  करने

 का  मौलिक  अधिकार  है  जैसा  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  रह  किया  गया  तो  आप  कहां

 ब्रायेंगे  ।  क्या  आप  इस  प्रयोजनार्थ  अधिकरण  अथवा  उच्च  न्यायालय  के  पास  जायेगे  ?  बिन्‍्त
 अधिकरण  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  की  तरह  आदेश  को  रह  नहीं  कर  सकता
 अथवा  मौलिक  अधिकारों  को  परार्वतत  नहीं  करए  सकता  ५  अनुच्छेद  226  भें  कह  रया  रक

 इसे  आदेश  या  रिटे  जारी  करने  को  वेसी  ही  शक्तियां  प्राप्त  मान  लीजिये  कि  रेल

 कर्भधारियों  के  लिये  फोई  नियम  बनाया  जाता  है  जिसे  असंवेधानिक  मानते  हुए  रह  किये  जाने

 की  आवदयंकता  ऐसा  सीमा  शुल्क  नियमों  या  रेल  नियमों  के  संबंध  में  अनेकों  बार  हुआ  है
 शो  उच्चचतर्म  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रह  किये  तो  रह  करने  की  शक्ति  किसके

 अधिक रण  को  रिटें  इत्यादि  जारी  करने  की  शक्त  प्राप्त  नहीं  फिर  आदर्मी  कहां
 जायेगा  ?  संवंघानिक  अधिकार  किसे  प्रात  है  ?  उस  विधि  की  वंधता  के  बारे  में  वह  कहां
 शिकायत  कर  सकता  है  जो  संविधान  के  विरुद्ध  पारित  किया  गया

 4
 4.00  च््०  प०

 ु  ेफ
 बक्कम  पुर्वोत्तमन  पोठासीन  हुए  ]

 स्थिति  यह  है  जब  उस  कानून  के  हारा  उस  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  यह
 मक्मला  वह  कहाँ  जाएगा  ?  क्‍या  वह  अधिकरण  के  पास  जाएगा  ?

 अधिकरण  को
 “:  धरभादेश  जारी  करने  की  शक्ति  नहीं  इस  संबंध  में  सांविधिक  उपबंध  कया  हैं  ?
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भोलानाथ

 आज  भारत  में  अधिकांश  मामले  कर्मचारियों  द्वारा  अपने  मौलिक  अधिकारों  तथा  विधि

 के  समक्ष  समता  के  अनुरक्षण  के  उद्दं  एय  से  दायर  किए  जाते  यही  मुख्य  बात  यदि  कतिपय

 नियमों  का  अनुपालन  नहीं  किया  है  तो  आप  कहीं  भी  राहत  प्राप्त  कर  सकते  हैं  परन्तु  आज

 भी  कई  प्रशासकों  के  हाथों  विधि  के  समक्ष  समता  के  सिद्धांत  को  खतरा  वे  किसी  एक  को

 चाहते  हैं  तो  दूसरे  को  नापसन्द  करते  हैं  और  बिना  किसी  सुनवाई  के  कार्यवाही  करते  स्वयं

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  प्राकृतिक  न्याय  के  सिद्धांत  का  उल्लंघन  करने  वाले  कार्य  शून्य

 उसे  शून्य  घोषित  करना  ही  उस  आदेश  को  उस  आधार  पर  अधिकरण  द्वारा  रह

 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 थी  सत्येशा  नारायण  सिह  :  परन्तु  इस  शून्यता  से  कौन  प्रभावित  होगा  ?

 को  सोलानाथ  सेन  :  कमेंचारी  को  को  राहत  नहीं

 श्री  सत्येश्ा  नारायण  कया  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  प्रशासनिक

 करण  का  आदेश  शून्य  माना  जाएगा  ?
 ।

 थी  भोलानाथ  लेन  :  हो  सकता  )  इस  आदेश  को  शून्य  घोषित  करना

 पड़ेगा  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  नेसगिक  न्याय  का  अनुपालन  न  करने  का  अर्थ

 शन्यता

 अब  अनुच्छेद  21  के  संबंध  में  एक  नई  अवधारणा  बनती  जा  रही  है  जहां  यह  कहा  जा

 रहा  है  कि  मनुष्य  को  जीवन  तथा  जीवनयापन  का  मोलिक  अधिकार  है  ।  बम्बई  गंदी  बस्तियों  के

 एक  मामले  में  यह  कहा  गया  है  कि  अनुच्छेद  21  में  न  केवल  जीवन  अपितु  जीवनयापन  का

 संरक्षण  भी  सम्मिलित  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  परन्तु  मैं  अधिकरण  के

 पास  जाकर  यह  नहीं  कह  सकता  कि  आदेश  को  रह  घोषित  करो  क्योकि  इससे  मेरी  रोजी

 रोटी  छिनती  है  ।

 मैं  छोटो  पहलुओं  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  माननीय  मंत्री  स्वयं  सक्षम  हैं  और

 इस  मामले  की  जांच  करेंगे  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  उनका  बहुत  आदर  करता

 कृपया  अनुच्छेद  227  अनुच्छेद  226  का  संशोधन  नहीं  किया  गया  उच्च

 न्यायालय  के  पास  शक्ति  है  पर  किसी  नागरिक  को  उस  शक्ित  से  वंचित  किया  गया  है  क्योंकि

 बहू  उसके  सेवा-आचार  मामलों  से  संबंधित  कलकत्ता  में  एक  अधिकरण  अनुच्छेद  227
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 |]  का her

 में  कहा  गया  है  :

 हब

 उच्च  उन  राज्य  क्षेत्रों  में  सर्वत्र  जिनके  सम्बन्ध  में  वह  अपनी
 कारिता  का  प्रयोग  करता  सभी  न्यायालयों  और  अधिकरणों  का  अधीक्षण |

 अब  क्या  वे  केन्द्रीय  अधिकरण  में  अपील  करेंगे  या  विधि-संबंधी  किसी  गलती  पर  क्या  वे
 उच्च  न्यायालय  में  जाएंगे  ?  इस  कानून  में  यह  कहा  गया  है  कि  अनुच्छेद  32  के  अधीन  उच्चतम
 न्यायालय  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  न्यायालय  का  क्षेत्राधिका र  इसमें  नहीं  होगा  ।

 अब  किसी  औद्योगिक  पंचाट  के  समय  क्‍या  होता  है  ?  विधि  संबंधी  त्रुटि  होने  के  कारण
 उच्च  न्यायलय  उस  पंचाट  को  रह  घोषित  कर  देता  यद्यपि  तथ्यों  क ेआधार  पर

 नहीं  ।  इसी  प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  ऐसी  हीबात  करी  अनुच्छेद  227  (2)  के

 अधीन  अधीक्षण  क्‍या  है  ?  इसमें  कहा  गया

 उपबन्ध  की  व्यापकता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  उच्च

 ऐसे  न्यायालयों  से  विवरणी  मंगा

 ऐसे  न्यायालयों  की  पद्धति  और  कार्यवादियों  के  विनियमन  के  लिए

 रण  नियम  बना  सकेगा  और  जारी  कर  सकेगा  तथा  प्ररूप  विहित  कर  और

 किन्हीं  ऐसे  न्यायालयों  के  अधिकारियों  द्वारा  रखो  जाने  वाली

 प्रविष्टियों  और  लेखाओं  के  प्ररुप  विहित  कर  सकेगा  ।

 इसके  पदचात  अनुच्छेद  227  (3)  :

 न्यायालय  उन  फीसों  की  सारणियां  भी  स्थिर  कर  सकेगा  जो  ऐसे  न्यायालयों

 के  शैरिफ  को  तथा  सभी  लिपिकों  और  अधिकारियों  को  तथा  उनमें  विधि  व्यवसाय  करने

 वाले  अधिवकक्‍्ताओं  और  वकीलों  को  मिल

 इसके  पश्चात्‌  227  (4)  :

 अनुच्छेद  की  कोई  बात  उच्च  न्य॒यालय  को  सशस्त्र  बलों  से  संबंधित  किसी  विधि

 द्वारा  या  उसके  अधीन  गठित  किसी  न्‍्यायलय  या  अधिकरण  पर  अधीक्षण  की  शक्तियां

 देने  वाली  नहीं  समझी  जाएगी  ।”
 गा
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 के  निरनुमोदन के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  ;

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 —_—

 भोलानाथ

 उच्च  न्यायालय  नियम  बना  सकता  है  केवल  उच्च  न्यायालय  ही  इसे  नियंत्रित  कर

 सकता  है  और  इस  पर  अधीक्षण  कर  सकता  है  और  अनुच्छेद  227  में  यह  कहा  गया  है  कि  यदि

 कोई  व्यक्ति  यह  समभता  है  कि  अधिकरण  ने  अपने  क्षेत्राधिकार  का  उल्लंघन  किया  है  या

 किसी  कानूनी  मुह  पर  अपना  निर्णय  नहीं  दिया  है  तो  वह  अनुच्छेद  226  के  अधीन

 उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता

 अब  मैं  समभता  हूं  इसके  बारे  में  थोड़ासा  सोचने  की  आवश्यकता  है  ।  स्वाभाविक

 है  कि  श्रमिकों  को  औद्योगिक  न्यायालय  उत्सादन  नहीं  किया  गया  और  प्रशासनिक

 अधिक  रण  में  जाने  का  अधिकार  ऐसे  सरकारी  उपक्रम  हैं  जहां  के  कमंचारी  औद्योगिक

 न्ययालयों  में  जा सकते  हैं  और  इसके  अतिरिक्त  यदि  वे  किसी  न्यायाधीश  के  समक्ष  जाना

 पसन्द  न  करते  तो  वे  प्रशासनिक  अधिकरण  में  जा  सकते  परन्तु  ऐसा  जो

 उद्योग  जैसे  किसी  संगठन  से  संबंध  नहीं  रखता  ऐसा  जो  सरकार  का  एक

 कर्मचारी  ही  वह  औद्योगिक  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकता  है  और  वह  उच्च  न्यायलय

 में  नहीं  जा  सकता  वह  केवल  अधिकरण  में  ही  जा  सकता  इस  मामले  में

 उच्चतम  न्यायालय  का  योगदान  इतना  ही  है  कि  दो  सदस्यों  की  एक  खण्डपीठ  होनी

 चाहिए  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  कानून  को  अभी  स्वीकृत  नहीं  किया  यदि  खण्डपीठ

 का  गठन  भिन्‍न  है  तो  बनाए  गए  कानून  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यहां  मुझे  लगता

 है  कि  अनुच्छेद  14  का  व्यापक  रूप  से  उल्लंघन  होता  यह  कहा  गया  है  कि  एक  सरकारी

 कर्मचारो  अथवा  सरकारी  उपक्रम  का  कर्मचारी  अपने  सेवा  नियमों  आदि  संबंधी  मौलिक

 कारों  के  उल्लंघन  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  परन्तु
 सरकारी  औद्योगिक  उपक्रम  में  काम  करने  वाला  कर्मचारी  अपने  मौलिक  अधिकारों  अथवा

 संवंधानिक  विधि  के  उल्लंघन  के  लिए  न  केवल  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालय  में

 जा  सकता  है  बल्कि  अधिकरण  और  औद्योगिक  न्यायालय  में  भी  जा  सकता  ये  न्यायालय

 उसके  लिए  खले  हैं  ।  यदि  अब  उच्च  न्यायालय  का  प्रावधान  समाप्त  कर  दिया  जाता  तो  भी

 उसके  लिए  तीन  न्यायालय  बच  जाते  यहां  आप  कहते  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नियम

 बनाये  जाने  के  बजाय  केन्द्रीय  सरकार  नियम  बनाएगी  ।  जब  तक  संविधान  में  उपबन्ध  तब

 तक  उच्च  न्यायालय  की  नियम  बनाने  की  शक्ति  कैसे  छीनी  जा  सकती  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि

 इसका  उहध्य  प्रशंसनीय  है  और  इसमें  कोई  संदेह  भी  नहीं  हैं  ।

 परन्तु  वास्तविक  बात  यह  उच्च  न्यायालयों  में  काम  बहुत  उनके  पास  त्वरित

 उपचार  नहीं  है  और  लागत  भी  अधिक  आती  जरा  देखिए  कलकत्ता  में  क्‍या  हो  रहा
 मैंने  एक-दो  दिन  पहले  इस  पर  ध्यान  दिया  था  ।  वहां  पर  लगभग  3000  मामले  उच्च  न्यायालय
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 |.  प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 द्वारा  अन्तरित  कर  दिए  दिए  गए  वहां  पर  केवल  चार  न्यायाधीश  और  मुझे  बताया

 गया  कि  एक  महीने  में  1000  ओर  मामले  आने  वाले  चार  न्यायाधीशों  द्वारा  कितने  मामले

 शीघ्रतापूर्वक  निपटाए  जा  सकते  इसकी  अधिक  संभावना  नहीं  यदि  लागत  का

 प्रएन  इसमें  अन्तग्रंस्त  तो  लागत  को  कम  कैसे  किया  जाएगा  ?  इसकी  भी  संभावना  नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  या  अन्य  न्यायालयों  की  संख्या  बढ़ाने  की  बजाय  ऐसा  किया  और

 सरकार  की  ओर  से  भी  खर्च  कम  नहीं  किए  जाएंगे  ।

 जज

 परन्तु  मूल  मुद्रा  शेष  रह  जाता  क्‍या  हम  उन  व्यक्तियों  में  भेदभाव  करने  जा  रहे  ?

 जो  सभी  कर्मचारी  हैं  उनमें  से  कुछ  सरकारी  कर्मचारी  कुछ  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारी

 जिन्हें  कम  वेतन  मिलता  है  वे  औद्योगिक  न्यायालय  और  अधिकरणों  में  जा  सकते  जो

 कर्मकारਂ  की  परिभाषा  में  नहीं  आते  हैं  वे  उच्च  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकते  वे  इसी  प्रकार

 की  राहत  प्राप्त  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  या  अधिकरण  में  जा  सकते  हैं  |  प्रत्येक  व्यक्ति

 उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकता  ।  परन्तु  आप  उच्च  न्यायालय  में  जाना  चाहें  आप

 नहीं  जा  सकते  ।  उच्च  न्यायालयों  से  यह  शक्ति  हटा  ली  गई  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं

 है  कि  इसका  उ्दं श्य  बहुत  अच्छा  है  और  शीघ्र  न्याय  देने  की  प्रक्रिया  ढूंढी  जानी

 माननीय  मंत्री  न्यायाधीशों  अथवा  खण्डपीठों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रयास  करेंगे  ताकि

 विलम्ब  न  हो  मैं  एक  अनुरोध  करू गा  ।

 आपसे  एक  अनुरोध  यदि  कोई  कर्मकार  या  कोई  कमंचारी  अधिकरण  में  मामले  में

 जीत  जाता  तो  राज्य  अथवा  नियोक्‍ता  को  उच्चतम  न्यायालय  या  केन्द्रीय  अधिकरण  आदि

 में  अपील  नहीं  करनी  चाहिए  ।  ऐसा  इंगलेंड  आपराधिक  मामलों  में  संभव  जहां  सरकार

 कोई  अपील  नहीं  करती  है  ।  इस  मामले  विशेष  हमारी  कल्याणकारी  सरकार  होने  के

 अधिक  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  किया  जाना  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 बढ़े  घरानों  संगठित  उद्योग  आदि  में  से  यदि  कोई  कर्मचारी  अधिकरण  में  मामले  में  जीत

 जाता  तो  उच्चतम  न्यायालय  में  कोई  अपील  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  उच्चतम  न्यायालय

 तक  मत  घसीटो  |  ऐसा  न  होने  दें  ।  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  कया  है  ?  किसी  व्यक्ति  को

 30  वर्ष  तक  न्याय  नहीं  मिल  पाता  है  और  उसका  नियोक्‍ता  उच्च  न्यायालय  में  मामला  ले  जाता

 और  यदि  वह  अधिकरण  में  जीत  जाता  तो  वे  कहते  हैं  कि  इस  प्रक्रिया  या  उस  प्रक्रिया  का

 पालन  नहीं  किया  गया  ।  उच्चतम  न्यायालय  कहता  ऐसे  मु  किसी  रीति

 को  विचार  नहीं  किया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का

 स्मरण  कराता  हूं  कि  कोई  अपील  नहीं  की  जानी  यद्यपि  मैं  उनके  लाभ  के  लिए  बोल

 रहा  हूं  अन्यथा  उन्हें  ऐसा  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  जो  आपके  मन  में  कृपया  प्रयास  कीजिए

 कोर  उस  मामले  के  बारे  में  विचार  कीजिए  ।  इसके  इस  अधिनियम  संभावित  त्वरित
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 भोलामनाथ  सेन  |

 उपचार  और  त्वरित  न्याय  के  प्रशंसनीय  उद्वं  श्य  के  कारण  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 *+कुसारी  समता  बन्ों  :  सभापति  मैं  इस  प्राशसनिक  अधिकरण

 विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।  मैं  इसका  समर्थन  मेरे  से  पूर्व  के  इस  सभा  के  माननीय

 सदस्य  श्री  भोलानाथ  सेन  द्वारा  दिए  गए  कारणों  से  करती  हूं  ।  मैं  उनकी  कुछ  बातों  से
 पूर्णतः

 सहमत  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  राज्य  सरकार  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मकार  और  अन्य  कमंचारियों  को  शीघ्र  न्याय  मिल  सकेगा  और

 उन्हें  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  अपने  विधि  पूर्ण  अधिकार  मिल  मु  बोलने  से  पूर्व  कुछ
 विरोध  का  सामना  करना  पड़ा  ।  ऐसा  इसलिए  होता  है  कि  जब  भी  सत्ताधारी  पक्ष  के

 कुछ  कहने  का  प्रयास  करते  तो  विपक्षी  सदस्य  हमें  चुप  कराने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 विपक्ष  के  सभी  नेता  परन्तु  ऐसे  कुछ  विपक्षी  नेता  हैं  जो  वास्तव  में  हमें  प्रोत्साहित

 करते  हैं  और  हमें  उनसे  पितातुल्य  व्यवहार  मिलता  है  ।  हम  उनका  बहुत  आदर  करते  हैं  ।

 परन्तु  कुछ  ऐसे  विपक्षी  दल  हैं  जो  भारत  के  रूप  में  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  जो

 हमारे  देश  में  किसी  अच्छाई  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हैं  और  उसे  मान्यता  नहीं  दे  सकते

 जिनका  मुख्य  उदहं  ए्य  भारत  की  भारत  की  सामाजिक  जीवन

 आदि  का  भला  न  करना  महात्मा  सुभाष  क्रांतिकारी  कविं  काजी  नजरूल  इस्लाम

 रवीन्द्र  नाथ  स्वामी  रामकृष्ण  परमहंस  देव  आदि  जिनसे  आदश  नहीं  हैं  ।

 बे  लोग  जो  इस  बात  में  विश्वास  रखते  हैं  कि  उनके  पथ  प्रदर्शक  केवल  काले  माकक्‍्स  और  लेनिन

 वे  जो  भारत  माता  को  अपनी  माता  नहीं  मान  सकते  वे  तो  इस  देश  में  हर  अच्छी  बात

 का  बस  विरोध  करने  का  प्रयास  करते  हमें  पता  है  कि  विपक्ष  का  काम  विरोध

 करना  है  परन्तु  उन्हें  रचनात्मक  तरीके  से  विरोध  करना  उन्हें  हर  अच्छी  बात  का

 केवल  विरोध  के  लिए  विरोध  नहीं  करना  उनके  विरोध  में  रचनात्मक  सुकाव  होने

 चाहिएं  ।  उन्हें  लाभकारी  परिणाम  उत्पन्न  करने  चाहिएं  ।

 उसका  परिणाम  देश  को  पीछे  ले  जाना  नहीं  होना  चाहिए  ।  उन्हें  हमारे  गतिशील  प्रधान

 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  उठाए  गए  प्रगतिशील  कदमों  की  सर्देव  आलोचना  नहीं  करनी

 उन्हें  सदंव  हमारे  मंत्रियों  की आलोचना  नहीं  करनी  उन्हें  हमारी  सरकार  के

 साथ  सहयोग  करना  चाहिए  और  यदि  उनके  पास  रचनात्मक  सुझाव  तो  वे
 देने  चाहिए  ।

 मैं  उनसे  देश  को  आगे  ले  जाने  के  काये  में  हाथ  बंठाने  का  अनुरोध  करती  मैं

 यह  कहना  चाहती
 हूं  कि  यह  विधेयक  श्रम  जीवी  बर्गों  की  भलाई  के  लिए  बहुत  प्रभावी  सिद्ध

 न  _“  “  ““““““  ता

 *बंगला  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 ~  tie  ce
 होगा  ।  सरकारी  कमंचारियों  को  उच्च  न्यायालयों  के  दरबाजे  नहीं  खटखटाने  राज्य
 सरकारों  और  केन्द्रीय  दोनों  के  कर्मचारियों  को  इससे  लाभ  होगा  केन्द्र  और  राज्यों
 में  अधिकरण  की  खण्डपीठ  प्राथमिकता  निर्धारित  करने  के  बाद  कर्मचारियों  की  समस्याएं
 भाने  में  सफल  ज॑सा  कि  श्री  भोलानाथ  सेन  थोड़ी  देर  पहले  कह  रहे  उच्च  न्यायालयों
 में  ।0  या  15  वर्षों  से  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  औद्योगिक  अधिक  रणों  में  भी  हमने  देखा  कि
 ओद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मामलों  को  वर्षों  तक  लम्बित  रखा  जाता  उनके
 पास  शिकायत  लेकर  जाने  वाले  कर्मकार  को  न्याय  के  लिए  लम्बे  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 परन्तु  इस  प्रशासनिक  अधिकरण  के  परिणामस्वरूप  इस  विलम्ब  में  काफी  कमी  होगीम
 मैं  अपने  देश  की  न्यायपालिका  की  कोई  निन्दा  नहीं  करना  चाहती  हूं  ।  मैं  हमारे  न्यायाधीशों  और

 न्यायिक  प्रणाली  की  बहुत  आदर  और  सम्मान  करती  हूं  ।  परन्तु  एक  कहावत  है  कि  न्याय  पंसे

 से  ही मिल  सकता  पंसा  है  तो  अच्छा  वकील  मिल  जाता  है  पंसा  है  तो  अच्छा  न्याय  मिल

 जाता  हैਂ  जिसके  पास  साधन  है  उसे  न्याय  मिल  जाता  परन्तु  जिसके  पास  कुछ  नहीं  उसे

 न्याय  नहीं  मिलता  किसी  को  न्याय  मिलेगा  और  किसी  को  ऐसा  नहीं  पलेगा  ।

 समानता  और  समान  न्याय  ही  मुख्य  बात  है  ।  मेरा  विष्वास  है  कि  इस  विधेयक  माध्यम  से

 कर्मकारों  को  वह  न्याय  मिल  जाएगा  ।  माननीय  मंत्री  स्वयं  एक  अनुभवी  वकील  और  एक  गतिशील

 युवा  नेता  हैं  ।  मैं  उन्हें  कुछ  बातें  बताना  चाहती  हूं  ।  केन्द्र  में  प्रशासनिक

 जो  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  उच्चतम  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  होना

 परन्तु  मैं  समभती  हूं  कि  इस  बात  पर  हमारे  बीच  कुछ  मतभेद  है  कि  प्रशासनिक  स्तर  पर

 किस  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  राज्य  स्तर  पर  स्थापित  किए  जाने  वाले  अधिकरण

 का  अध्यक्ष  उच्च  न्यायालय  का  मुख्य  न्यायाधीश  होगा  ।  केवल  तब  ही  लोगों  को  स्थाय

 प्रशासनिक  स्तर  पर  नियुक्ति  करते  समय  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उसे  किस  प्रकार

 का  अनुभव  प्राप्त  फिर  भी  यह  सुनिद्दिचत  करना  चाहिए  कि  उसकी  अच्छी  प्रतिष्ठा  बनी

 हुई  क्‍या  उसे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  मामले  निपटाने  का  पिछला  कोई

 अनुभव  हैं  ।  महोदय  बंगला  में  एक  कहावत  है
 :

 वेदना  सेई  जन  बो

 जे  जन  रोग

 अंत्रग्मा  कोमू  ना  बोके  हयनी

 जे  कौभू  रोगी  ।”

 '  *
 बह  व्यक्ति  जिसे  श्रमिकों  के

 का  अनुभव है
 और  में  श्मिकों  के

 प्रति  सहानुभूति  केवल  वद्दी  उपयुक्त  रीति  से  उन  के  मामलों  को  निपटा  सकता  उसे  श्रमिकों

 ई
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 कुमारी  मधता

 के  दु:ख
 और  परेशानी  की  भाषा  आनी  एक  और  कहावत  है

 साथे  दण्डदाता

 कण्ड  जबे  सेमन  आधाते

 सर्वे  श्रेष्ठ  से

 श्रमिकों  को  उचित  न्याय  देने  के  प्रशासनिक  स्तर  पर  अधिकरण  में  नियुक्ति
 किया  जाने  वाले  व्यक्ति  के  पास  पर्याप्त  अनुभव  और  श्रमिकों  के  प्रति  स

 हानुभूति  पूर्ण  रवेया

 होना  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  उसकी  पूब॑  प्रतिष्ठा  अच्छी  होनी  मुझे  इस  संबंध  में

 सी  आशंका  है  क्‍योंकि  का  जला  छाछ  को  फूंक  कर  पीता  है  ।'  मुझे  पता  है  सरकार  कतिपय
 स्तर  पर  नियंत्री  कम्पनियां  स्थापित  करने  की  कोशिश  कर  रही  परन्तु  ऐसी  कम्पनियों  की
 अध्यक्षता  के  लिए  कुछ  ऐसे  नाम  आए  हैं  जो  अपने  पिछले  कारनामों  के  कारण  जाने  जाते  हैं
 जिनके  कुप्रबन्ध  के  कारण  एक  के  बाद  एक  कम्पनी  रूग्ण  होती  जिनके  कुप्रबन्ध  के  कारण

 पीछे  हजारों  श्रमिक  आज  फूटपाथ  पर  पड़े  मुझे  भय  है  कि  उन  लोगों  को  इन  अधिकरणों  में

 नियुक्त  किया  जाएगा  और  वास्तव  में  उनके  कारनामों  के  लिए  दण्डित  किए  जाने  की  बजाय

 पुरस्कृत  किया  जाएगा  ।  आपको  इस  प्रकार  की  बातों  के  प्रति  सतक॑  रहना  आपको

 इसके  विरुद्ध  कड़ी  निगरानी  रखनी  होगी  ।

 अब  मैं  अनुच्छेद  311(2)  के  विषय  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  यह  बहुत
 महत्वपर्ण  अनुच्छेद  है  ।  आप  प्रशासनिक  अधिकरण  स्थापित  करने  जा  रहे  हम  इसका  स्वागत
 करते  इसके  साथ  ही  अनुच्छेद  311  (2)  के  अन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  कहा  है  कि

 यदि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  राष्ट्र-वि  रोधी  अथवा  देश-द्रोहात्मक  गतिविधियों  में  लिप्त  होता
 तो  प्रशासनिक  प्राधिकारियों  को  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  अधिकार  होगा  ।  उसे

 कोई  कारण  बताए  बिना  सरकारी  सेवा  से  निकाला  जा  सकता  मैं  इस  बिचार  का  समर्थन

 करती  हू

 यदि  कोई  व्यक्ति  राष्ट्र  विरोधी  कार्य  करता  है  या  देश  के  अहित  में  जासूसी  करता  है  तो

 उसे  पदच्युत  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  सभी  सदस्य  इसका  समर्थन  करेंगे  ।  लेकिन  मुझे
 डर  है  कि  इस  शक्ति  का  कहीं  दुरुपयोग  न  किया  यदि  किसी  प्रशासनिक  अधिकारी  को

 किसी  कर्मचारी  से  व्यक्तिगत  रूप  में  चिढ़  हो  या  वह  उससे  खुश  न  हो  तो  वह  इस  अनुच्छेद
 के

 उपबन्धों  का  दुरुपयोग  करके  उस  कमंचारी  को  पदच्युत  कर  सकता  है  और  उसका  जीवन  बर्बाद
 कर  सकता  है  ।  आप  यह  सुनिश्िणत  करे  कि  जिस  कर्मंचवारी  को  अनुच्छेद  31  2)
 अन्तगंत  दण्ड  दिया  जाता  उसे  बाकायदा  आ  रोप-पत्र  दिया  जाए  ओर  उसे  कारण  बताने  तथा
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 जप  -

 अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  दिया  कम  से  कम  उसे  यह  ज्ञात  हो  कि  उसे  किन

 कारणों  से  सेवा  से  पदच्णुत  किया  जा  रहा  किसी  भी  अधिकारी  को  अपनी  शक्तियों  के

 दुरुपयोग  द्वारा  किसी  कर्मचारी  का  भविष्य  बर्बाद  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  भूंकि

 इस  अनुच्छेद  के  अधीन  उच्चतम  न्‍्यायलया  क  निर्णय  घोषित  किया  गया  था  इसलिये  राज्य

 सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कमंचारी  अत्यन्त  अनिष्चिततता  में  अपने  दिन  काट  रहे

 हैं  ।  उनके  जीवन  में  निराशा  छा  गई  है  ।  उन्हें  डर  है  कि  किसी  भी  समय  प्रशासन  या  प्रबन्धक

 उनके  प्रति  प्रतिकूल  रवैया  अपनाकर  उन्हें  सेवा  से  हटा  सकते  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  भय

 को  अवदय  दूर  करे  ।  इसके  अलावा  इस  कानून  का  उचित  कार्यान्वयन  सुनिदिचत  किया

 संसद  ने  कितने  ही  कानून  बनाए  हैं  लेकिन  उनका  कार्यात्वियन  ठीक  से  नहीं  हुआ  कानूनों  में

 कई  कमियां  हैं  ।  संसद  द्वारा  पारित  दहेज  विरोधी  अधिनियम  पारित  किया  गया  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  दहेज  नहीं  ले  सकता  और  न  दे  सकता  दहेज  लेने  और  देने

 दोनों  ही  दण्ड  के  भागी  होंगे  ।  मुस्लिम  विधि  में  उपबन्ध  है  कि  चोर  के  हाथ  काट  दिए

 लेकिन  क्‍या  ये  कानून  वास्तव  में  लागू  किए  जाते  हैं  ?  ऐसे  कई  कानून  हैं  जो  लाग्‌  नहीं

 किए  जाते  |  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  ।  इस  प्रशासनिक  विधेयक  के  पारित  होने  पर  इसे

 बयां  शीघ्र  लाग  किया  जाना  तभी  कामगारों  तथा  कर्मचारियों  को  शीघ्र  न्याय

 ऐसा  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  कि  कर्मचारी  सरलता  से  अधिक  रणों  के  पास  जा

 सके  ।  किसी  भी  स्तर  पर  उनके  मार्ग  में  रुकावर्ट  नहीं  होनी  न  ही  इसके  लिए  उनसे

 भारी  फीस  लेनी  चाहिए  वरना  इसका  प्रयोजन  ही  विफल  हो  जाएगा  और  कामगगारों  को  न्याय

 नहीं  मिल  पाएगा  ।

 अब  श्रीमन  मैं  राज्यों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  भाष  राज्यों  में  अधिकरण  की

 न्यायपीठ  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  भी  राय  लेनी  बाहिए  क्यों

 कि  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  उन्हें  महत्वपूर्ण  मूमिका  अदा  करनी  किन्तु

 श्रीमन  क्या  आप  जानते  हैं  कि  पद्िचम  बंगाल  और  त्रिपुरा  में  क्या  हो  रहा  है  ?  विशेषरूप  श्रे

 त्रिपुरा  में  राज्य  सरकार  के  जो  कर्मचारी  माक्स॑वादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  काडर  के

 किलसी

 हैंया  जो

 उनकी  विचारधारा  का  समर्थन  नहीं  उन्हें  तंग  किया  जा  रहा  जो  फेडरेशन  के  या

 के  या  एक्शन  कमेटी  के  सदस्य  हैं  उन्हें  थोड़े-थोड़े  समय  में  किसी-न-किसी

 बहाने  स्थानांतरित  किया  जा  रहा  है  ताकि  ने  कोई  और  पार्टी  न  बना
 सकें  और

 कामगारों  के

 अधिका  रों  के  लिए  या  उनके  राजनीतिक  अधिकारों  के  लिए  न  सड़  उन्हें  एक  स्थान  से

 दूसरे  पर  स्थानांतरित  करके  उनका  पारिवारिक  जीवन  अस्त-व्यस्त  किया  जा  रहा

 आप  जानते  हैं  कि  जो  लोग  सी०पी०आ  के  समर्थक  नहीं  हैं  या  जो  उनको  हां  में  हां

 271



 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांचिधिक  संकल्प  भोर

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 ममता

 मिलाने  को  तैयार  नहीं  हैं  उन्हें  311(2)  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  नौकरी  समाप्त  हो  जाने

 का  खतरा  बैना  रहता  ऐसे  मामलों  में  केन्द्रीय  अधिकरण  की  पूर्ण  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए
 कि  वह  उनकी  जाँच  करे  और  अन्तिम  निर्णय  दे  ।

 क्रो  अजय  विश्वास  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रद्न

 झो  पी०  आर०  :  नहीं  वे  व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  उठा  सकते  ।

 सभापति  महोदय  अक्कस  :  कोई  भी  सदस्य  व्यवस्था  का  प्रदन  उठा

 सकता  है  ।  आप  इससे  क्‍यों  चिंतित  हैं  ?  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?  इससे  पहले  कि  मैं  आपकी

 बात  पर  कौन  से  नियम  का  उल्लंघन  हुआ  है  ?

 प्रो०  मधु  बण्डवते  :  नियम  376  |

 सभापयि  महोदय  :  वह  नियम  376  तो  व्यवस्था  के
 प्रइन  के  बारे  में  आप  अपनी

 बात  जारी  रखिए  ।

 भ्रो  पो०  आर०  कुसमारसंगलम  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 श्री  अजय  वह  अनुच्छेद  311  का  संदर्म  दे  रही  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  कुछ  भी  की  अनुमति  नहीं  सभापति  की

 अनुमति  के  बिना  कही  गई  कोई  भी  बात  कारयंवाही-वृत्तांत  में  दर्ज  नहीं  की  जाएगी  ।

 भरी  सेफ्हीन  चोघरो  :  उन्होंने  जो  भी  कहा  है  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  दर्ज
 किया  जाना

 सभापति  महोदय  :  मैं  किसी  प्रकार  के  व्यवधान  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 कुमारी  लमता  बन्जो  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देती  हैँ  क्योंकि  मैं  उनकी

 दुखती  रग  की  ठेसे  पहुंचाने  में  सफल  हुई  हूं  ।  बंगाली  में  एक  कहावत  है  कि  का  दिमाग
 हमेशा  सामान  पर  ही  रहता  है  ।  क्योंकि  मैंने  सही  जगह  पर  चोट  की  है  इसलिए  माननीय  सदस्य
 को  बुशा  लगा  इसमें  कोई  हजे  नहीं  है  ।  कामगार  अपनी  भाषा  में  गरी  बोलता
 वह  सातरमਂ  माक्संवाद  की  भाषा  नहीं  हो  सकती  उसकी  भाषा
 जीबिते  रहने  तथा  उसके  अधिकारों  की  भाषा  होती  है  ।.  बे  अपने  न्‍्यायोचरित  अधिकार  चाहते

 372
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 यहां  कम्युनिस्ट  या  कांग्रेस  का  कोई  प्रश्न  नहीं  पश्चिम  बंगाल  तथा  त़िपुरा

 की  राज्य  सरकार  सम्पूर्ण  शक्ति  का  दुरुपयोग  कर  रही  हैं  और  कामगारों  को  परेशान  कर  रही

 है  ।  जो  उनके  काडर  के  नहीं  जो सी०  आई०  टी०  यू०  के  या  समन्वय  समिति  के  सदस्य  नहीं

 हैं  उन्हें  रातों-रात  सूदूर  स्थानों  पर  स्थानांतरित  किया  जा  रहा  ऐसा  सरकारी

 नियम  हैं  कि  यदि  पति  तथा  पत्नी  एक  ही  स्टेशन  पर  कार्य  करते  हैं  तो  उनमें  से  किसी  एक  को

 स्थानांतरित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ऐसा  ही  करती  है  और

 पत्नी  को  अलग  कर  देती  प्रशासनिक  अधिकरण  महत्वपूर्ण  है  ।  वहां  जो  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  खण्ड  विकास  अधिकारी  हैं  वे  निष्पक्ष  होकर  कार्य  नहीं  कर

 सकते  ।  यदि  कोई  खण्ड  विकास  अधिकारी  ऐसा  करने  का  प्रयास  करता  है  तो  सी०  पी०  आई०

 उस  पर  सी०  पी०  एम०  के  समर्थथकों  के  अनुसार  कार्य  करने
 के

 लिए  दबाब  डालती

 है  ।  वहां  की  यह  स्थिति  बहुत  खतरनाक  आज  ही  सत्र  में  एक  प्रइन  था  कि  एन०बी०सी०सी  की

 गतिविधियां  क्‍यों  रूकी  हुई  हैं  ?  कुछ  ही  दिन  पहले  सी०  पी०एम०  के  गुण्डों  ने  एन०बी०सी०सी  ०

 पर  हमला  करके  काम  करके  ठप्प  करवा  दिया  केवल  एन०बी०सी०सी०  में  ही  मेद्रो

 रेलवे  और  सरकलर  रेलवे  का  सारा  काम  तथा  हल्दिया  कम्पलेक्स  का  सारा  काम  सी०पी  ०आई०

 )  के  गुण्डों  द्वारा  रूकवा  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  गुण्डाबाद  से  एक  दिन  तो  राजनीति

 चल  सकती  है  लेकिन  कोई  रचनात्मक  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 मेरा  नम्न  निवेदन  यह  है  कि

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  कल्याण  का  ध्यान  रखने  की  जिम्मेदारी  भी  केन्द्रीय  सरकार

 की  प्रशासनिक  अधिकरण  का  यह  कत्तंग्य  है  कि  वह  श्रमिक  कल्याण  समितियों  के  कार्यों  पर

 निगरानी  रखे  ।  कया  राज्य  श्रमिक  कल्याण  समितियां  श्रमिकों  का  कल्याण  करती  हैं  या  किसी

 एक  व्यक्ति  विशेष  का  ?  वे  पार्टी  का  कल्याण  कर  रहे  हैं  या  श्रमिकों  का  ?  कुछ  समय  पहले

 परदिचमी  बंगाल  में  श्रमिक  कल्याण  समितियों  का  गठन  किया  गया  था
 ।  यहां  उपस्थित  ऐसे  लोग

 जो  श्रमिक  संघों  में  शामिल  जो  श्रमिक  के  शुभ  चिन्तक  हैं  और  उनसे  सहानुभूति  रखते

 उन्हें  यह  सुनकर  धक्का  पहुंचेगा  कि  श्रमिक  कल्याण  समितियों  में  किसी  भी  श्रमिक  प्रतिनिधि  को

 नहीं  रखा  गया  सी०  पी०  एम०  के  चुने  हुए  कामरेडों  को  ही  श्रमिक  कल्याण  समितियों  में

 रखा  गया  इस  स्थिति  में  श्रमिकों  और  कामगारों  को  कंसे  न्याय  मिल  सकता  मैं  इस

 प्रशासनिक  अधिकरण  का  समर्थन  कर  रही  हूं  |  परन्तु  इसके  साथ-साथ  में  यह  भी  कहूंगी  कि

 केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  लगातार  सम्पर्क  और  सहयोग  की  आवष्यकता  न्याय  देने  में

 समानता  होनी  यह  भिन्न-भिन्न  व्यक्तियों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  नहीं  होना

 हए ढ़

 इसके  सरकारी  उपक्रमों  को  भी  इसके  कार्यक्षेत्र  और  अधिकरण  क्षेत्र  के

 अन्तग्रेंत  लाना  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  भी  इन  अधिक  रणों  में  शीघ्र  न्याय

 दिलामे  की  व्यवस्या  करनी  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  इस  पर  विचार  करने  का  अनुरोध
 मैं  एक  बार  फिर  तहदिल  से  प्रशासनिक  अधिक

 रणों
 की  स्थापना  का  समर्थन  करती  हूं
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 जज
 समता  बनर्जो  ]

 और  मैं  सुझाव  दूंगी  की  कुछ  सेवा  निवृत  अधिकारियों  को  इस  अधिकरण  का  सदस्य  बनाया

 जाये  |  यह  एक  अच्छा  कदम  होगा  क्‍योंकि  ऐसे  मामलों  में  उच्चित
 कार्यवाही  करने  का  उन्हें  पर्याप्त

 अनुभव  महोदय  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  देने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  और

 इसी  के  साथ  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 ]

 डा०  गौरोधांकर  राणहंस  :  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  वंसे  इस  बिल  में  कहने  लायक  बहुत  बातें  हैं  और  जो  बातें  कहने  लायक  हैं  उनमें  बहुत
 सारी  ममता  जी  ने  भी  कही  हैं  ।

 लेकिन  जब  आपने  मुझे  मौका  दिया  है  तो  मैं  दो-एक  बातें  कहना  कभी  आप

 इससे  भी  हटकर  देखें  कि  जहां  आप  इन  ट्राइक्युनल  के  मेम्बर  जुडिशियरी  से  ज्वाएंट
 सेक्रेटरी  और  एडीशनल  सेक्रेटरी  को  बनाबें  वहां  आप  पब्लिक  एडमिनिस्ट्रेशन  के  किसी  प्रोफेसर

 को  इसका  मेम्बर  क्‍यों  नहीं  बना  सकते  जो  कि  एक  नया  एन्थ्युजियाज्म  इस  क्षेत्र  में

 मैं  आपको  एक  बात  दो-तीन  दिन  या  पिछले  बुधवार  को  एडमिनिस्ट्रेंटिय
 सर्विसिज  के  इम्तिहानों  के  लिए  28  वर्ष  से  26  वर्ष  आयु  करने  की  बात  पर  यहां  एक  स्वर  से

 सदस्य  कह  रहे  थे  कि  यह  बहुत  बड़ा  अन्याय  सभी  सदस्यों  का  यह  विचार  था  कि  गरीब

 तबके  के  बच्चों  या  देहात  में  रहने  वाले  लोगों  के  बच्चों  का  सविसिज  में  आना  कठिन  होता

 शायद  आपको  पता  नहीं  कि  हिन्दी  स्टेट्स  में  चार-चार  साल  तक  रिजल्ट  ही  नहीं
 निकलता  सम्भवत:ः  मनन्‍्त्री  जी  इस  बात  को  नहीं  जानते  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  देश

 की  क्योरोक्रेसी  ने  एक  षड्यंत्र  किया  एक  कांस्पिरेसी  की  है  कि  हिन्दी  स्पीकिंग  स्टेट्स  के  बच्चे

 सेन्ट्रल  सविसिज  में  न  आ  पाएं  ।

 क्या  कभी  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  गया  है  कि  एक  आई०  ए०  एस०  का  बच्चा  आई०

 एु०  एस०  क्‍यों  होता  एक  आई०  पी०  एस०  का  बच्चा  आई०  पी०  एस०  क्‍यों  होता  है  ?
 समाज  का  धनाढ्य  वर्ग  अपने  बच्चों  की  पढ़ाई  के  माध्यम  से  कराता  वही  वर्ग

 अपने  बच्चों  को आई०  ए०  एस०  बना  लेता  लेकिन  एक  देहात  में  रहने  गरीब  आदमी

 जिसे  दोनों  समय  रोटी  नहीं  मिलती  कपड़ा  पहनने  को  नहीं  मिलता  जो  साल  में  6  महीने

 नौकरी  की  तलाश  में  दर-दर  भटकता  क्‍या  उसका  लड़का  कभी  आई०  ए०  एस०  या  आई०
 पी०  एस०  में  आने  के  स्वप्न  देख  सकता  है  ?  मैंने  पहले  भी  कहा  आज  भी  मैं  कहता  हूं  कि

 यह  मुल्क  दो  भागों  में  बंटा  एक  का  नाम  है  जहां  के  लोग  सोफेस्टी  केटेड  अंग्रेजी
 बोलते  पब्लिक  स्कूल  में  पढ़ते  5  स्टार  कल्चर  में  जीते  और  दूसरे  भाग  का  नाम  है
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 जहां  के  लोग  रोजी-रोटी  की  तलाश  में  उत्तर  मध्य  रा  जअस्थान  से
 राजधानी  में  आते  जो  हिन्दी  बोलते  जिन्हें  आप  मंय्यन  कहते  हैं  और  जिसका  आप  मजाक

 उड़ाते  क्‍या  समानता  के  नाम  इक्वेलिटी  के  नाम  जो  संविधान  में  आपने  इक्बल

 अपाच्‌  निटीज  दी  क्या  वह  इक्वल  अपाच्‌'निटी  उन  गरीब  लोगों  को  मिल  सकती  कभी
 मिल  पाएगी  ?  एक  व्यवस्था  है  जिसके  हम  शिकार  बनते  जा  रहे  हैं  और  उस  व्यवस्था  को  खत्म
 करने  का  प्रयास  होना  एक  गरीब  लड़का  जो  देहात  में  रहता  वह  कभी  22-23  वर्ष
 में  बी०  ए०  पास  नहीं  कर  सकता  वह  24-25  वर्ष  में  बी०  ए०  पास  करता  है  और  उसे  3-4
 वर्ष  का  समय  मिलद्रा  ही  चाहिए  कि  वह  कम्पीट  करे  सेन्ट्रल  सविसिज  में  |  प्रोटेक्शन  की

 पुरानी
 थ्यूरी  एक  पहलवान  और  एक  बच्चे  को  अगर  लड़ाना  है  तो  उसे  तब  तक  इन्तजार  कराएं
 जब  तक  वह  बच्चा  खा-पीकर  पहलवान  हो  जाए  और  उस  पहलवान  से  लड़  सके  ।  यह
 नेशनल  ट्रंंड  की  थ्यूरी  इसको  आप  इण्डियन  कांटेक्स्ट  में  लीजिए  ।

 सभापति  बात  बहुत  गम्भीर  है ओर  आप  उस  लाचार  तबके  को  यह  कह  कर

 नहीं  बिठा  सकते  कि  उसकी  आवाज  उठाने  वाला  कोई  नहीं  या  उसकी  तकदीर  में  आई०  ए०
 आई०  पी०  एस०  होना  लिखा  हुआ  नहीं  आज  के  समय  में  आई०  ए०  आई०

 पी०  एस०  भगवान  का  स्वरूप  है  ।  मुर्के  याद  है  एक  राज्य  हिन्दी  भाषा-भाषी  राज्य  में  एक

 मुख्यमन्त्री  किसी  स्वतन्त्रता  सेनानी  को  देखने  बहुत  बढ़े  थे  बेचारे  उनकी  पत्नी  ने  जाते-जाते

 उस  मुख्यमन्त्री  को  आर्शीवाद  दिया  कि  बेटा  तुम  कलेक्टर  मुख्यमन्त्री  को  कहा  कि  बेटा

 भगवान  करे  तुम  कलेक्टर  हो  इस  तरह  से  ये  कलेक्टर  या  डी०  एम०  या  डिस्ट्रिक्ट
 ऐसा  होवा  बने  हुए  जो  सारी  व्यवस्था  को  छिन्न-भिन्‍न  किए  हुए  अभी  हमारे

 साथी  ने  कहा  कि  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  के  हाथ  आई०  ए०  एस०  के  हाथ  में  डंडा  भी  पंसा
 भी  कलम  भी  है  और  वह  हजारों  हजार  की  तकदीर  एक  सेकण्ड  में  इधर  की  उधर  कर
 सकता  है  ।

 लोग  राजनीतिज्ञों  के  भ्रष्टाचार  की  बात  करते  कमी  आपने  सोचा  है  कि  ये  ब्यूरोक्रेट्स
 हर  स्टेट  में  महल  और  अट्टालिकाएं  बनाते  कहां  से  पंसा  लाते  कमी  किसी  ने  इसकी

 इन्क्वारी  करने  की  कोशिश  की  दिल्‍ली  में  मी  ऐसे  लोग  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता

 क्‍योंकि  उसका  वेस्टेड  इन्ट्रेस्ट  वो  डंके  की  चोट  से  कहता  है  कि  राजनीतिज्ञ  तो  चला

 मैं  यहां  हमेशा  बंदूंगा  और  उन  ब्यूरोक्रेट्स  को  बिरादरी  में  जितनी  एकता  जितना  अपनापन

 उतना  अपनापन  राजनीतिजों  की  बिरादरी  में  नहीं  होता  है  ।

 इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  रेफामु  स  की  ओर  नए  सिरे  से  ध्यान  देने  की ए

 जरुरत  है  और  ब्यूरोक्रेट्स  को  पब्लिक  के  प्रति  अकाउंटेबल  होना  यह  आपको  करना
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 निरनमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  )  विधेयक
 oo  —  जअनतं  -++-  पवादपपतायएाे

 गौरो  शंकर

 होगा  ।  जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  तब  तक  आप  लाख  कानून  बना  आपकी  एक  भी

 पालिसी  को  ब्यूरोक्रेट्स  चलने  नहीं  आप  हम  सब  लोगों  का  अपना-अपना

 रिअंस  अपना-अपना  अनुमव  हम  अपने-अपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो  ब्यूरोक्रेट्स  हमारे  साथ

 किस  तरह  का  व्यवहार  करते  किस  तरह  का  बर्ताव  करते  वे  समभते  हैं  कि  पता  नहीं
 यह  बढ़ा  हमें  तंग  करने  के  लिए  कहां  से  चला  आया  है  ।  अगर  उसे  बताया  कि  इस  देश  की

 सरकार  जनता  से  चलती  है  और  जनता  के  असली  प्रतिनिधि  हम  हैं  और  मारे  प्रति  आप

 दायी  हैं  तो  सारी  समस्याओं  का  समाधान  हो  जायेगा  ।  हम  चाहे  ट्रं  जरी  बेच  में  हों  या

 जिशन  हम  अपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  सोचें  कि  ब्यूरोक्रेसी  ने आजादी  के  38  वर्ष  बाद  भी

 हमें  किस  तरह  से  बेवकूफ  बनाया  है  और  आज  भी  हम  उनके  हाथों  में  खेल  रहे  हैं  और  बेवकफ
 बनते  जा  रहे  डवलपमेंट  का  जो  पंसा  खर्च  हो  रहा  वह  कहां  जा  रहा  समय  आ  गया

 है  कि  आप  समूची  ब्यूरोत्रेंसी  के  बारे  में  नए  सिरे  से  सोचे  ।  चाइना  में  बेअर-फूट  सिविल  सर्वेन्ट्स
 वे  पंदल  जाते  हैं  और  उन्हें  किसी  जीप  या  गाड़ी  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  एक  कलेक्टर

 के  डिस्पोजल  पर  यहां  गाड़ियां  होती  हैं  ।  उनके  बच्चे  कान्वेन्ट  सकल  में  पढ़ते  हैं  और  जब
 भी  कोई  उनके  यहां  से  स्टेशन  पर  आता  या  जाता  है  तो  गाड़ी  उनको  लेने  के  लिए  जञ  ती

 एक  एस०  पी०  या  कलेक्टर  के  पास  बीस-बीस  नौकर  रहते  क्या  किसी  और  आदमी  के  पास

 साऐ  होता  एक  नए  तरीके  की  बिरादरी  पंदा  हो  गई  है  जो  बाकी  आदमियों  को  गनाह
 दृष्टि  से  देखती  वे  समभते  हैं  कि  देश  हम  ही  चलाते  हैं  बाकी  लोग  बेकार  आपको
 गम्भी  रता  से  सोचना  होगा  कि  आप  देश  को  कहां  ले  जा  रहे  यदि  आपने  समय  रह

 लेता  तो  ये  ब्यूरोक्रेट्स  आपके  किसी  काम  को  नहीं  चलने  देंगे  ।

 भ्रो  ब्धि  चन्द्र  जन  :  इन  ब्यूरोक्रेट्स  के  स्थान  पर  कौन  होना  )
 1

 असल  में  लोगों  को  यह  बताना  होगा  कि  देश  की  जनता  ने  जिसे  चुना  असल  जवा  बदेही  उसी
 की  है  और  ब्यूरोक्रेट्स  की  जवाबदेही  देश  के  चुने  हुए  जनता  के  प्रतिनिधि  के  प्रति  यह्‌
 भावना  आपको  फंलानी  होगी  ।  हु

 जब  आप  अपने  जिले  में  जाते  हैं  तो  कलेक्टर  के  सामने  गिड़गिड़ाते  हैं  कि  हमारे  क्षेत्र  में

 इतना  काम  होना  कलेक्टर  शान  से  कहता  है  कि  फण्ड  नहीं  है  इसलिए  यह  काम  तहीं
 होगा  जबकि  आपको  पता  है  कि  वह  कलेक्टर  क्या-क्या  काम  करता  यदि  वह  प्रोमोठी

 कलेक्टर  हुआ  तो  उसके  कहने  ही  क्या  1

 थो  अजय  मुशराम  :  एक  करेला  और  दूसरा  नीम  चढ़ा  ।
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 26  1907  प्रशासनिक  अधिकरण  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 डा०  भोरी  शंकर  राक्षहंस  :
 अब  वक्‍त  आ  गया  है  जबकि  सारे  मसले  पर  बहुत  ही  गोर  से

 विचार  करना  होगा'**

 समापति  महोदय  वक्कम  :  जब  नोकरशाह  राजनीतिज्ञ  बन  जाते  हैं
 क्या  होता  है  ? %

 एक  सामतोय  सदस्य  :  तब  वे  उत्तरदायी  बन  जाते  हैं  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  मेरी  बात  साधारण  नहीं  नहीं  समभनी  मेरा  नम्र
 निवेदन  है  कि  नौकरशाह  को  इस  देश  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  प्रति  जिम्मेदार  होना
 चाहिए  ।  नौकरशाहों  के  दिल  में  जन  कल्याण  की  बात  होनी  उन्हें  यह  समझना  चाहिए
 कि  लोग  क्‍या  चाहते  यह  नहीं  कि  वे  पांच  सितारा  संस्कृति  में  यह  नहीं  कि  |वे  पब्लिक

 स्कूलों  के  विद्यार्थियों  की  तरह  व्यवहार

 ]

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि आपको  इस  सारे  मसले  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना

 आपने  देखा  कि  एक  आई०  ए०  एस०  का  लड़का  बड़े  आराम  से  आई०  ए०  एस०  हो  जाता

 बहुत  ही  कम  ऐसा  होता  है  कि  किसान  का  लड़का  आई०  ए०  एस०  हो  जाता  है  जो  होने  वाला

 होता  उसको  भी  रोक  लिया  जाता  सारी  समस्ताओं  को  आपने  बड़ी  गम्भी  रता  से  सोचना
 होगा  क्‍योंकि  यह  देश  गरीबों  का  देश  यह  देश  किसानों  का  देश  है  ओर  इस  देश  में  ये

 कऋ्रट्स  सही  अर्थों  में  आपकी  आर्थिक  नीतियों  सोशलिस्ट  पौलिसी  को  चलने  नहीं  दगे  ।

 लिए  मैं  कहता  हूं  कि वक्त  आ  गया  है  जब  आपको  सारी  समस्याओं  पर  गहराई  से  विचार

 करना  पड़ेगा  ।

 इस  बिल  में  वसे  कहने  के  लिए  कुछ  है  ही  क्योंकि  बहुत-सी  बाते  हमारे  साथियों  ने

 कह  दी  हैं  और  मैं  उनको  फिर  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  वंसे  हमारे  मन्त्री  जी  बहुत  कुशल  और

 अनुभवी  व्यक्ति  काफी  पढ़े-लिखे  सिविल  सर्विस  के  बारे  में  इन्हें  काफी  अनुभव  प्राप्त  है
 क्योंकि  काफी  अच्छी  जगह  ये  पढ़े  हुए  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  आप  कोई  प्रक्ठिकल  अप्रोच

 इस  बात  को  समझे  क्योंकि  एक  नौजवान  मिनिस्टर  एक  नोजथान  प्रधानमन्त्री  के  अप्डर
 काम  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  ह ैऔर  आपको  समभना  चाहिए  कि  यह  देश  गरीबों  का

 खेतिहरों  का  यह  देश  किसानों  का  है  और  ब्यूरोक्रेट्स  को  गरीबों  और  क्षेतिहर  का यह  देश

 अनुसतर  बनना  होगा  झौर  सारे  कानून  उसी  के  मुमाबिक  बनाए  नहीं  तो  इस  देशों  के

 भविष्य  सुधर  नहीं  प्रायेगा  ।  इतदा  ही  कहते  हुए  मैं  भापका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  ।7  1986

 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 न  कमीज

 झो  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  इस  विधेयक  का

 स्वागत  करते  हुए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  यह  विधेयक  सरकारी  करमंचारियों  को  सरल

 तरीके  से  राहत  देने  के  उद्दं  श्य  से  अतः  मैं  इस  विधेयक  में  कुछ  धाराओं  एक  या  दो  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  परिणामों  के  बारे  में  कहूंगा  ।  मुझे  यह  बात  बिल्कुल  समभ  में  नहीं  आई  कि

 इस  अधिक रण  में  प्रशासन  से  प्रतिनिधि  रखने  की  क्‍या  आवश्यकता  क्‍योंकि  हम  सभी  यह

 जानते  हैं  कि  स्पष्टतटः  जो  मामले  अधिकरण  के  समक्ष  जाते  हैं  वे  मामले  ऐसे  होते  हैं  जो  किसी

 प्रशासन  के  किसी  ऐसे  अधिकारी  के  आदेश  के  विरुद्ध  होते  हैं  जिनका  पद  संयक्त  सचिव

 से  ऊपर  ही  होता  संयुक्त  सचिव  सथवा  अपर  सचिव  अथवा  विभाग  क

 सचिव  जो  अधिकरण  में  बंठता  है  उसे  एक  प्रकार  से  अपने  सहयोगी  के  आदेश  की

 न्‍्यायिकता  और  औचित्यता  की  जांच  करने  को  जाता  उससे  यह  अपेक्षा  करना  असम्भव  है

 कि  बह  इसमैं  किसी  प्रकार  का  पक्षपात  नहीं  करेगा  और  उस  पर  इस  बात  का  कोई  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा  कि  वह  आदेश  उसके  साथी  द्वारा  दिया  गया  अधिकरण  में  बंठा  प्रशासन  at  सदस्य

 वास्तव  में  निष्पक्ष  यह  आशा  नहीं  की  जा  सकती  ।  वास्तव  में  न्याय  केवल  किया  ही  नहीं

 जाना  चाहिए  बल्कि  ऐसा  प्रतीत  होना  क्‍या  हम  प्रशासनिक  अधिकरण  में  इस  बात  की

 आशा  कर  सकते  हैं  ?  ओर  यदि  आप  प्रशासन  से  प्रतिनिधि  रख  ही  रहे  हैं  तो  कमंचारियों  की

 ओर  से  भी  क्‍यों  नहीं  रखते  ?  इस  अधिकरण  में  केवल  प्रशासन  का  प्रतिनिधि  ही  क्‍यों  होना

 चाहिए  ?  कमंचारी  क्‍यों  नहीं  हो सकते  ?  यदि  आवश्यक  हो  तो  उनका  चुनाव  गुप्त  मतदान

 द्वार  ।  कर्मचारियों  में  से  किया  जा  सकता  है  और  वे  प्रशासन  के  सदस्य  हो  सकते  हैं  ।  फिर  मैं

 कहूंगा  कि  अब  वे  बराबर  एक  न्यायिक  सदस्य  एक  प्रशासन  का  प्रतिनिधि  हैं  और

 एक  कमंचारियों  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।  परन्तु  प्रशासन  से  एक  सदस्य  और  कमंचारियों  की

 ओर  से  कोई  भी  नहीं  ।  ऐसा  क्‍यों  ?  क्‍या  यह  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  जिसमें  प्रशासन  और

 शाही  के  हक  में  न्याय  का  पलड़ा  भारी  हो  ?  मेरे  अच्छे  डा०  राजहूंस  ने  अभी  स्पष्ट  रुप  में

 कहा  है  कि  नौकरशाहों  को  उत्तरदायी  बनाया  इसके  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  किसी

 का  भी  नाम  न  लेते  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  ऐसे  नौकरशाह  देखे  जो  जब

 नौकरशाह  थे  तब  उनका  व्यवहार  कसा  था  और  जब  उन्हें  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  बनाया

 गया  तो  उन्होंने  किस  तरह  का  व्यवहार  किया  था  ।  ऐसी  स्थिति  में  परिवतंन  होता

 झहरो  विकास  सन्त्रो  अब्बुल  :  ओर  जब  थे  मन्‍्त्री  बन  जाते  तब

 शो  पो०  भार०  कुमारमंगलन
 :  वे  बेहतर  बन  जाएंगे  क्योंकि तब  वे  अधिक  उत्तरदायी

 थे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रति  ही  अपितु  इस  सभा  के  प्रति  भी  उत्तरदायी  होंगे  ।
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 26  1907  प्रशासनिक  अधिकरण  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 लोक  शिकायत  शोर  पेंशन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  पी०  :  भी

 पटेल  स्वयं  को  दोषी  महसूस  करेंगे  ।

 शी  पो०  झ्ार०  कुमारमंगलम  :  वे  दोषी  क्यों  महसूस  महोदय  ?

 हरी  पी०झ्ार०  कुमार  मंगलम  :  सभापपि  यदि  मैं  यह  नम्र  निवेदन  करूं  कि  पहला
 प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  हम  इस  विधेयक  के  अन्तगंत  प्रशासनिक  सदस्य  रखकर  वास्तव  में  सेवा

 कर्मचारियों  को  न्याय  देना  चाहते  हैं  ?  मैं  यह्‌  समझता  हूं  कि  विधेयक  का  निसन्देह  बहुत
 प्रंससनीय  है  ।  सेवा  के  क्षेत्र  में कमंचारियों  और  कामगारों  को  ऐसे  अवसर  देने  की  आश्श्यकता  है

 जहां  उन्हें  शीघ्र  राहत  मिल  सके  ।  वाध््तव  में  मैंने  एक  वकील  की  हैसियत  से  यह  महसूस
 किया  है  कि  न्यायलयों  में  विलम्ब  होने  से  मुवक्किल  को  कितना  दुःख  होता  परन्तु  अब  मुद्दा

 यह  है  कि  बहुत  अधिक  अधिकरण  तो  स्थापित  किए  नहीं  जा  रहे  ।  वास्तव  में  उनकी  संख्या  उच्च

 स्यायालयों  से  भी  कम  है  क्योंकि  कुछ  स्थानों  में  उच्च  न्यायालयों  को  खण्ड  पीठों  को  संख्या  अधिक

 है  ।  क्या  अधिकरणों  में  भी  मामले  लम्बित  नहीं  हो  जाएंगे  ?  क्‍या  वहा  भी  लम्बे  समय  तक  प्रतीक्षा

 नहीं  करनी  पड़ेगी  ?  क्‍या  हमारे  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हम  वास्तव  में  एक  ऐसी  स्थिति

 उत्पन्न  कर  दें  जिसमें  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकें  कि  एक  सेवा  के  कर्मचारी  अथवा  सदस्य  को  जो

 अधिकरण  में  जाता  है  सांविधिक  दृष्टि  से  छः  महीने  के  भीतर  परि4रम  मिल  जाए  ?  कया  इसे

 प्रवर्ततीय  नहीं  बनाना  बजाय  अन्य  ऐसा  न्यायालय  बनाने  के  जिसमें  नौकरशाही  द्वारा  कुछ

 दबाव  डाला  जा  सकता  है  ?

 सभापति  एक  छोटा-सा  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  जब  हम  सेवा  कानूनों  अथवा

 नियमों  की  बात  करते  हैं  तो  निःसन्देह  हमारा  ध्यान  मूलाधिकारों  और  अनुरछेंद  310,  311  और

 यहां  तक  कि  अनुच्छेद  309  की  ओर  भी  जाता  है  जिनके  अन्तगंत  नि:सन्देह  सिविल  सेवा  से  सम्बन्ध

 रखने  वाले  व्यक्तियों  का  ध्यान  सही  चीज  पर  जाता  है  ।

 जब  कभी  किसी  व्यक्ति  के  किसी  मोलिक  अधिकार  का  उल्लंघन  होता  तब  तर्तमान

 व्यवस्था  के  अनुसार  केवल  अनुच्छेद  32  के  द्वारा  द्वी  यह  राहत  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  लेकिन

 उच्चतम  न्यायालय  में  जाना  सरल  नहीं  इसमें  हजारों  रुपये  खर्च  होते  कया  आप  किसी

 राज्य  सरकार  में  कार्य रत  किसी  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  उदाहरणाथं  मेरे  राज्य  तमिलनाडु  से

 इस  बात  के  लिये  विवश  कि  वह  दिल्‍ली  आकर  अनुष्छेद  32  के  तहत  किसी  जो  कि

 उसके  अनुसार  अनुच्छेद  14  या  15  या  16  या  किन्‍्हीं  अन्य  मौलिक  अधिकारों  का  हनन  करता

 को  चुनौती  दे  ।  उप्ते  उच्चतम  न्यायालय  में  अच्छे  अधिवक्ता  को  अत्यधिक  फीस  देनी  होगी  तथा

 अधिवक्ता  के  लिपिक  को  भी  अत्यधिक  फीस  देनी  होगी  ओर  उसे  यह  सिद्ध  करने  के  लिये

 कि  अमृक  नियम  मौलिक  अधिकारों  का  हनन  करता  है  अपनी  सम्पत्ति  तथा  पत्नी  क  जेबरात  बेचने

 पड़ते  यहां  पर  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  सर्वप्रथम  यदि  माननीय  मन्‍्त्री
 जो

 अधिकरण

 279



 प्रशासनिक  अधिकरण  1985  17  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 पी०श्रार०  कुमार  संगलम  ]

 लत  =  चिप

 से  प्रशासनिक  सदस्य  को  हराना  चाहते  हैं  तो  यह  अनुछेद  32  (3)  के  तहत  सम्भव  है  जिसके  द्वारा
 किसी  अधिकरण  सहित  किसी  अन्य  न्यायालय  को  कानून  के  द्वारा  अपने  कायं  क्षेत्र  के  अन्तंगत
 इस्तेमाल  करने  के  लिये  शक्तियां  या  अनुच्छेद  32(2)  के  तहत  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इस्तेमाल
 की  जाने  वाली  अन्य  शक्तियां  स्वीकृत  की  जा  सकती  उनको  यह  सोचना  चाहिए  कि  क्‍या
 अधिकरण  को  रिट  जारी  करने  की  शक्ति  प्रदान  करना  सम्भव  क्योंकि  इस  प्रश्न  को  इस  सदन
 के  एक  वरिष्ठ  विधिक  सदस्य  श्री  भोला  नाथ  सेन  ने  उठाया  अनुच्छेद  32  के  खण्ड  (3)  के

 तह॒त  विधि  के  द्वारा  अधिकरणों  को  अपने  काये  क्षेत्र  की  स्थानीय  सीमाओं  के  अन्तंगत  इन  शक्तियों
 के  प्रयोग  के  लिये  सक्षम  बनाना  संभव  है  ।  बेशक  की  परिभाषा  पर  विद्यार  किया  जा
 सकता  यदि  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  तब  मैं  यही  कहुंगा  कि  जहां  तक  मूल  अधिकारों  के  उल्लंघन
 का  सम्बंध  कम  से  कम  उच्च  न्यायालयों  को  ये  शक्तियां  दी  जानी  यदि  आप  महसूस
 करते  हैं  कि  ऐसा  कोई  उपाय  नहीं  है  जिसके  द्वारा  अधिकरणों  को  न्यायालय  का  दर्जा  विया  जा

 सके  और  इसके  केवल  अधिकरण  होते  के  कारण  ही  आप  इसे  निम्न  स्तर  देने  के  लिए  विवश

 तो  उस  स्थिति  में  आप  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  यह  किसी  विशेष  जो  कि  मूल  अधिकारों

 का  हनन  करता  को  रद्‌द  नहीं  कर  तब  हम  अपने  को  उसी  स्थिति  में  पाते  हैं  जहां  पर

 पहले  थे  ।

 अभी  भी  विधि  निर्माण  संबंधी  शक्षित  का  प्रयोग  विधायी  प्रक्रिया  द्वारा  सदन  में  नहीं  किया

 जाता  है  बल्कि  अनुच्छेद  309  के  अन्तगंत  नियमों  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  अधिसूचनाओं  के

 द्वारा  किया  जाता  इसलिये  नौकर  शाही  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  से  ही  शासन  चलता

 है  और  पिछले  छत्तीस  वर्षों  से बिना  किसी  शर्म  के  उन्होंने  हर  समय  मूल  अधिकारों  का  उल्लंघन

 करने  वाले  नियम  बनाये  हैं  जो  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  अक्सर  रह  किये

 जा  चुके  यह  बात  माननीय  मन्त्री  जी  जानते  वह  इस  क्षेत्र  में  काफी  लम्बे  भर्से  से  रहे  हैं

 और  सेवा  संबंधी  विधि  का  अच्छा  ज्ञान  वह  जानते  हैं  कि  कितने  कानूनों  को  मोलिक

 अधिकारों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  न्यायालयों  द्वारा  रह  किया  गया  यदि  ऐसी  परिस्थितियां

 हैं  तो  बेचारा  नौकरी  करने  वाला  गरीब  कमंचारी  कहां  जायेगा  क्या  उसको  सर्वोक््च  न्यायालय  तक

 जाना  पड़ेगा  ?  तब  इस  अधिनियम  के  होने  का  कया  उद्देश्य  जब  आप  अनुच्छेद  16  और  यहां
 तक  कि  अनुछेद  311  की  बात  करते  हैं  और  हर  समय  यह  कहते  हैं  कि  अमुक  नियम  का  उल्लंघन

 हुआ  जो  कि  अकसर  होता  तो  आपको  हर  बार  यहां  पर  संशोधन  लाना  पड़ता  क्‍या

 हालात  बन  गये  हैं  7

 यहू  विधेयक  उद्देश्य  को  ही  विफल  कर  कया  हम  सेवारत  कर्मचारियों  को
 त्वरित  न्याय  देना  चाहते  हैं  या  अन्ततः  उन्हें  पक्षपात  पूर्ण  पूर्बाग्रह  युक्त  न्याय
 देगा  चाहते
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  मूल  अधिकारों  के  उल्लंघत
 संबंधी  मुद्दे  पर  वह  विचार  करें  और  इस  बात  के  हल  करने  का  प्रयास  करें  कि  वे  एक  सरकारी
 कर्मचारी  के  किसी  वैधानिक  या  अन्य  प्रकार  के  नियम  या  किसी  अधिनियम  विशेष  जो  कि  मूल अधिकारों  का  हनन  करता  को  चुतलौती  देने  में  होने  बाले  व्यय  को  किस  प्रकार  कम  कर  सकते

 मेरा  यह  विचार  है  कि  उत्प्रेषण  की  रिट  अधिकरण  में  दायर  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 इसके  पश्चात  आइये  अब  हम  अनुच्छेद  227  पर  विचार  करें|  यदि  आप  अनुण्छेद  226  के
 अधिकार  क्षेत्र  को  समाप्त  कर  दें  तो  कसी  स्थिति  होगी  ?  अन्यथा  अनुछेद  227  में  यह  ब्यवस्था

 उच्च  उन  राज्य  क्षेत्रों  में  सवंत्र  जिनके  सम्बन्ध  में  बहु  अपनी
 अधिकारिता  का  प्रयोग  करता  सभी  न्यायालयों  और  अधिकरणों  का  अधीक्षण  करेगा  ।”

 मान  लो  कि  मद्रास  में  स्थित  अधिकरण  पूरे  तमिलनाडु  राज्य  में  अधिकारता  का  प्रयोग
 करता  क्‍या  मद्रास  में  स्थित  उच्च  न्यायालय  अनुच्छेद  227  के  तहत  इस  अधिकरण  पर
 अघीक्षण  की  अधिकारिता  रखता  यदि  ऐसा  है  तो  यह  ऐसी  परिस्थिति  है  जो  कि  बहुत  ही
 उलझी  हुई  है  और  यदि  ऐसा  नहीं  भी  तो  भी  है  यह  एक  उलझी  हुई  स्थिति  यह  स्थिति

 के  की  तरह  यदि  आप  इसे  खाते  हैं  तो  यह  नुकसान  करेगा  और  यदि  नहीं  बाते  हैं  तो

 भी  यह  नुकसान  करेगा  ।  स्थिति  बहुत  ही  स्पष्ट  इसमें  यदि  उच्च  न्यायालय  का  अधिकार  है  तो

 यह  बात  अगर  150  प्रतिशत  नहीं  तो  यह  निश्चित  रूप  से  100%  अवश्य  है  कि  ऐसा  प्रत्येक  मामला

 जो  सरकारी  कमंचारी  अधिकरण  में  पहले  उच्च  न्यायालय  में  जायेगा  और  अगले  10

 वर्षों  तक  वहां  लम्बित  रहेगा  और  तब  उच्चतम  न्यायालय  में  पहुंच  कर  20  वर्षों  तक  लम्बित

 रहेगा  ।  आखिर  पैसा  तो  आई०ए०एस०  नौकरशाही  की  जेब  से  खर्च  होता  नहीं  है  ।  यह  हमारी

 जेब  से  तथा  भांरत  की  संचित  निधि  से  खर्च  होता  है  जबकि  सरकारी  कमंचारी  समाज  में  अपनी

 प्रतिष्ठा  किसी  तरह  से  बचाये  रखने  के  लिये  अपनी  पत्नी  का  मंगलसूत्र  बेचने  पर  विवश  होता  है  ।

 सरकारी  कर्मचारी  को  जो  आर्थिक  लाभ  होगा  वह  उसके  द्वारा  न्यायालय  में  खर्च  किये  गये  घन  का

 आधा  भी  नहीं  होगा  ।

 यदि  वह  उच्च  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकता  है  तो  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  यदि  प्रशासनिक

 अधिकरण  मनमानी  करता  है  तब  कया  उपाय  तब  एक  बार  सर्वोच्च  स्यायालय  ही  एकमात्र

 उपाय  है  और  इस  बात  की  सम्भावना  है  कि  अधिकरण  मनमानी  कर  सकता  है  क्योंकि  इसमें

 प्रशासन  का  सदस्य  होता  है  ;  दो  सदस्यों  वाली  खण्डपीठ  में  एक  सम्माननीय  न्यायिक  सदस्य  होता

 है  और  दूसरा  उस  जो  कि  विवाद  का  विषय  को  जारी  करने  वाले  का  साथी  होता  है  ।

 यह  बहुत  सम्भव  है  कि  न्यायिक  प्रशासनिक  सदस्य  जैसी  बुत  करेगा  ।  उस  स्थिति  में  क्‍या

 दज्षा  होगी  ?

 श्री  झजय  मुशराम  जबलपुर  )  :  बहू  कहते  हैँ  कि  वह  एक  भाई०ए०एस०  अधिकारी

 होगा  ।
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 मकर

 श्री  पी०ध्रार०  कुमार  मंगलम  :  हमें  यह  अभी  देखना  वह  किस  प्रकार  का  आई०ए०

 एस०  प्रशांसन  होगा  ?  यह  केवल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  ही  बात  नहीं  है  अपितु  यह  एक
 वर्ग  की  बात  है  ।

 चाहे  वे आई०ए०एस०  हो  या  अन्य  वे  सभी  एक  दूसरे  का  पक्ष  लेते  एक  बार

 जब  वे  प्रशासन  का  भाग  बन  जाते  हैं  और  अत्यन्त  व्यापक  प्रशासनिक  शक्तियों  का  प्रयोग  करते

 तब  निश्चित  रूप  से  उनमें  वर्ग  चेतना  की  भावना  पैदा  हो  जाती  है  और  वे  वर्ग  11,  IV,  ]  और

 ]  के  कमंजारियों  को  अपने  से  हेय  व्यक्तियों  के  रूप  में  देखते  हैं  ।

 क्री  राम  प्यारे  पतिका  :  यह  एक  वास्तविकता  है  ।

 श्री  पी०झ्रार०  कुमार  मुझे  विश्वास  है  कि  सदन  के  अधिकांश  सदस्य  इससे
 होंगे

 । आइये  हम  केवल  इस  पर  विचार  मैं  एक  उदाहरण  दे  सकता  13  वर्ष  पहले मत

 सरकारी  कर्मचारियों  की  यूनियन  को  मान्यता  देने  सम्बधी  नियमों  को  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  रद्द
 कर  दिया

 5.00  मणप०

 लेकिन  आज  तक  कोई  नया  नियम  नहीं  बनाया  गया  है  ऐसा  क्‍यों  ?  यह  इसलिये

 है  क्योंकि  नोकर  शाही  मे  कुछ  लोगों  के  लिये  यह  बहुत  ही  सुविधाजनक  है  कि  ये  नियम  न  बनाये

 जाये  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  हम  लोगों  तथा  मजदूर  वर्ग  के  मध्य  कुछ  ऐसे  स्वार्थी  लोग  हैं  जे

 नौक  रशाही  के  साथ  बेठते  हैं  उनके  साथ  खाते  पीते  हैं  और  उन्हीं  ज॑से  हो  जाते  इसलिये

 तीसरा  मुद्दा  यह  उठता  है  कि  जब  केवल  मित्रता  के  द्वारा  वे  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 13  वर्ष  तक  नियम  बनाने  से  रोक  सकते  तो  माननीय  सभापति  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 सदन  के  सदस्य  मुझसे  सहमत  वे  इस  बात  की  शत  प्रतिशत  सुनिश्चित  कराने  में  भी  अवश्य

 सक्षम  होंगे  कि  अधिकरण  द्वारा  दिये  गये  फंसले  या  भादेश  पक्षपात  पूर्ण  हों  ।

 *न्‍न्‍्कीं

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  जो  कि  मैं  इस  समय  कहना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  आज  सुबह
 5  करोड़  से  भी  अधिक  भारतीय  नागरिकों  के  हस्ताक्षर  वाली  एक  याचिका  प्रस्तुत  की  है  जो  कि

 अनुच्छेद  31]  के  तहत  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से  सेवाः  संबंधी  सुरक्षा  को  समाप्त  किये  जाने
 के  बारे  में  अब  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आप  देश  को  शताब्दि  में  ले  जाना  चाहते
 हैं  ?  यदि  आप  इस  देश  को  इक्कीसवीं  के  एक  खुशहाल  युग  में  ले  जाना  चाहते  हैं  जहां  पर

 कि  उत्पादकता  हो  ओर  हम  लोग  विकसित  कहे  जाने  वाले  देशों  में  से  तो  क्या  बिना  मजद्र  बर्गं

 को  विश्वास  में  लिये  हुये  ऐसा  करना  सम्भव  है  या  कि  केवल  नौकरशाही  को  विश्वास  में  लेकर  ही

 ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  प्रशासनिक  अधिकरण  संशोधन  विधेयक  जो  हमारे  सामने  प्रस्तुत  किया  जा

 संशोधन  विध्रेयक  है  ।  परन्तु  क्यौ  ये  संशोधन  पर्याप्त  हैं  ?  क्या  इससे  वास्तव  में  लाखों  कर्म  चारियों (2;
 हर
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 को  ऐसा  प्रतीत  होगा  कि  हां  उन्हें  न्याय  शीघ्र  न्याय  मिलेगा  ?  नहीं  ।  यदि  इत्के  द्वारा

 ऐसा  नहीं  किया  गया  दूसरी  ओर  जब  उच्चतम  न्यायालय  ने  अधिकारियों  को  बेहद  और

 मानी  शक्षितपां  दी  हुई  हैं  तो  क्या  आप  यह  कहेंगे  कि  हम  स्थिति  में  सुधार  कर  हम

 ही  सुनिश्चित  करा  देंगे  जैसा  कि  संविधान  निर्माता  चाहते  थे  ओर  सरकारो  कर्मचारी  शक्तियों  का

 इस्तेमाल  ईमानदारी  ओर  बिना  डर  अथवा  पक्षपात  के  करेंगे  ?  फिलहाल  हमे  इसके  कोई  आसार

 दिखाई  नहीं  पड़ते  इसके  विपरीत  उच्चत्तम  न्यायालय  ने  तुरूसीराम  पटेल  के  मामले  के  निर्णय  में

 यह  कहा  है  -  जिसकी  जानकारी  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को  अच्छी  तरह  से  है--कि  आप  किसी  भी

 कमंचारी  को  कारण  बताओ  नोटिस  दिए  बिना  ही  सेवा  से  हटा  सकते  हैं  और  कोई  अवसर  दिए
 बिना  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  जब  वह  दंगे  में  शामिल  होता  है  अथवा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  विरुद्ध

 ही  कार्य  करता  केवल  इतना  ही  पर्याप्त  है  यदि  किसी  कमंच।री  के  विरुद्ध  यह  आरोप  है  कि

 किसी  विशेष  कार्यालय  में  अधिकारियों  की  आज्ञा  का  सामूहिक  रूप  से  पालन  नहीं  किया  गया

 चाहे  उप्तमें  हिसा  हो  या  नहीं  उस  व्यक्ति  को  आप  सेवा  से  हटा  सकते  उसके  बाद  उसका

 क्या  होता  है  ?  उसे  क्‍या  होने  जा  रहा  है  ?  आपने  ऐसी  श्थिति  पैदा  कर  दी  है  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  ने  यह  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  जिसके  निसन्देह  असुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  हो  गई  है
 और  मेरे  बिच।र  से  इस  विधेयक  से  जब  तक  आप  प्रशासनिक  सदस्य  को  नहीं  हटायेगे  इस

 निक  अधिकरण  संशोधन  विधेयक  से  यह  असुरक्षा  की  भावना  और  बढ़ेगी  ।

 मैं  समाप्त  करने  से  पूर्व  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  कुछ  सेवाए  ऐश्ी  हैं  जो  उच्चतम

 न्यायालय  के  अनुसार  सेना  तथा  विविल  सेवाओं  दोनों  की  ही  अभिन्न  अंग  यह  बहुत  हरी
 अजीब  स्थिति  मैं  सीमा  सड़क  संगठन  का  उल्लेख  करता  हुं  ।  यहू  एक  एसा  संबठन  है  जो  कि

 उच्चतम  न्यालय  के  निर्णय  के  अनुसार  सेना  का  अभिन्त  अंग  होता  चाहिए  परन्तु  इसमें  सिविल
 सेवा  प्रकिया  अनुशासन  और  आचरण  नियम  लागू  होते  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कर्म
 चारियों  का  क्‍या  होगा  ।  एक  भोर  तो  ऐसे  कमंचारियों  का  सेना  अधिनियम  के  अन्तगंत  कोर्ट-माशंल

 होता  है  ओर  दूसरी  ओर  उसको  प्रशासनिक  न्याथाधिकरण  संशोधन  विधेयक  के  अन्तगंत  कोई
 उपचार  प्राप्त  हैं  ?  यह  एक  प्रश्न  है  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  मैंने  सीमा  सड़क  ध्ंगठन  का  हो
 उदाहरण  दिया  है  परन्तु  सेनाओं  के  ऐसे  बहुत  से  विभाग  ओर  अनुभाग  हैं  जो  इस  देश  के  लिए  बहुत
 कार्य  करते  हैं  परन्तु  उन्हें  दूधरी  श्रेणी  के  नागरिकों  का  दर्जा  दिया  जाता  यह  एक  बहुत  ही
 दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  माननीय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्‍्त्री  जी  6  एक
 अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इस  प्रयास  को  एक  छोटा  न  समझें  ।  वे  सरकारी  कर्मचारियों  के  वकील

 रह  चुके  हैं  उन्हें  यह  समझने  में  सफल  होना  चाहिए  और  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  वे  इस  तथ्य  को
 समझते  हैं  कि  आाज  श्रमिक  व  कमंचारी  अपने  भविष्य  के  प्रति  बहुत  बिम्तित  यहू  आवश्यक
 है  कि  कुछ  न  कुछ  ऐसा  किया  जाय  जिससे  वे  अपने  को  कुछ  और  सुरक्षित  महसूस  करें  और
 कारी  वर्म  कम  बारियों  को  इसी  प्रकार  परेशान  न  करते  रहें  और  अत्याचार  न  करते  रहें  कि  वे
 करते  रहे  धन्यवाद  ।
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 कफज  न  मुकदमें  पप्पैे

 श्री  हुसेन  दलबाई  :  हम  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  मुकदमें
 से  उत्पन्न  एक  संशोधन  पर  धर्चा  कर  रहे  यह  विधेयक  पिछले  वर्ष  ही  पारित  कियां  गया  था  ।

 मामला  उच्चत्त  म  न्‍्यायांलय  को  भेजा  गया  था  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  ।

 कि  यह  अनुच्छेद  32  भोर  226  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करता  हम  संसद  सदस्यों  के  लिये  यह्‌

 बहुत  ग्रंभीर  बात  है  कि  सदन  में  जो  हम  विधान  पारित  करते  हैं  उसे  न्यायालय  रद्द  कर  देते  हैं
 अभी  यह  विवाद  चल  रहा  है  कि  दोनों  पें  सर्वोच्च  कौन  जहां  तक  विधायी  शाक्तियों  का

 सम्बन्ध  है  संसद  सर्वोच्च  हमें  यह  देखना  है  कि  जब  भी  हम  कोई  कानून  पारित  करें  तो  बह
 संविधान  के  उपलब्धों  का  उल्लंघन  न  करे  ।  आज  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  हमें  एक  वर्ष  के

 अन्दर  ही  ऐसा  अध्यादेश  जारी  करना  पड़ा  है  और  उसे  आज  ही  नियमित  किया  जाना  वह
 संशोधन  मुकदमेबाजी  में  किया  गया  एक  ऐसा  समझौता  है  जिसमें  हमने  यह  निर्णय  लिया  है  कि

 हम  उच्चतम  न्यायालय  के  सुझावों  के  अनुसार  इस  सदन  में  गत  वर्ष  पारित  किए  गए  अधिनियम

 के  उपज्षब्धों  में  संशोधन  कर  लेगें  ।

 जहां  तक  इस  अधिनियम  का  सम्बन्ध  हम  यह  कानून  केवल  इसलिए  लाए  हैं  क्‍योंकि

 सरकारी  कमंच।रियों  की  सेवाओं  के  अनेक  मामले  न्यायालयों  में  काफ़ी  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं
 ओर  उन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  हम  यह  कानून  लाए  हैं  ।

 5.08  भ०्प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 प्रयोजन  बहुत  ही  प्रशंसनीय  है  ओर  ऐसे  लम्बित  मामलों  पर  शीघ्र  निर्णय  देने  के
 हम  चाहते  हैं  कि  इस  प्रकार  के  अधिकरण  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ओर  इस  प्रकार  के

 फरणों  की  स्थापना  करने  के  लिए  सरकार  को  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  अब  इन  अधिक  रणों
 ने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  अधिकरणों  के

 करण  में  कोई  रुकावट  न  हम  ने  यह  समझौता  किया  ओर  ऐसा  करने  के  लिए  एक  अध्यादेश

 जारी  कर  दिया  गया  और  अब  हम  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  इस  विश्लेयक  को  ला  रहे  परन्तु

 मैं  यहां  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  मूल  जिसके  अन्तगंत  उच्चत्तम  न्यायालय  यह  महसूस
 करता  है  कि  जिसके  अन्तर्गत  उसके  अधिकार  क्षेत्र  को  छीना  जा  रहा  वह  अनुच्छेद  32  है  ।

 वास्तव  में  यह  अधिनियम  उच्चत्तम  न्यायालय  की  पुनविलोकन  करने  की  अन्तनिद्वित  शक्ति  में

 हस्तक्षेप  नहीं  करता  ।  इसके  हम  जो  कर  रहे  हैं  वह  देश  और  लोगों  के  अधिक  हित  में  है
 ताकि  सरकारी  कमंचारियों  को  न्याय  दिलाने  में  बिलम्ब  से  बचा  जा  परन्तु  उच्चतम

 लय  को  इससे  आघात  पहुंचा  है  कि  इस  उपबन्ध  के  द्वारा  इसकी  पुतविलोकन  की  शक्ति  को

 छीना  जा  रहा  इस  अधिनियम  में  यहू  एक  मूल  उपबन्ध  किया  गया  था  कि  अधिकरण  के  तीन

 सदस्य  होंगे  तथा  उनमें  से  एक  उसका  अध्यक्ष  होगा  ।  अब  इस  संशोधन  के  अन्तर्गत  अधिक रण  के  दो
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 सदस्य  होंगे  प्रशासनिक  से  तथा  दूसरा  न्यातरिक  सेव  से  ।  उच्चत्तम  न्यायालय  ने  निदेश

 दिया  है  कि  इसमें  दो  सदस्य  होने  अर्थात  एक  प्रशासनिक  सदस्य  और  एक  न्यायिक  सदस्य  ।

 भारत  के  न्यायाधीश  के  साथ  परामर्श  किए  बिना  किसी  भी  अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  अथवा  न्यायिक

 सदस्य  की  नियुक्त  नहीं  की  जाएगी  ।  इसीलिए  मैं  समझता  हूं  कि  हस  प्रस्तावित  संशोधन  से  हमने
 प्रशांसनिक  अधिकरण  अधिनियम  से  उत्पन्न  उच्चत्तम  न्यायालय  के  समक्ष  लम्बित  पड़े  मामले  की

 कार्यवाही  का  पहले  से  ही  पता  लगने  के  दौरान  उच्चत्त म  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  को

 स्वीकार  कर  लिया  वास्तव  में  राष्ट्र  के  व्यापक  हित  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  हमें  एक-न-एक

 दिन  इस  बारे  में  हमेशा  के  लिए  निर्णय  लेना  ही  होगा  कि  यदि  हम  इस  सदन  में  किसी  कानून  को

 एक  थार  पारित  कर  दें  तो  क्या  न्यायालय  को  इस  बात  का  अधिकार  होगा  कि  वहू  इस  पर  अपना

 विमत  टिप्पणी  दें  और  क्या  इसकी  न्याविक  व्यादया  द्वारा  इसमें  कोई  रुकावट  आएगी  ।  दूसरी  बात

 जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  था  वह  उन  सदस्यों  के  बारे  में  है  जो  प्रशासन  से  नियुक्त  किए

 जाते  हैं--क्या  वे  वास्तव  में  ही  उन  सेवा  मामलों  को  निपटाने  हुए  विलम्ब  के  लिए  उत्तरवायी  हैं

 जो  उनके  समक्ष  पड़े  अधिकरणों  के  अध्यक्ष  ऐसे  अधिकारी  वर्ग  से  नहीं  होने  चाहिए  जो

 चारियों  के  साथ  न्याय  नहीं  करेंगे  ।  अधिकरणों  का  उद्देश्य  सेवा  सम्बस्धी  मामलों  में  शीघ्र  निर्णय

 करने  का  ही

 यदि  न्यायिक  पृष्ठभूमि  वाले  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  अधिकरण  में  की  जाती  तो

 मामले  पर  निष्पक्ष  तापूवंक  निर्णय  किया  जा  सकता  ऐसा  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए
 अधिकरण  के  सभी  सदस्यों  का  थोड़ा  न्यायिक  आधार  होना  चाहिए  ।  प्रशासनिक

 कारी  हस्तक्षेप  करेंगे  और  अफस्तरशाही  कर्मचारियों  के  प्रति  अन्याय  करने  का  प्रयास

 तथा  जिस  उद्देश्य  के  लिए  यह  विधान  लाया  गया  वह  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।

 जहां  तक  अधिकरण  के  निर्णय  क  रने  की  शक्ति  का  संबंध  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  र्यायिक

 पृष्ठभूमि  वाले  सदस्यों  की  नियुक्ति  नहीं  की  तब  तक  ऐसा  करना  संभव  नहीं  यही  कारण

 है  कि  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  अभुरोध  करना  भाहूंगा  कि  वे  जो  उपबन्ध  करने  जा  रहे  हैं
 उस  पर  विघधार  कि  क्या  यह  त्रुटिहीन  हो  जायेगा  अथवा  नहीं  ।  मैं  इस  संबंध  में  अपने  बिद्वास
 मित्र  ओ  पी  ०आर०  कुमार  मंगलम  के  विचारों  का  समर्थन  करता  कृपया  इस  पर  पुनः  विद्यार  करें

 ताकि  आपको  इस  सदन  के  समक्ष  किसी  संशोधन  के  साथ  न  आना  पड़े  ।  इसलिए  मेरा

 रोध  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  प्रशासनिक  अधिकरणों  के  गठन-सम्बन्धी  इस  प्रस्ताव  पर  विचार

 करें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  इस  संशोधन  का  समन  करता

 ]

 ली  पी०  नामग्याल  :  उपाध्यक्ष  सरकार  द्वारा  एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
 अमेंडमेंट  बिल  जो  लाया  गया  मैं  उसका  समर्थन  करता  जैधा  कि  उपाध्यक्ष  मह्वोदथ  ले  कहा

 है  कि  मैं  ब्रिफ  ही  इसलिए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  भाहृता  हूं  ।
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 पी०  नामग्याल  ]

 पहला  सुझाव  तो  यह  है  कि  ट्रिब्यूनल  में  जाने  से  पहले  हर  एक  डिपार्टमेंट  में  सेल  होना
 डिपार्टमेंट  लैबल  पर  कोई  कमेटी  बनी  जो  सर्विसमेंटर  की  प्राब्लम  को  उस  लेवल  पर

 देख  सके  ।  कई  ऐसे  केसेज  होते  तो  उस  लंवबल  पर  हल  किए  जा  सकते  ताकि  आगे  जाने  में

 वक्‍त  ओर  पैसा  खर्च  न  हो  ।  यदि  उन  सैल  मे  इन्साफ  नहीं  मिलता  तो  एडामनिस्ट्रेटिव  टिब्यूनन
 में  जाने  का  प्रोवीजन  है  ।  क्योंकि  उनको  इन्साफ  मिलना  इसलिए  आपने  ट्रिब्यूनल  में  दो
 मैम्बर  रखने  वा  प्रोवीजन  किया  हुआ  एक  मँम्बर  एडमिनिस्ट्रेशन  की  कैडर  से  और  एक

 जुडिप्नियल  म॑म्बर्स  सविस  कंडर  को  रखने  के  लिए  कहा  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जरूरी  होना

 धघाहिए  ।  क्योंकि  नान-जुडिशियल  मैम्बर  को  वहां  के  माहौल  का  पता  होता  उन्होंने  हर  डिपार्ट  मेंट
 में  काम  किया  होता  है  और  मुलाजिम  पेशे  की  प्राब्लम  को  वे  अच्छी  तरह  समझ  पायेंगे  और
 उमको  ज्यादा  इन्साफ  मिल  सकेगा  ।  रदी  बात  सुप्रीम  कोर्ट  में  अपील  करने  का  तो  सुप्रीम  कोर्ट  में

 हर  कोई  नहीं  जा  राकता  है  ।  आमतौर  पर  हर  मैम्बर  साहेबान  ने  कहः  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाना

 हर  एक  आदमी  के  बस  की  बात  नहीं  है  ।  हर  फीई  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  हर  एक  हियरिग
 पर  हजारों  रुपया  खर्च  होता  इसलिए  हर  केस  एडमिनिस्ट्रेटिव  ट्रिब्यूनल  लेवल  पर  फंसला  ही

 तो  ज्यादा  इन्साफ  होगा  ।  सर्विस  मटर  के  ग्रिवान्सेम  खासकर  एथ्वाइंटमेंट्स
 के  बारे  में  होते  हैं  ।  तो  ये  जो  ट्रिव्यूनल्स  उनको  स्टेट  गवनेमेंट  या  सेन्ट्रल  गवनेमेंट  और

 तौर  से  स्टेट  गवनंमेंट्स  जो  एपाइन्टमेंट  करती  उनको  रिव्यू  करने  की  पावर  होनी  चाहिए  ।

 खास  कर  कुछ  स्टेट्स  में  जता  कि  अभी  हमारे  एक  साथी  ने  कहा  कि  वेस्ट  वंगाल  में  क्या  कुछ  हो

 रहा  यह  सुनने  में  आ  रहा  है  ।  वहां  सी०पी०एम०  के  कंडर  के  जो  लोग  उनको  एपाइन्ट

 किया  जा  रहा  है  ।  इसी  तरह  से  पंजाब  में  हो  रहा  आपने  सुना  होगा  कि  पिछले  दिनों  जितने

 एन्टी  सोशियल  लोग  कनविक्ट्स  टेरोरिस्ट्स  एक्ट  में  पकड़े  गए  थे  और  वे  जेलों  में  तो  पहले  तो

 उन्हें  जेलों  से  अनकंडीशनली  छोड़  दिया  गया  और  उसके  बाद  उनको  पुलिस  में  भर्ती  किया  जा  रहा

 तो  जाहिर  है  कि  जब  ऐसी  बेकग्र।ऊन्ड  के  लोगों  को  पुलिस  में  भर्ती  किया  तो  क्या

 हालत  होगा  ।  आज  वहां  पर  क्‍या  हालात  बने  हुए  हैं  और  ला  एण्ड  आर्डर  की  क्‍या  हालत  है  ।  हर
 रोज  मडंर  लूट  और  आगजनी  को  बारदातें  हो  रही  इसी  तरह  से  काश्मीर  के  बारे  में  वहां
 पर  ऐसा  होता  रहा  है  कि  जो  प्रो-पाक  एलिमेंट  है  या  जो  कम्युनलिस्ट  एलीमेंट  जम्मू  व  काश्मीर

 में  उसको  पुलिस  में  भर्ती  किया  गया  है  ।

 भ्रो  चशनजोत  सिह  अठबाल  :  मेरा  प्वाइन्ट  आफ  आर्डर  है  ।

 ]  |

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  किस  नियम  के  अधीन  ?
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 न  न  अल  ee ले  अनिल  +  अमन  «मे  अन्‍मलननी —  नि

 |

 श्री  चरनजीत  सिंह  श्रठभाल  :  इन्होंने  यह  कहा  है  कि  जो  लोग  रिलीज  किए  गए  उनको

 शष्ट३  से  ये  कत्ल  हो  रहे  मैं  अपने  दोस्त  से  पूछना  चाहता  हूं  के  गे  एक  भी  रन्‍्सटान्स  बता  दें  कि  जो

 रिलीज  किए  पये  उन्होंने  ऐसे  वाक  वात  किये  हैं

 [  श्रभुआ३  |

 उपाध्यक्ष  महोदव  हराम  व्यव्स्था  का  कोई  प्रश्त  नहीं  है  ।

 |  हिम्दी

 क्री  पी०  सामप्ताल  :  तो  ये  बाकयात  हैं  और  खासकर  बोडडेंर  स्टेट्स  में  ऐसे  काकयात  देखने  में

 आए  मै  फ्राश्मीर  की  रात  कर  रहा  पुलिस  में  ऐसे  लोगों  को  भर्ती  किया  गया  है  और  दहां  पर

 जो  कुछ  भी  पड़बड़ी  हो  रहा  पुलिस  तमाशा  देखती  रहती  है  और  झुठ  नहीं  क२ती  ।  कितने  ही

 फ्म्युनल  फसाद  थहां  पर  हुए  वहां  पर  पुलिस  मौजूद  थी  सेकिन  बह  तभाशा  देखती  रहो  !  इसी  तरह
 में  पजाब  मे  और  जनहों  पर  हो  रहा  मेर  कहने  का  मगसद  यह  है  कि  ये  जो  एटगिनिस्ट्रेटिव  ट्रिब्यून  ल्स

 है  अगर  कोई  मामूली-सी  भी  कम्पलेंट  तो  उसको  रिव्यू  +  में  फ्री  पावर  ट्रिव्यूनल  के  पास  होगी

 बाहिए  और  जो  ऐसे  श्षराब  एलिमेंटस  उतको  क्योंकर  सकिस  में  रखा  गया  है  ”  उनकी  वोह्टिंगे  ठीक

 हे  हुई  !  हों  बुई  इस  चीज  को  देखने  की  पायर  इनके  पास  द्वीनी

 बाठ  sum,  तह्री  एसालिए  इन  ग्रदयों  के  ४ह  ९मेंडमेंट  बिल  श्ाथा  उच्चका

 क  मात  करता  ८

 ।
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986

 के  निरमुमोश्स  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 ब्रशातिक  अशिकरण  विधेयक

 i  उन  नक_नन-3-.-त---न  नमकीन  मकान  नमन  सन  कन3+  कम  कम  नमन  क--पलन+नकननन-++न+  नमन  पान  बम  मम

 झौ  राम  प्यारे  पतिका  उपाध्यक्ष  यह  जो  प्रशासतिक  अधिकरण

 विधेगक  सदन  के  साथने  विचारा्थ  उसका  ध्रमर्यन  करने  के  लिए  में  खड़ा  हुआ  हूं  क्योंकि

 उसमे  केवल  एक  एमेंडमेंट  किया  जा  रहा  भो  सुभोम  कोर्ट  के  कहिक्ट  के  अनुसार  है  सैकिन  इस

 सर  का  लाभ  उठाते  मैं  यह  कहना  चाहता  है  कि  अभी  देश  में  जो  सरकारो  कर्मचारौ  हैं  और  नियमों

 के  फर्मचारी  उनमें  बड़ा  असंतोष  फैशा  हुआ  है  खाशकर  सुप्रीम  कोर्ट  के  फंसले  के  कारण  और  यह

 बहुत  ही  बात  होगी  थांदि  हम  संविधान  में  आर्टीकिन  311  में  संशोधन  न  मैं  आप  से  यह
 निनेदन  करता  याह्रधा  हू  कि  संसार  में  यदि  हमें  नेचुरल  अस्टिस  मिश्री  है  तो  शासकर  अपने  देश  में  और

 दी  रे  सा  नियम  ट  कि  किसो  न  किशी  रूप  में  शोगों  को  सबिस  से  निकालने  से  पहले  निश्चित

 रूप  से  उनको  य८  ब्ताना  भाहिए  कि  किस  कारंभ  है  उतको  डिसत्रिस  किया  जा  रहा  हैं  यह  बताना

 पाहता  हू  कि  दृडीन  कोर्ट  के  निरय  के  कारण  सरकारी  करमंचरारियों  में  एक  असंतोष  की  भावना  जप

 गई  है  और  यही  असुरक्षा  की  भावना  उनके  दिल  में  पैशा  हो  गई  यह  भाप  जानते  ही  हैं  कि

 अपीजी  क्षण  ते  बम्द  का  आवाह्त  किया  था  ओर  में  सही  श्वात  बताना  चाहता  हूं  कि  उसका  बन्द  बिल्कुल
 शफल  रहां  होता  ओर  ठसकी  सफलता  की  कोई  गृंजाइश  नही  थी  अगर  सारे  के  सारे  कर्मचारी  हतफा
 विशोध  भ  किये  60  लाल  कर्मचारी  इसके  पिरोध्  में  थये  इसलिए  कि  वे  सरकार  से  अपेक्षा  करते

 हैं  कि  यदि  कोई  ब्योशेक्रेट  उसको  स्विस  से  तो  उतको  सुरक्षा  मझे  अपने  उत्तर  प्रदेश

 के  बारे  में  यु  है  वहा  पक

 ड्रध्त

 नल  है  ।  गान्यवए  भापको  बह  जानकर  जश्चवं  होभा  कि  आई०  ए०

 एछ०  के  छिज्ाफ  द्राइब्यून्स  ने  जितने  भी  फेशले  उन  पर  आज  तक  अमल  नहों  हुआ  ओर  किसी

 शाई०  ००  एस०  अधिकारी  के  खिखाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  उन्हें  कोई  सजा  नहीं  दी  सारी
 की  सारी  रिपोर्ट  दशा  दी  गई  ।

 ऐसा  नहीं  है  कि  मैं  थाई०  ए०  एस*« के  प्रति  कोई  सांछन  लगा  रहा  हूं  कि  यह  एक
 ऐसा  बर्च  दल  यवा  शाई०  ए०  एस०  और  भाई०  पी०  एस०  दोयों  का  एक  रेझ्ा कर्य  कम  गया

 ये  दोनों  भाषत  में  लड़ते  भाई०  ए०  एस  ०
 कहता  है  कि  हम  सुपीरिवर  जाई०  पी०  एस०  कहता

 है  कि  हम  सुपर  रियर  सोतों  कोडर  में  आपस  में  लड़ाई  होरी  इसलिए  आज  जायश्यकता इस  बात
 की  है  कि  देश  में  एक  ऐसी  माई  एक  ऐसा  केडर  तंवार  किया  जाए  जिसको  समान
 रूप  है  अगशर  देने  की  बात

 मास्यचर  में  कहता  हूं  कि जिसको  भी  कोई  सजा  देते  की  बात  हो  तो  उसको  मौफा  बिसना

 अःहिए  कि  तह  अपने  एल्ष  में  कारणों  को  प्रस्तुत  कर  मान्थवर  मैं  इस  बिल  को  तो  समर्थन

 करतः  हुं  लेकिस  साथ  ही  यह  भी  कहता  हूं  कि  शरकार  को  ९क  ऐसा  कस्प्रीहेंखिय  दिल  साया

 चाहिए  जिसमें  ई८  7०  एस  ०  के  ओर  आई  ५०  फे  ५)!  करठंज्य  5,  क्या  अधिकार  उरहें

 ७२८

 हि

 ५ |;
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 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक
 जज  कि

 स्पेसिफिकल्ली  इस  बात  को  दिया  जाना  हम  प्रदेशों  में  देख  रहे  हैं  कि  किस  तरह  से  आई०

 ए०एस०  ओर  आई०पी०एस०  केडर  में  खींचातानी  चल  रही  है  जिसके  कारण  जग-हजगहु  ला

 एण्ड  आडर  को  मेंटेन  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।  कहीं  सीनियोरिटी  की  लड़ाई  कंहीं  प्रभुता
 की  लड़ाई  इसलिए  सरकार  को  निश्चित  तौर  पर  सभी  स्तर  के  कमंचारियों  की  सुरक्षा  प्रवान

 करने  के  लिए  इसी  सेसन  में  संविधान  के  अनुच्छेद  311  में  अमेंडमेंट  लाना  चाहिए  जिससे  कि  हमारे
 देश  के  कर्मचारियों  को  नेच्रल  जस्टिश  मिल  सके  ।  हमारी  लोकतंत्रीय  सरकार  अपने  कर्मचारियों

 गरीत्रों  कमजोर  वर्ग  के  हितों  की  रक्षा  हमेशा  करती  रही  इसलिए  जेसा  कि  कुमार
 मंगलम  जी  ने  भी  कहा  इसी  सत्र  में  सरकार  को  अनुच्छेद  311  में  संशोधन  करना  चाहिए  ।

 भी  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  जब  मैं  अपने  नौजवान  मंत्री  चिदम्बरम

 साहब  को  देखता  हूं  तो  मेरा  मन  इस  बिल  का  समथेन  करने  के  लिए  कहता  है  लेकिन  जय  मैं  इस

 बिल  का  विवेचन  करने  की  कोशिश  करता  हूं  तो  मेरा  मन  डर  से  कांप  जाता  मैं  तो  उम्मीद

 में  बैठा  था  कि  श्री  चिदम्बरम  जी  एक  ऐसा  बिल  लेकर  आयेंगे  जिस  बिल  के  माध्यम  से

 क्यो  रोक्रेसी  को  नियंत्रित  उसके  अधिकारों  को  निर्धारित  करने  और  उसको  पर्लिक  के  प्रति

 अधिक  रिस्पांसिव  बनाने  के  प्रोविजंस  लेकिन  मुझे  इस  बिल  को  देख  कर  बड़ी  तकलीफ

 हुई  ।  जहां  हमारी  क्योरोक्रेसी  को  पहले  से  ही  अस्रीमित  अधिकार  मिले  हुए  थे  उसको  हम  और

 अधिक  अधिकार  देने  जा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  यहां  करमंचारियों  की  एक  विशाल  रैली  हुई  थी  जिसमें  सं  विधान  के

 अनुच्छेद  3।  के  कुछ  प्रोविजंस  को  लेकर  सुप्रीम  कोर्ट  न ेजिस  तरीके  का  इन्टरप्रिटेशन  दिया  है
 ओर  जिसके  कारण  कमंचारियों  में  एक  असुरक्षा  की  भावना  जाग  उठी  उसमें  संशांधन  की  बात

 कही  गई  थी  ।  हमारी  कयोरोक्रेसी  जिस  प्रकार  से  कर्म  चारियों  की  पहले  से  ट्रीट  करती  रही
 उसी  क्योरोक्रेसी  को  इस  बिल  के  माध्यम  से  और  अधिकार  देकर  आप  हमारे  कर्मचारियों  के
 अधिकारों  पर  कुठा  राघात  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  वह  क्योरोक्रेंसी  अपने  कर्मचारियों  को  एक
 गत  नौकर  की  तरह  से  ट्रीट  करने  लगे  ।  आप  इस  अधिकरण  में  एक  प्रशासनिक  सेवा  के  सदरय  को

 अपोइन्ट  करने  जा  रहे  इस  अधिकरण  के  द्वारा  आप  क्योरोक्रेसी  को  वह  भी  अधिकार  दे  रहे
 है  जो  कि  अब  तक  जुड़ीशियरो के  क्षेत्र  में  रहा  जो  निणंय  अब  तक  जुडीशियरी  कर्मचारी  के
 पक्ष  में  देती  रही  है  अब  वह  निर्णय  कमंचारी  के  पक्ष  में  नहीं  हो  सकेगा  ।  उसको  न्याय  मिलने  की

 धोड़ी  बहुत  आशा  हो  सकती  न्याय  उसको  मिल  सकता  लेकिन  इससे  हर  व्यक्ति  को

 आशंका  हो  सकती  मैं  भी  आशंकग्रस्त  हूँ  कि  प्रशासनिक  सदस्य  अपाएंट  कर  दिया  जाएगा  तो

 निश्चित  तौर  पर  जो  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिग्रहण  उसमें  उसको  न्याय  मिलने  की  आशा  कम

 हो  जाएगी  ।  ब्यूरोक्रेट्स  के  द्वारा  जहां  कमंचारी  को  प्रताड़ित  किया  जाता  गलत  तरीके  से
 प्रताहित  किया  जाता  उसके  केस  में  मात्र  ल्ीपापोती  हुआ  करेगी  ।  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह
 करूंगा कि  इस  मामले  में  पुनविचार  करें  ओर  यदि  आप  पुनवितचार  न  कर  सकें  तो  जहां  आप
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986  17  1986
 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 हरीश  रावत  |

 प्रशासनिक  संदस्य  अपाएंट  कर  रहे  हैं  तो  इसमें  एक  बहुत  बड़ा  वर्ग  जो  इसमें  अपील  करने  के  लिए
 उस  वर्ग  का  भी  रिप्रजेंटेटिव  दीजिए  जो  कमंचारी-वर्ग  का  हो  ।  आप  उसको  रिप्रजेंटेशन

 दीजिए  |  जैसा  अभी  रंगराजन  साहब  ने  कहा  है  कि  जब  प्रशासनिक  सदस्य  रहेगा  तो  कमंचारी  वर्ग

 का  रिप्रजेटेटिव  भी  होना  इससे  ज्यादा  न्याय  की  आशा  की  जा  इसके  साथ-साथ

 यह  भावना  भी  व्यक्त  की  गई  है  कि  इसकी  ज्यादा  शाखाएं  होनी  जितने  ट्रिब्यूनल्स
 आज  उनके  सामने  इतने  ज्यादा  केसेस  आ  गए  हैं  कि  लगता  है  कि  ये  भी  कहीं  दूसरे  कोर्ट  न  बन

 जाएं  |  जल्दी  न्याय  दिलाने  की  मंशा  है  वह  पूरी  नहीं  हो  पा  रही  इसलिए  मैं  दो  बिन्दुओं
 पर  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  एक  तो  इसमें  प्रशासनिक  सदस्य  रखने  का  इस  पर  फिर  से

 विचार  यदि  ओऔचित्यपूर्ण  पाते  हैं  तो  करमंचारियों  के  लिए  भी  इसमें  स्थान  दीजिए  और  दूसरा
 यह  कि  इसकी  अधिक  शाखाएं  होनी  ताकि  जल्दी  से  जल्दी  एक  शेड्यूल्ड  टाइम  में  लोगों

 को  न्याय  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के साथ  इस  बिल  के  संदर्भ  में  अपने  नौजवान  मित्र  से  पुनविचार  करने  के  लिए

 आग्रह  करूंगा

 खोधरी  सुन्दर  सिह  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  बिल  का  ताल्लुक है  मैं

 इसकी  ताईद  करता  क्योंकि  जो  ब्यूरोक्रेट्स  इनसे  मैं  बहुत  खुश  हूं  ।  हमारे  यहां  जो  लंण्ड  लैस

 लोग  जो  बीस-बीस  साल  से  जमीन  प्राप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  ब्यू  रोक्रेट्स  द्वारा  20.30

 साल  के  कब्जे  मालिक  के  नाम  से  लिंख  देने  की  वजह  से  वह  जमीन  उनको  नहीं  मिल  पा  रही
 मैं  समझता  हूं  कि  इन्हीं  ब्यूरोत्रेट्स  की  वजह  से  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  ठीक  तरह  से  नहीं  चल  पा  रहा

 है  ।  आपकी  कोई  चीज  इन्होंने  चलने  नहीं  देनी  आप  कोई  भी  कानून  ये  ब्यूरोक्रेट्स
 उसको  चलने  नहीं  देते  आज  इनको  तकलीफ  हुई  है  तो  इन्होंने  कहा  कि  हमारे  लिए  यह  होना
 चाहिए  ।  इनके  लड़के  टाइयां  लगाकर  अच्छे  स्कूलों  में  पढ़ते  शानदार  तरह  से  रहते  हैं  और  वह
 गरीब  आदमी  जिसके  पास  जमीन  नहीं  उसको  न्याय  नहीं  पिलता  आप  सोशलिस्टिक  पैटरने

 कैसे  ला  पाए  महात्मा  गांधी  ने  क्या  कहा

 ]

 शासन  की  अनेक  बुराइयों  में  देश  की  यूवा-शक्ति  पर  किसी  विदेशी  माध्यम
 को  थोपने  का  यह  अभिशाप  इतिहास  की  सबसे  बड़ी  बुराई  मानी  जायेगी  ।  इसने  राष्ट्र  की
 शक्ति  को  निस्तेज  कर  दिया  इसने  छात्रों  की  जिन्दगियों  को  छोटा  कर  दिया  है  ।  इसने
 उन्हें  जनसाधारण  से  दूर  कर  दिया  इसने  शिक्षा  को  अनावश्यक  रूप  से  छर्चीला  बना
 दिया  यदि  यह  त्रक्रिया  अभी  भी  बनी  तो  इस  देश  की  आत्मा  इससे  जुदा  हो
 जायेगी  ।
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 यह  महात्मा  गांधी  का  लिखा  हुआ  मेरे  पास  जहां  तक  ब्यूरोक्रेट्स  का  ताल्लुक  कोई

 भी  कानून  उसको  ये  ठीक  तरह  से  लागू  नहीं  होने  देते  ।  जब  अपना  झगड़ा  पड़ा  है  तो  कह
 दिया  कि  यह  होना  चाहिए  और  यह  बिल  बन  गया  ।  ट्रिब्यूनल  क्‍या  इन्होंने  कोई  कानून  नहीं  चलने

 देना  में  इनके  बहुत  बरखिलाफ  इनकी  कोई  बात  नहीं  मानी  जानी  चाहिए  ।  पटवारी  तक

 इनके  बरखिलाफ  मैं  क्या  कभी  इनसे  मिलने  के  लिए  जाओ  तो  कहते  हैं  कि  साहब

 रूम  में  आज  जो  हमारे  मिनिल्‍्टर  इनके  पास  जाए  तो  इनके  सेक्रेट्री  इनकी  बात  नहीं
 मानते  जब  लोगों  को  तकलीफ  होती  हरिजनों  को  ही  नहीं  दूसरे  लोगों  की  तकलीफ  को

 लेकर  भी  जब  इनके  पास  जाते  हैं  तो  ये  नीचे  भेज  देते  हैं  और  नीचे  ब्यूरोक्रेंट्स  इतना  लंबा  नोट

 लिख  देते  हैं  ओर  मिनिस्टर  घबरा  जाता

 हमारी  बात  तो  कोई  सुनता  ही  नहीं  है  |...  सिलसिला  बहुत  खराब

 दो  महीने  तक  कोई  काम  नहीं  होता  ।  मैं  कांग्रेस  में  हूं  इसलिए  दिल  की  बात  कह  ॒  रहा  हूं  वरना
 मेरा  दिल  तो  करता  नहीं  है  ।...  तीस  साल  से  कोशिश  कर  रहा  हूं  लेकिन  गरीब  की  |

 कोई सुनता.ही नहीं कोई हरिजन या कोई गरीब आदमी किसी आफिसर या मिनिस्टर के पास जाता है तो एक हफ्त्ते का काम हो तो चार-चार हफ्ते लगा देते लोग सोचते हैं कि चोधरी सुन्दर तिहू एम०पी० बन गए हैं इसलिए उनसे कहकर अपनी तब्दीली करा असम में कुछ होता ही नहीं है । मिनिस्टर का जवाब आ जाता मामले की जांच हम तो कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लटर नीचे चला जाता है और नीचे कोई पूछता ही नहीं कई महीने लग जाते हैं । ब्यूरोक्रेसी से मैं तो बहुत तंग आ चुका हूं । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसा ट्रिब्युनल बना रहे आइ०ए०एस० आइ०्पी०एस० का लड़का होगा तो उसको सुनेंगे लेकिन गरीब को कोई नहीं पूछता है ।... आखिर में मैं यही कहना चाहुूंगा कि मैं भी विधेयक की ताईद करता हूं ।... ) [ प्रमुवाद ] लोक शिकायत तथा पेंशन सम्नत्नालय में राज्य मंत्री पी० : माननीय उपाध्यक्ष मैं माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं कि आज हमने अपराह्न में उस विधेयक पर अति तिस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यह एक गैर-विवादास्पद विधेयक है तथा जो एक अति संक्षिप्त विचार-विमर्श के पश्वात स्वीकार कर ह लिया किन्तु मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए कुछ शंकाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा । ये शंकाएं ऐसे सम्मानित सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं जिनमें बहुत-से प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हैं तथा जिनमें बहुत-से प्रशासनिक विधि की जटिलताओं से परिचित हैं । मैं हन अधिकरणों द्वारा ! में उनकी स्थापना की तारीख से अब तक किये गये कार्य को संक्षेप में प्रस्युत करना चाहता हमने । को केबल 5 293
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 पी०  चिदस्बमरम  ]

 न्यायपीठों  की  स्थापना  की  थी  ।  हमने  और  न्यायपीठों  को  स्थापित  करने  का  एक  चरण  बद्ध

 क्रम  तैयार  किया  और  हमने  स्वयं  यह  वायदा  किया  तथा  उच्चतम  न्यायालय  को  यह  कहा  था  कि

 31  मार्च  से  पहले  तीन  और  न्यायपीठें  स्थापित  की  जायेंगी  ।  मुझे  सदन  को  यह  बताते  हुए  हषे  हो

 रहा  है  कि  3  मार्च  को  ही  हम  चंडीगढ़  और  गुवाहाटी  में  तीन  अतिरिक्त  न्यायपीठों  को

 स्थापित  कर  चुके  हमने  यह  भी  वायदा  किया  था  तथा  उच्चतम  न्यायालय  को  कहा  था  कि

 हम  30  जून  से  पहले  सात  और  न्यायपीठों  की  स्थापना  मुझे  सदन  को  यह  बताते  हुए  प्रसन्‍नता

 है  कि  हम  इस  अन्तिम  तिथि  के  प्रति  बचनबद्ध  हैं  तथा  इस  अन्तिम  तिथि  से  काफी  पहले

 जोधपुर  और  पटना  में  सात  और  न्यायपीठों  की

 स्थापना  कर  दी  जायेगी  ।

 थ्री  राम  प्यारे  पमिका  :  लखनऊ  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 झो  पी०  शिदस्थरम  :  हम  उच्च  न्यायालयों  के  स्थायी  स्थानों  ५२

 पीढों  को  स्थापित  करने  के  लिए  बाध्य  हैं  क्योंकि  हुम  उच्च  न्यायलयों  के  कार्यक्षेत्र  को  समाप्त  करके

 इसे  अधिकरणों  को  सौंप  रहे  हें  ।  अतः  यह  तर्क  संगत  और  उचित  भी  है  कि  हम  पहले  उन  स्थानों
 पर  न्यायपीठों  की  स्थापना  करें  जहां  उच्च  न्यायलय  को  स्थायी  पीठ  किन्तु  इसका  तात्पय  यह

 नहीं  है  कि  हम  और  न्यायपीठ  स्थापित  नहीं  मैं  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि

 सरकारी  कर्मचारियों  को  शीघ्रतापूर्वक  तथा  प्रभावी  ढंग  से  न्याय  प्रदान  कराना  और  इस  लक्ष्य  को
 प्राप्त  करना  हमारा  ध्येय  है  ।  हम  आवश्यकतानुसार  और  न्यायपीठों  की  स्थापना  विशेष
 रूप  से  ऐसे  क्षेत्रों  में जहां  उच्च  न्यायालय  की  सकिट-बंच  है  अथवा  जहां  उच्च  न्यायलय  की
 पीठ  स्थित  है  अथवा  जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  अधिक  संब्या  में  हैं  ।

 यह  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  लेकिन  जब  हम  कार्यक्रम  पर  अमल  करते  माननीय  सदस्य

 इस  बात  की  प्रशंसा  करेंगे  कि  सरकारी  कमंचारियों  को  जल्दी  एवं  प्रभावशाली  न्याय  दिलाने  के

 लिए  जितनी  खण्ड  पीठों  की  स्थापना  की  आवश्यकता  उनको  स्थापित  करने  का  हम  अपना

 बादा  पूरा  करेंगे  ।

 जहां  तक  पणजी  का  सम्बन्ध  है--वहां  पर  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  एक
 खण्डपीठ  है  ।  अहमदाबाद  में  अधिकरण  की  एक  खण्डपोठ  अभी  तक  हमने  नहीं  स्थापित  की

 जब  अहमदाबाद  में  अधिकरण  को  एक  ख़ण्डपीठ  स्थापित  हो  जायेगी  तब  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 नई  बम्बई  में  बरतंमान  में  कायरत  अधिकरण  की  खण्डपीठ  पणजी  में  सरकिट  में  कार्य  करेगी  और

 बाद  केस्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  तथा  केन्द्रशासित  प्रदेश  दमन  और  दीप  के  सरकारी

 कम चा  रियों  के  मामलों  की  संरुपा  को  दुष्टिगत  रखते  हुए  यदि  पणजी  में  खब्डपीठ  स्थापित  करना
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 आवश्यक  हुआ  तब  हम  वहां  पर  खण्डपीठ  स्थापित  करने  हेतु  सदेव  विचार  कर  सकते  लेकिन

 मैंने  जो  कुछ  अन्य  दूसरी  खण्डपीठों  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  वह  पणजी  पर  भी  लागू  होता  हमारा

 उद्द
 श्य  यह  है  कि  जल्दी  और  प्रभावशाली  स्याय  दिलाने  के  लिए  जितनी  खण्डपीठों  की  आवश्यकता

 हो  उनको  स्थापित  किया  जाये  ।

 इस  अधिकरण  के  अधिकार  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  विद्वतापूर्ण  तर्क  दिये  गये

 मैं  इस  वार्तालाप  को  न्यायालय  के  समझ  हुई  बहस  का  रूप  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।  नि:संदेह,

 हन  तकों  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  जहां  पर  कि  अधिनियम  को  चुनौती  दी

 गई  लेकिन  मैं  एक  या  दो  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  यह्‌  हमारा  स्पष्ट  विचार  है  कि

 अनुच्छेद  32  के  अन्तगंत  सर्वोच्च  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार  को  लेकर  अनुच्छेद  323  क  हम  लोगों  को

 कानून  बनाने  का  अधिकार  देता  अनुच्छेद  226  और  अनुष्छेद  227  के  अन्तर्गत  उच्षच  न्‍्यायालर्या

 क  क्षेत्राधिकार  को  लेकर  यह  हमें  विधि  निर्माण  का  अधिकार  प्रदान  करता  वास्तब  में  मूल
 अधिनियम  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  दोनों  के  क्षेत्राधिकार  को  नहीं  छीना  था  ।

 जब  अधिनियम  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  तब  सर्वोग्च  न्यायालय  ने  अनुच्छेद
 32  के  तहत  दायर  की  गई  याचिकाओं  के  स्थानान्तरण  पर  रोक  लगा  दी  सर्वोच्च  न्यायालय

 ने  कुछ  अन्य  सुझाव  दिये  लेकिन  मैं  यह  स्पष्ट  कर  लेना  चाहता  हूं  कि  सर्वोच्च  न्याग्रालय  ने  यह्‌

 सुझाव  नहीं  दिया  था  कि  अनुच्छेद  32  के  अन्तर्गत  सर्वोच्च  न्यायालय  की  शक्तितयों  को  लेकर  हम

 विधि  निर्माण  नहीं  कर  सकते  यही  वह  एक  प्रश्न  था  कि  सर्वोक्ष्च  न्यायालय  लेख  याथिका  के

 अन्तिम  नियतन  पर  विचार  करेमा  ।  सरकार  ने  मामले  पर  पुनंविचार  किया  है  सम्माननीय  सदस्य

 यह  बात  जानते  हैं  कि  सेवा  सम्बन्धी  मामले  किस  सम्बन्ध  में  होते  ज्यादातर  सेवा  के

 सेवा  से  हटाने  पदोग्नति  तथा  अति  से  सम्बोन्धित

 होते  हैं  ।  एक  सेवा  संबंधी  मामला  अनुच्छेद  ।4  और  अनुच्छेद  16  के  तहत  भी  उठाया  जा  सकता

 है  ।  लेकिन  प्रमुख  समस्या  मोलिक  अधिकार  को  लागू  करने  की  नहीं  है  बल्कि  नोकरी  नियमों  के

 तहत  अधिकार  को  लागू  करने  की  और  अभी  तक  का  हमारा  अनुभव  क्या  है  ।  अनुभव  है

 कि  ज्यादातर  नौकरी  के  मामले  उच्च  न्यायालयों  में  अनुब्छेद  226  के  तहत  दायर  किये  जाते  है  ।

 वास्तव  अनुच्छेद  32  का  कभी  कबार  सहारा  लिया  जाता  ओर  मैं  यह्‌  भी  कह  सकता  हूं
 कि  अनुच्छेद  32  के  अधीन  मौलिक  याचिका  पर  विचार  करने  के  लिए  सर्वोच्च  न्यायालय  के

 कार  बिल्कुल  सीमित  सर्वोच्च  यात्रिकाकर्ता  को  हमेशा  यह  सलाह  देता  है  कि  राहुत

 पाने  के  लिए  उसे  अनुच्छेद  226  के  अधीन  उच्च  न्यायालय  में  जाना  चाहिए  ।  इन  सभी  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  अनुच्छेद  32  के  तहत  सर्वोच्च  न्यायालय  के

 अधिकार  क्षेत्र  को  ले  लेना  इस  समय  आवश्यक  नहीं  और  उन  जिनके  लिए  कि

 नियम  पारित  किया  को  दृष्टिगत  रखते  अनुल्छेद  226  और  अनुच्छेद  227  के  तहत  उच्च

 स्थायालयों  के  अधिकार  क्षेत्र  को  लेकर  के  अधिकरण  को  दे  देना  बिल्कुल  पर्याप्त  होगा  ।
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 पी०  चिदस्थरस  ]

 अब  मैं  जानता  हूं  कि  माननीय  सदस्यगण  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  संसद  की

 शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  केशवानन्द  भारती  निर्णय  के  फलस्वरूप  जो  प्रश्न  उठ  खड़े  हुये  ह ैउन  पर
 उन्हें  सर्वप्रथम  विचार  करना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  बड़ी  विनम्रता  से  पूछता  हूं  कि  क्या  यही 2 4

 यम  क्या  यही  अवसर  कया  सर्वोच्च  न्यायालय  के  साथ  मुद्दा  उठाने  का  यही  समय  है  ?

 हमारा  उद्देश्य  शी  ध्रता  से  एक  ऐसी  व्यवस्था  कायम  करने  से  हैं  जहां  पर  सरकारी  कमंचारियों  के

 लिए जो  कि  उच्च  न्यायालय  में  अत्यधिक  विलम्ब  10,  12,  15  वर्षों  का  सामना  कर  रहे  शीघ्र

 राहत  पाने  हेतु  एक  प्रभावशाली  मंच  उपलब्ध  हो  ।

 यह  हमारा  उद्देश्य  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  यही  वह  मुद्दा  है  जिसको  हमें  उन  लोगों  के  साथ  उठाने  की

 श्यकता  है  ।  जोकि  संविधान  के  किसी  भी  भाग  में  संशोधन  करने  के  संसद  की  सर्वोच्च  सत्ता  पर
 प्रश्न  लगाते  जो  कि  संशोधन  की  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाते  है  तथा  जो  अनुच्छेद
 323  क  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाते  हो  सकता  है  इसे  दूसरा  अवसर  लेकिन  यह  अवसर  नहीं

 है  और  प्रयोजन  को  दृष्टिगत  रखते  हमने  सोचा  की  अनुच्छेद  32  के  तहत  सर्वोच्तच  न्यायालय

 के  क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध  में  हस्तक्षेतन  करना  सबसे  अच्छा  तरीका  है  ।

 लेकिन  ऐसा  कहने  के  बाद  मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  इन  अधिकरणों  को  स्थापना  के

 पश्च  त्‌  इन  अधिकरणों  के  5  वर्ष  या  10  वर्ष  कार्य  करने  के  पश्चात  उनके  सरकारी

 सामान्य  जन  सर्वोच्च  न्यायालय  ओर  न्यायिक  व्यवस्था  का  विश्वास  प्राप्त  कर  लेने  के

 पश्चात  5  या  6  वर्ष  बाद  हम  सदंव  अधिनियम  में  संशोधन  कर  सकते  हैं  और  अनुच्छेद  32  के  तहत
 सर्वोच्च  न्यायालय  की  शरक्षितयों  को  एक  बार  फिर  ले  सकते  हैं  क्योंकि  मेरा  यह  स्पथ्ट  विचार  है  कि

 नौकरी  से  सम्बन्धित  मामलों  में  अनुण्छेद  सर्वोच्य  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के

 कार  क्षेत्र  को  लेने  हेतु  विधि  निर्माण  का  अधिकार  हमें  देता  है  ।

 उच्च  न्यायायय  के  अधिकार  क्षेत्र  की  तुलना  में  इन  अभिकरणों  के  अधिकार  क्षेत्र  के

 संबंध  में  प्रश्न  उठाये  गए  थे  |  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  यह  संदेह  क्‍यों  पैदा  हो  गण  है  वह  धारा

 मल  अधिनियम  में  वास्तव  में  हमने  उस  को  अभी  नहीं  छुआ  धारा  14  इसको

 बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देती  है  अधिनियम  में  अभिश्यक्त  रूप  से  जंसा  उपबन्धित  है
 उसके  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  नियत  दिन  से  ही  ऐसे  शक्तियों  और

 अधिकार  का  प्रयोग  करेगा  जो  उस  तारीख  के  ठीक  पहले  न्यायालय  के  सभी

 स्यायालमों  द्वारा  प्रयोकक्‍तभ्य

 एक  साससोय  सदस्य  :  परमादेश  यात्रिका  सहित  ।
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 भरी  पी०  चिदम्थर॑स  :  मैं  इसे  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देता  हूं  कि  सरकार  की  राय  में

 करण  के  पास  विशेषरूप  से  उक्ष्च  परमाधिकार  रिटों  के  जारी  करने  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  अदेश

 जारी  करने  उच्च  न्यायालय  की  वे  सभी  शक्तियां  हैं  जो  न्याय  देने  के  लिए  अंनुच्छेद  226

 के  अन्तगंत  उच्च  न्यायालय  को  प्राप्त  वास्तव  ये  यदि  हम  अनुच्छेद  323  क  की

 पृष्ठ  भूमि  को  यदि  हम  अनुच्छेद  के  पीछे  विधि  के  इतिहास  को  देखें  तो  यह  बिल्कुल
 स्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  ये  अधिकरण  उच्च  न्यायालयों  को  विस्थापित  करते  और  अनुच्छेद  226
 अथवा  227  के  अन्तगंत  जो  भी  शक्तियां  उच्च  न्यायालय  को  प्राप्त  हैं

 वे  अब  पृर्णूप  से  अधिकरणों
 के  पास  है  और  उच्च  न्यायालयों  की  अनुच्छेद  226  अथवा  227  के  अन्तगंत  किसी  भी  सेवा  मामले
 में  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  भी  उठाया  गया  है  कि  क्या  उच्च  न्यायालय  की  अनुच्छेद  227  के  अन्तर्गत
 करणों  पर  अधीक्षणं  की  शक्ति  अभी  भी  बरकरार  रहेगी  ।  हमने  उस  पर  विचार  किया  था  और  मैं
 केवल  यह  कह  सकता  हूं  कि  मूल  अधिनियम  की  धारा  27  को  अब  संशोधन  विधेयक  के  खण्ड  18

 द्वारा  संशोधित  किया  गया  है  और  संशोधन  का  मतलब  अधिकरण  के  आदेशों  को  अन्तिम  मानना

 और  किसी  भी  न्यायालय  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  से  बाहर  करने  से  है  ।  हमने  विशेष  रूप  से  यहु
 बन्ध  किया  है  कि  किसी  आवेदन  का  अन्तिम  निपटान  करने  के  अधिकरण  के  आदेश  अन्तिम  होंगे
 ओर  उस  पर  किसी  भी  न्यायालय  में  मुकदमा  नहीं  चलाया  जाएगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसे  धारा

 14  के  साथ  पढ़ने  से  यह  बिल्कुल  स्वष्ट  हो  जाता  है  कि  उच्च  न्यायालयों  अनुच्छेद  226  अथवा

 227  के  अन्तगंत  किसी  भी  सेवा  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  और  अधिकरण  दिए  गए  अन्तिम
 भादेश  में  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।

 धारा  विलोप  करने  वाले  संशोधन  विधेयक के  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  संदेह  प्रकट  किया

 गया  जैसाकि  मैंने  अपनों  प्रारम्भिक  टिप्पणी  में  कहा  यह  एक  अतिरिक्त  अधिकार  यह
 वह  अधिकार  है  जो  अन्न  प्रत्येक  कमंकार  को  दिया  गया  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत

 उपके  अधिकार  को  संघ  द्वारा  उठाना  पड़ता  था  और  ऐसे  मामलों  में  जो  घारा  1  के  अंतगत

 आते  हैं  के  कुछ  सीमित  वर्गों  में  उसका  व्यक्तिगत  अधिकार  होता  इसमें  कोई  संदेह
 नहीं  परन्तु  उस  व्यक्तिगत  अधिकार  का  प्रयोग  वहू  तक  नहीं  कर  सकता  था  जब  कि  वह  समुजित
 सरकार  से  अनुमति  न  लेले  ।

 आज  हमने  एक  प्रभावशाली  कदम  आगे  बढ़ाया  और  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  सरकारी

 कर्म  चारियों  जो  एक  कमंकार  ही  को  इस  अधिकार  को  देने  के  संबंध  में  जो  हमने  सुधार  किए

 जो  अति  प्रभावशाली  कदम  यह  गरिमामय  सदन  यह  मानेगा  हमारे  सरकारी  कर्मचारियों  का
 एक  ऐसा  वर्ग  भी  है  जो  केवल  सरकारी  कर्मघारी  ही  नहीं  बल्कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के

 अंतर्गत एक  कमंका  र  भी  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्यगंत  उनके  अधिकार  अब  सुरक्षित
 यदि  वे  ऐसा  सामुहिक  विवाद  उठाना  चाहते  यदि  वे  आन्दोलन  करना  भाहते  हैं  और  अपने
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 पी०  चिदस्थरस  ]

 लिए  एक  ऐसा  नया  संविदा  कराना  चाहते  हैं  जो  कि  एक  ओद्योगिक  दक्षिण  भारत  बेंक

 मामले  के  एक  निपोक्ता  और  कमंचारियों  के  लिए  कर  सकता  वे  फिर  भी

 मौद्योगिक  अधिकरण  में  जा  सकते  हैं  ।

 परन्तु  अब  तुमने  यह  किया  है  कि  एक  कर्मकार  जो  पदच्युत  किया  गया  जो  सेवा  से

 हटाया  गया  जिसकी  छंटनी  की  गई  है  अथवा  जिसकी  सेवा  शर्तों  में  परिवर्तंत  किया  गया  है
 अथवा  3  अथवा  4  ऐसे  कमंकार  जिनकी  एक  ही  समस्या  आज  बिना  संघ  के  हस्तक्षेप  बिना

 सुलह  बिना  समुचित  सरकार  की  अनुमति  लिए  एक  कागज  के  टुकड़े  पर  अपनी  शिकायत

 कर  अधिकरण  में  जा  सकता  है  और  अपनी  यात्रिफ़ा  दायर  कर  सकता  है  ओर  अपने  मामले  के

 निपटान  के  लिए  कह  सकता  है  ।

 यह  एक  अतिरिक्त  अधिकार  एक  अतिरिक्त  मंच  है  ।  हमने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया

 है  जो  उनके  पास  अब  नहीं  आज  उनके  पास  भौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत  अधिकार

 उनके  पास  अनुच्छेद  226  के  अन्तगंत  उच्च  न्याययलय  में  जाने  का  भी  अधिकार

 है  कपोंकि  वह  एक  कर्मकार  वहू  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  इसलिए  जाता  है
 क्योंकि  वह  सरकारी  कमंचारी  वह  अनुच्छेद  226  के  अंतर्गत  जाता  हमने  केवल  उच्च
 लव  के  कार्यक्षेत्र  का अधिकरण  को  अन्तरण  किया  इसीलिए  आज  एक  कमंकार  ओऔद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  जा  सकता  है  और  एक  सरकारी  कमंचारी  के  रूप  में  अधिकरण  में

 जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार  से  हमने  यह  एक  बहुत  प्रभावी  कदम  आगे  बढाया  है  ओर  मुझे  पक्का

 विश्वास  है  कि  जैसे-जंसे  समय  निकलेगा  और  ये  अधिकरण  कार्य  करना  शुरू  कर  माननीय

 सदस्य  तथा  इस  देश  के  लोग  और  सरकारी  कमंचारी  यह  महसूस  करेंगे  कि  घारा  2  का  लोप

 करके  और  उन्हें  अधिकरण  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाने  से  उन्हें  एक  अमूल्य  अधिकार  प्राप्त  हुआ

 है  ।

 माननीय  श्री  अजय  विश्वास  ने  बहादुरी  से  यह्‌  धोषणा  की  थी  कि  यह  सरकार

 कभी  भी  अधिकरण  स्थापित  नहीं  करेगी  ।  मैं  माफी  चाहता  वे  पूरे  दूरदर्शी  नहीं  जब  इस
 देश  के  सभी  राज्य  अपने  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  राज्य  अधिकरण  स्थापित  करना  शुरू  कर

 देंगे  और  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  जायेंगे  तो  उस

 बक्त  बंगाल  सरकार  के  अधीन  सरकारी  कमं  चारी  यह  महसूस  करेंगे  कि  उनकी  सरकार  हृठघर्मी  से

 उन्हें  एक  ऐसा  अधिकार  नहीं  दे  रही  जो  अन्य  सरकारी  कर्ंचारियों  को  आजकल  प्राप्त  और

 अंधिके  रण  की  स्थापना  करने  के  लिए  उनके  अपने  मजदूरी  संधों  से  ओर  अपने  ही  लोगों  से  दबाब

 डाला  जाएगा  और  जिस  दिन  ये  अधिकरण  स्थापित  हो  मैं  कह  देता  कि  आपको

 अपने  शब्द  वापिस  लेने  पड़ेंगे  ।
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 —————  कम  अब

 मैं  अन्य  प्रश्नों  का  विस्तृत  विवेचन  नहीं  करना  चाहता  हूं  |  मैं  इस  अधिकरण  में  पहुली  बार

 प्रशासनिक  अधिकारी  को  नहीं  रख  रहा  ऐसा  मूल  अधिनियम  में  पिछली  बार  इस  मामले

 पर  काफी  लम्बा  वाद-विवाद  हुआ  था  और  मेरे  पूर्ववर्ती  प्रसिद्ध  मंत्री  ने इसका  भली-भांति  उत्तर
 दिया  उन्होंने  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  प्रशासनिक  सेवा  नियमों  की  जानकारी
 रखने  वाले  व्यक्तियों  को रखना  आवश्यक  क्‍यों  सरकार  की  मंशा  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि

 अधिकरण  में  उचित  संतुलन  हो  ।  इसमें  एक  न्यायिक  सदस्य  और  एक  प्रशासनिक  सदस्य  होगा  ।

 वास्तव  मैं  इस  माननीय  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  परन्तु  स्वयं  उच्चतम

 न्यायालय  में  अनेक  बार  कहा  है  कि  किसी  अधिकरण  में  सेवा  कानूनों  को  जानने  सेवा

 कानूनों  से  अवगत  और  प्रशासनिक  कायंकरण  के  तरीके  जानने  वाला  व्यक्ति  होने  से  सरकारी

 कर्मचारियों  को  लाभ  ही  होगा  |  मेरा  विचार  है  एक  न्यायिक  सदस्य  और  एक  प्रशासनिक  सदस्य

 से  गठित  अधिकरण  न्याय  देने  में  समर्थ  मैं  इस  माननीय  सभा  को  केवल  फरवरी  माह  के

 भांकड़े  देता  फरवरी  हमारे  सबसे  छोटे  महीनों  में  से  एक  हमारे  पास  केवल  पांच  न्यायपीठ

 हैं  और  पांच  न्यायपीठों  ने  266  मामले  निपटाए  क्या  हम  पांच  उच्च  न्यायालयों  के  नाम  गिनवां

 सकते  हैं  जिन्होंने  फरवरी  माह  में  266  सेवा  संबधी  मामले  एक  साथ  निपटाए  हों  ।  मुझे  पूरा  विश्वास

 मुम  आशा  है  कि  यह  अधिकरण  शीघ्र  और  प्रभावी  न्याय  देगा  और  अनुच्छेद  136  के  अम्तगंत

 उच्चतम  न्यापालय  द्वारा  देख-रेख  इन  अधिकरणों  के  उचित  कार्यकरण  की  निगरानी  के  लिए  पर्याष्त

 होगा  ।

 हमने  उच्चतम  न्यायालय  का  यह  सुशाव  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  न्यायिक  सदस्य  की

 नियुक्ति  भारत  के  मुख्य  न्यायधीश  के  परामशं  से  होनी  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  यह  एक  लाभप्रद

 उपबन्ध  है  और  मेरा  विचार  है  जब  हम  अधिकरण  में  नियुक्ति  हेतु  न्यायपालिका  से  किसी  व्यक्ति

 को  लेते  तो  यह  एक  स्वस्थ  नियंत्रण  इसका  पालन  करना  एक  स्वस्थ  सिद्धांत  है  कि  भारत  के

 मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा  किया  और  मुख्य  न्यायधीश  से  परामर्श  करना  निश्चय  ही  कोई

 अनचित  कदम  नहीं  है  परन्तु  यह  एक  ठोस  कदम  है  ताकि  इस  देश  में  कानून  के

 क्रियास्वयन  का  पयंवेक्षण  करने  बाला  शीर्षस्थ  निकाय  सदेव  आशवस्त  रह  सके  कि  इन

 करणों  में  उपयुक्त  व्यक्ति  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।

 प्रो०  एन०जो०  रंगा  क्‍या  इन  अधिकरणों  को  अपने  वाधिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 करने  को  कहा  जाएगा  ?

 शी  पी०  चि6ब्स्थरम  :  अधिकरण  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  हैं  और  मश्त्रालय

 !  |  रता  है  और  हम  इन  अधिकरणों  को  अपने

 निपटाए गए  मामलों  की  संख्या  के  बारे  में  वाधिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह  सकते
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 ष्  हु  हु  हा  आएं  डक  कअसकसकनडस  युइक्‍इऑइअनन्‍ननननइ
 पी०

 मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  के  लिए  उनका  आभारी  हूं  और  मैं  इस  बात  का  ध्यान

 समय  सीमा  आदि  के  बारे  में  अन्य  अनेक  मुद्दे  उठाए  गए  ये  मामले  नियमों  द्वारा

 शासित  होंगे  ।  नियम  बना  लिए  मए  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभालने  के  बाद  मैंने  उन  नियमों

 को  देखा  मैं  निमयों  से  संतुष्ट  नहीं  परन्तु  हम  केवल  इस  संशोधनकारी  विधेयक  के  पारित

 होने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  क्योंकि  ऐसे  समय  नियम  बनाना  उद्देश्यहीन  जब  इस  सभा  में

 कोई  संशोधन  विधेयक  विचाराधीन  हो  |  जब  इस  सभा  द्वारा  संशोधन  विधेयक  पारित  कर  दिया

 तब  अगले  कुछ  दिनों  में  नए  नियम  बनाएंगे  और  आप  पाएंगे  कि  नए  नियमों  में  प्रक्रिया

 को  अधिक  सरल  बना  दिया  हम  यह  सुनिश्चित  करेगे  कि  निर्णय  छोटे  सटीक  हों  और

 एक  उपयुक्त  समय  अवधि  में  दे  दिए  गए  हों  ।  नियमों  में  हम  इन  बातों  का  ध्यान  रख  सकते  हैं  ।

 आप  हमें  हमारे  द्वारा  लिए  गये  ठोस  कदमों  से  समझ  सकते  उन  लोगों  को

 देखिए  जिन्हें  हमने  अधिकरणों  में  नियुक्त  किया  हमने  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को

 नियुक्त  किया  यहां  तक  कि  वे  सिविल  जिन्हें  हमने  नियुक्त  किया  भी  प्रसिद्ध  सिविल

 सर्वेट  उनका  रिकार्ड  देखा  जा  सकता

 हमने  केवल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  ही  नियुक्त  नहीं  किया  हमने

 अनेक  सेवाओं  से  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  हमने  भारतीय  पुलिस  भारतीय

 परीक्षा  तथा  लेखा  सेवा  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  भी  नियुक्त  किया  है  |  हमारा

 प्रयास  होगा  कि  सिविल  सेवाओं  में  से  सुयोग्य  पूर्ण  बुद्धि  मान  तथा

 परिपक्व  विचारवान  व्यक्तियों  को  लिया  जाए  ।

 और  दूसरी  न्यायिक  क्षेत्र  में  से  विद्वान  स्यायाधीशों  की  नियुक्ति  भारत  के  मुख्य
 घीश  के  परामर्श  से  की  जाएगी  ।  मेरे  विचार  में  मूल  अधिनियम  के  पारित  होने  के  बाद  से  इस

 अधिनियम  के  अधीन  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  नियुक्तियों  पर  अभी  तक  किसी  को  कोई

 शिकायत  नहीं  हुई  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  निर्दिष्ट  अन्य  मुदृदों  पर  और  कुछ  कहने  की  आवश्यकता

 नहीं  नियम  बनाते  समय  मैं  उन्हें  अवश्य  ध्यान  में  रखूंगा  ।  नियम  बनाते  समय  उनका  ध्यान

 रखा  जा  सकता  मुझे  विश्वास  है  कि  नियमों  के  प्रकाशित  होने  पर  माननोय  सदस्य  संतुष्ट  हो
 :

 यह  विधेयक  विवादास्पद  नहीं  इससे  सभी  कमियां  दूर  हो  जाती  यह  विधेयक  मूल

 अशिनियम  का  और  विस्तार  करता  तथा  उम्रमें  ओर  सुधार  करने  बाला  इसलिए  मैं  श्री  अजय
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 जी ह्ाा्ए्ए्घ्घ्घ्मा

 विश्वास  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने  सांविधिक  संकल्प  पर  जोर  न  डालें  बल्कि  इस  विधेयक

 को  बिना  किसी  विमत  या  सर्व  के  पारित  करने  में  हमारा  साथ  दें  ।

 भ्री  प्रृजय  विश्वास  :  विधेयक  के  समर्थन  में  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये

 गए  तकों  से  मैं  सहमत  नहीं  वास्तव  मैं  यह  और  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  मैंने  यह  स्पष्ट  भी
 किया  था  कि  त्रिपुरा  सरकार  ऐसे  प्रशासनिक  अधिकरण  स्थापित  नहीं  करेगी  ।  यह  कोई  नई  बात
 नहीं  वामपंथी  सरकार  कमंकार  दोषी  ट्रेड  यूनियनों  के  अधिकारों  की  तथा  कमंचारियों
 के  अन्य  अधिकारों  की  रक्षा  करना  चाहती

 आपने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  का  अधिनियमन  किया  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  हुम  इस

 अधिनियम  को  त्रिपुरा  में  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  )

 कमेकार  श्रेणी  के  अधिकारों  तथा  कर्मचारियों  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  हम  काम
 कर  रहे  आपने  आवश्यक  सेवायें  बनाये  रखने  का  अधिनियम  बनाया  वास्तव  इस
 अधिनियम के  द्वारा  कमंकार  श्रेणी  के  अधिकार  छीन  लिए  गये  हम  इस  अधिनियम  को  अपने
 राज्य  में  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  त्रिपुरा  तथा  पश्चिमी  बंगाल  में  हम  लोग  अधिकरण

 स्थापित  नहीं  करना  चाहते  क्‍योंकि  हम  समझते  हैं  कि  वर्तमान  प्रणाली  **'

 नी
 क्षो  राम  प्यारे  आप  कोन  हैं  ?  क्‍या  आप  त्रिपुरा  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  कर

 रहे  हैं  ?

 क्री  ध्रजय  विश्वास  s  मैं  आत्म  समर्पण  नहीं  कर  रहा  ।

 भरी  रास  प्यारे  पनिका  :  क्या  वे  त्रिपुरा  सरकार  की  तरफ  से  बोल  रहे  हैं  या  एक
 संसद-सदस्य  के  रूप  में  ?

 मैं  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  क्या  संसद-सदस्य  यह  कह  सकता  है  कि

 नहीं  जा  रहा  )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  वे  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  लेकिन  सरकार  का  प्रतिमिधित्व

 नहीं  कर  सकते  ।

 झो  झ्जय  विश्ञास  :  मैं  अपनी  सरकार  के  विचार  जानता  हूं  ।

 डपाष्यक्ष  महोदय  :  अन्यथा  वह  अधिकरणों  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  को  राजी
 उस  सरकार  की  ओर  बह  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।

 |््प



 प्रशासनिक  अधिकरण  1985  17  1986

 के  तिरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और
 *

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 श्री  श्रजय  विज्वास  :  मन्त्री  महोदय  ने  १हा  है  कि  कमंचारी  राज्य  अधिकरण  स्थापित

 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  दबाव  मैं  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  का  प्रेसीडेंट

 मैं  कर्मचारियों  की  ओर  से  मंत्री  महोदय  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कर्ंचारी  वहां  पर

 अधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  दबाव  नहीं  डालेंगे  ।  इसके  वें  प्रसन्‍न

 हैं  कि  त्रिपुरा  सरकार  वहां  पर  प्रशासनिक  अधिकरण  स्थापित  करने  नहीं  जा  रहो  कठिनाई

 यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  लोगों  की  भावना  को  समझने  में  अप्तमर्थ  बतंमांन  स्थिति  क्‍या  है  ?

 माननीय  सदस्य  श्री  कुमार  मंगलम  ने  ठीक  ही  ध्यान  दिलाया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 के  पश्चात्‌  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  क्ंचारियों  के  मन  में  भय  व्याप्त  हो  गया  है  ।  वे  और

 अधिक  न्यायिक  अधिकार  या  वर्तमान  न्याय-प्रणाली  का  विस्तार  तथा  संविधान  में  संशोधन

 चाहते  हैं  ताकि  अनुच्छेद  311  (2)  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।  इन  परिस्थितियों
 जब  इस  मामले  पर  कमंचारियों  में  असन्तोष  व्याप्त  कमंचारियों  के  वर्तमान  न्यायिक

 कारों  को  छीनने  के  लिए  आपने  यह  विधेयक  पुरःस्थिपित  कर  दिया  इसलिए  कर्मचारी  की

 मांग  और  सरकार  की  कायंवाही  में  स्पष्ट  विरोधाभास  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  आपका  क्या  सुझ्षावਂ  है  ?

 श्रो  अजय  विश्वास  :  वर्तमान
 प्रणाली

 को  बदला  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 श्री  पी०  खिदस्थरम्‌  :  क्या  उनका  सुझाव  यह  है  कि  उन्हें  उच्च  न्यायालय  में  जाकर

 पन्द्रह  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ?  क्या  इससे  आपके  कामगारों  के  अधिकार  अधिक  सुरक्षित

 हो  जायेंगे  ?

 क्री  अजय  विश्वास  :  श्रमिक  अधिकरण  के  बारे  में  आप  कया  कर  रहे  एक  लाख  से

 भी  अधिक  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  और  उनमें  से  कुछ  मामले  पिछले  15  वर्षों  से  लम्बित

 आप  यह  कैसे  कह  सकते  हैं  कि  यह  अधिकरण  मामलों  को  शीघ्रतापूर्वक  निपटायेगा  ?

 हरी  पी०  चिदम्वरम  :  आप  फरवरी  का  परिणाम  देखें  ।

 को  झ्जय  विश्वास  :  मामलों  का  तेजी  से  निपटान  भ्रशासन  के  पक्ष  में  होगा  अथवा
 चारियों  के  पक्ष  में  ?  इस  गति  से  आप  एक  साल  में  सभी  मामलों  को  निपटा  ऐसा  होने  जा

 रहा  आप  प्रशासन  के  पक्ष  में  लम्बित  मामलों  को  शीक्रतापूर्वक  निपटा  रहे  यही  कारण  है
 कि  आपने  वहां  उच्च  अधिकारियों  का  नियुक्त  किया  है  ।  >

 कमंचारी  अनुच्छेद  311(2)  के  मामले  को  लेकर  उत्तेजित  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  के  पश्चात्‌  स्थिति  ने  एक  गम्भीर  मोड़  ले  लिया  1975  में  भिपुरा
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 प्रशासनिक  अधिकरण  1986

 के  निरनुमोदन  के-बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और

 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक

 26  1907

 में  अनुच्छेद  311  (2)  के  अधीन  राज्य  सरकार  के  29  कर्मचारी  तथा  शिक्षकों  की  सेवाएं

 समाप्त  कर  दी  गई  थी  ।  त्रिपुरा  एक  छोटा  राज्य  है  ।  वहां  कैवल  35,000  कमंचारी  हैं  और  आपकी

 सरकार  ने  अनुच्छेद  311  (2)  के  अधीन  29
 कर्मचारियों

 की  सेवाएं  समाप्त  कर  26

 तारीख  को  राज्य  सरकारों  के  50  लाख  कर्मचारियों  ने  धविधान  के  अनुच्छेद  311  (2)

 में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  पर  जोर  डालने  हेतु  पूर्ण
 दकताल

 की  इसलिए

 हस  विधेयक  से  असन्तोष  और  भड़का  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दी  ई  युक्तियों  से  सहमत  नहीं

 इस  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  और  अपने  संकल्प  पर  जोर  देता  हूं  ।

 6.00  भ०१०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  अजय  विश्वास  द्वारा  प्रस्तावित  सांविधिक  संकल्प  सभा  स्वीकृति

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  22  1986  को  प्रख्यापित  प्रशासनिक

 करण  1986  (1986  का  अध्यादेश  संख्या  1)  का  निरनुमोदन

 करती  हैं

 प्रस्ताव  धस्बोकत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रशासनिक  अधिकरण  1985  में  संशोधन  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचोर  प्रारम्भ  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  26  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआझा  ।

 खण्ड  2  से  26  जिवेयक  में  जोड़  विये  गये  ।

 जषाध्यका  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  1,  अधितियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  अंग  बसें  ।/
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  17  1986

 प्रस्ताव  स्थोकत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  भ्रधितियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  विये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  करेंगे  कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 भरी  पी०  चिदम्बरस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 6.02  म०प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र
 *

 |

 बित्त  अस्त्रालय  में  राज्य  संत्री  जमादंग  मै  सीमा-शूल्क  टैरिफ
 1975  की  धारा  10  के  अन्तगेत  अधिसूचना  संस्या  210/86  सी  ०  शु०प्रति  एक  गति

 तथा  अंग्रेजी  जो  17  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थो  तथा  एक
 ब्याद्योत्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वांरा  17  1986  की  अधिसूचना  संदया  ०शु०  में  कतिपय
 संशोधन  किया  गया  है  ताकि  सीमा-शुल्क  टैरिफ  के  98.01  के  अन्तगंत  लागू  शुल्क  क॑

 रियायती  दर  का  लाभ  उस  समस्त  माल  को  दिया  जा  सके  जिसका  भारत  में  आयात  गेटवे  टेल॑
 फोन  एक्सचेंज  परियोजना  के  लिए  किया  जाता  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०ठो०  --2259/86 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  ।]  बजे  म०पू०  में  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.03  म०१०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  ।8  1986/27,  1907  के  ग्यारह
 :  बजे  स०पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सुब्रछ  ;  विन्ध्यवासिनी  पैकेजिग्स
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